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प्रत्येक मनुष्य यह बात भली प्रकार जानता है कि कानून से जानकारी होना अत्यन्त 
आवश्यक है कानून न जानने के कारण वहुधा मनुष्य व्यर्थ के मुकदमे बाजी में फंस जाते हैं 
न केवल उनका धन व समय नष्ट होता है बल्कि उनको शरमन्दगी भी उठानी पड़ती हे. 
विशेषकर आजकल के समय में जबकि नित्य नये कानून बदलते रहते हैं ओर प्रत्येक गांव के 
लिये गांव सभाय ओर पंचायती अदालत स्थापित हो चुकी हैं कानून से जानकारी होना 
बहुंत जरूरी है परन्तु दुर्भाग्य से हमारे देश में कानूनी जानकारी. प्राप्त करने के साधन नहीं 
हैं। झंगरेजी की कानूनी पत्रिकाओं का प्रथम- तो मूल्य बहुत है दूसरे जो .सब्तन .अंगरेजी 
नहीं जानते इन पत्रिकाओं से लाभ नहीं उठा सकते अतः हमने संन्‌ ३६४० से डदू में एक 
कानूनी रिसाला निकालना आरम्भ किया था यह रिसाला जून सन्‌ १६४६ तक तो त्रियमा- 
सिक था परन्तु जुलाई १६४६ से यह रिसाला मांसिक हो गया है यह रिसाला उदू' जानने 
वालों ने बहुत पसन्द किया है और अब बहुत दिनों से हम हिन्दी जानने वाले सज्जनों के 
लिये हिन्दी में कानूनी पत्रिका निकालनेके लिये सोचते रहे हैं हमने इसके सम्बन्ध में अपनी 
डायरियों जन्त्रियों और अन्य कानूनी किताबों में अपना. विचार प्रगद किया है तो बहुत से 
हिन्दी जानने वाले सज्जनों नें हमार इस विचार का हार्दिक रुव्रागव किया हैं और बहुत सा 
ने तो वार्षिक चन्दा भी पेशगी सेज दिया है अतः हमने इस पत्निको को जनवरी सन्‌ १६४० 
से निकालने का प्रबन्ध कर लिया है। 


कक. 


इस पत्रिका में केन्द्रीय व प्रान्तीय कानूनों व विज्ञप्नियों के अतिरिक्त हाईकोर्टों व 
बोड आफ रवन्यू की नज्ञीरों के संक्षिप्त ओर कानूनी पभ्श्नों पर अब तक की नज़ीरों-सहित 
लाभदायक लेख भी दिये जायेंगे। यह पत्रिका: -वकीलों सुहर्रिरों अर्जीनबीसों कार्रिन्दों 
पंचायती अदालतों के सरपंचों व पंचों गांव सभाओं के प्रधान व उपग्रधान .व॑ सक्र दारेया 

अन्य ऐसे सज्जनों के लिये अत्यन्त लाभदायक हे जिनका श्रदालत से काम पड़ता रहता 
हैं जो सजन अपना आर शीघ्र दें देंगे उनको कानूनी , जन्त्री सन्‌ १९६४० सुफेत भेजी 
जायेगी। वार्षिक मूल्य ६) नमूने का पर्चा मुफ्त बेरंग भेजा जायगा ताकि खोया न जाये । 
हमें आशा है कि जो सज्वन इस पत्निका को एक बार पढ़ेंगे अवश्य इसके ग्राहक हो जायग। 
पन्न-ब्यवह्ार करते समय आपैन-»पना पता पूरा व साफ साफ लिखे । 


नोट--हमारी अन्य पुस्तकों के ल्षिये इस किताब के प्रष्ठ २३६ को देखें। 


मिलने का पता $-- 


कानूनी पुस्तकालय गाजियाबाद 
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भूमिका 


श्रन्त में सेकड़ों वर्षों की गुलामी के पश्चात भारत स्वतन्त्र हो ही गया यह 
एक चमत्कार है किसी को यह आशा न थी कि अंभेज बहादुर जोकि भारत को अपने 
सजबूत पंजों में जोर से पकड़े हुए था कि इस प्रकार भारत छोइकर चला जायेगा । 
यह चमत्कार हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दूरदर्शिता श्रौर श्रथक परिश्रम का 


फल है जिनका नाम भारत में सदा गोरव व सम्मान के साथ लिया जायेगा । इतने 
बड़े विटिश साम्राज्य से बिना हथियार केवल सत्य व श्रहिंसा के आधार पर 
टक्कर लेना महात्मा जी का ही काम था। 


भारत का संक्षिप्त इतिहास--- 


भारत एक महान देश है यहां की उपजाऊ भूमि, खनिज पदार्थ, स्वस्थ जल- 
घायु और प्राकृतिक सौन्दर्य विदेशीय जातियों को इसकी और सदा खेंचती रही हैं 
झोर भारत सोना की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध रहा है। यों तो भारत एक प्राचीन 
देश दे | राम और कृष्ण जिन को पेंदा हुए हज़ारों वर्ष हो झुके अ्रब भी प्रत्येक 
भारतीय की जबान पर है परन्तु ईसा से केवल ६०० वर्ष पूर्व तक का हाल इतिहास- 
कारों को मिला है हम भारत के इतिहास को मुख्य तीन कालों में बांद सकते 


ष् 


हूँ शर्थाव्‌ हिन्दू काल, इस्लामी काल व श्रंग्रे जी काल । 
हिन्दू काल -- 


भारत के सब से पहिले प्रतापी राजा जिसका हाल इतिहासकारों को माजूम 

हुआ है चन्द्रयुप्त मौय्ये था जो अरब से ज्गप्ग २६०० वर्ष पहिले भारत का 
सम्राट था | इस के ही समय में स्िकन्दर के सेनापति सेल्यूकस ने भारत वर 
चढ़ाई की थी परन्तु उसकी हार हुई और उसमे अपनी लड़की हेलेना का विवाह 
चन्द्रगुपत के साथ कर दिया इसके परचात्‌ इसके घंश में महाराज अशोक एक बड़े प्रतापी 
राजा हुए हैं इन्होंने वोद्द धर्म को स्रीकार कर लिया था। इनके राज्य के विस्तार की 
सीमा दक्खिन की और मेंसूर के ऊपरी भाग तक उत्तर की श्रोर काश्मीर हिमालय 
प्रदेश ठतथा अफ्यानिस्तान और शिलोचिस्तान तक पश्चिम में पंजाब सिंध से लेकर 
पूर्व में बंगाल विहार तक थी सन्‌ १८४ ईसा पूर्व मौय्य वंश का अन्त हो गया और भारत 
में कुशान चंश के राज्यों का अधिकार हुआ इस वंश मे महाराज कनिश्क सबसे बदे प्रतापी 
राजा हुए हैं इन्होंने १२८ ई० से १३८ ई० तक राज्य किया और इनके राज्य विस्तार 
की सीमा काबुल से लेकर पूर्व सें बनारस ओर दक्खिन से विन्ध्याचल पर्बत तक फेला 
हुआ था। इसवबंश का अन्त १५० ई० में हुआ और इसके पश्च;त गुक्ष वंश के राजाशों का 
राज्य भारत से स्थापित हुआ इस वंश का सबसे प्रतायी राजा चन्द्रगुत विक्रमादित्य हुआ 
जिसके न्याय ओर बुद्धिमता की कथायें भारत सें अब तक प्रसिद्ध - हैं और जिसने 


[ख] 


हिन्दुओं का विक्रम सम्बत चलाया था | ३३० ई० के लगभग इस वश का भी भ्रन्त हो 
गया | इसके पश्चात श्रन्य राजाओं का राज्य हुआ जिनसें हषवर्धन सब से योग्य थ प्रतापी 
राजा था इसने बौद्ध धर्म की बहुत उन्नति की ' इसी राजा के समय चीनी यात्री हेनसांग 
सन्‌६३० ई० मे भारतसे आया यह यात्री १४ वर्ष तक भारतमे रहा और इसने हर्षवर्धन के 
रा ज्य के प्रयन्ध की बहुत प्रशंसा की है ओर उसने लिखा कि भारत धनधान्य से पूर्ण था 
इसके पश्चात भारत छोटे छोटे हिन्दू राज्यों सें विभक्त हो गया और इसकी शक्ति कम 
होगई । इसके पश्चात भारत में सब से प्रतापी राजा प्रध्वीराज चौहान देहली का राजा 
हुश्रा जेसा कि हम लिखेंगे इसके विरूद्ध काबुल के बादशाह मोहम्मद गौरी ने कई आक्रमण 
किया परन्तु इस शूरवीर राजा ने हर बार उसको क्षमा कर दिया परन्तु जब मोहस्मद गौरी 
ने सन्‌३१६३ मे जेचन्द के बुलाने पर भारत पर फिर श्राक्रमण किग्रा तो-पथ्चीराज आपस्ती 


फूट के कारण हार गया श्र वह सारा गया। प्रध्त्रीराज भारत का सबसे श्रन्तिम हिन्दू 
सम्राट कहा जाता है। 


इस्लामी काल-- 


यों तो सचुक्तगीन गजनवी सबसे पहिले मुस्लमानी बादशाह था जिसने भारत 
पर आक्रमण किया श्लौर उसके पश्चात उसके पुत्र महमूद गजनची ने भारत पर १७ बार 
श्राक्नण किया परन्तु गजनबी की कोई इच्छा भारत में बसने की नहीं थी वह भारत से 
असंख्य माल लेकर अपने देश को लोट गया और यहां पर हिंदू राजा राज करते रहे परन्तु 
जेसा कि हम ऊपर लिख चुके हैँ मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराकर अपनी तरफ से 
राज्य करने के लिये अपने गुलाम कुतुबउद्दीन को भारत म॑ छोड़ दिया । मोहम्मद गौरी के 
मरने पर कुतुबउद्दीन ने अपने आप को भारत का बादशाह घोषित कर दिया और इस 
वंश के वादशाह सन्‌ १२६० ई० तक भारत मे राज्य करते रहे | 


भारत में सन्‌ १२६० से १३१६ तक खिलजी बादशाहों का और १३१६ से १४१३ तक 
तुगलक वंश के वादशाहों का और १४७१४ से १४२६ तक सय्यद भर लोदी वंश के राजों 
का राज्य रहा | सन्‌ ११२६ ई० में बाबर लोदी वंश के श्राखरी यादशाह मोहम्मद इम्राहीम 
को हराकर स्वयं भारत का बादशाह हो गया और १४२६ से १८४७ तक सिवाय» थोड़े से 
समय के जबकि शेरशाह सूरी हुमायू"” को हराकर खुद बादशाह हो गया था भारत मे मुगल 
वंश के बादशाहों का राज्य रहा और इनमें यावर हुमायू' अ्रकवर, जहांगीर, शाहजहां भर 
ओरइजेब बहुत प्रसिद्ध वादशाह हुये हैं अ्कवर बादशाह ने हिंदू व मुसलमानों के प्रति 
समान नीति बरत कर सुग़ल राज्य की नीव दृढ़ कर दी थी परन्तु भरड्जजेब के कट्र 
धार्मिक विचारों के कारण मुगल साम्राज्य की जड़ें खोखली होगईं और १७०७ ई० 
मे श्रौरद्षजेव की झत्यु होने पर मुगल साम्राज्य का पठन आरम्भ हो गया और १८२७ ई० 
मे अन्नरेजों ने सुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह वहादुरशाह- को अश्रंग्रोज्ों 


० 


के विरुद्ध भाग लेनेके कारण पकड्ट कर रंगून भेज दिया और इस प्रकार 


[ग] 


मुगल साम्राज्य का भारत मे अन्त हो गया। यद्यपि एक प्रकार से मुसलमान बादशाहों . 
को विदेशी बादशाह कहा जा सकता हैं परन्तु वे शोर उनके वंशज भारत में हिन्दुओं व 

अन्य जातियों से इस प्रकार मिल झुले कर रहे कि उनका काल भारत के लिये दासता का 

काल नहीं कहा जा सकता उन्होंने भारतवर्ष को अपनी मातृभूमि समझी और इसकी 

उन्नति प्र ही अपना तन सन धन लगाया | उनके समय मे भारत की पूज्नी भारत मं ही 

रही । 


प्रेजी काल--- 


सन्‌ १६०० ई० में इंगलंंड की महारानी ऐ ललबथ ने इगलंड को कम्पनी को 
भारत से व्यापार करने «| थ्ाज्ञा पन्न दिया। इस समय शझअकवबर भारत का सम्नरांट था 
भ्रग्रेजों की पहली फेक्टरी सूरत में स्थापित हुईं | धीरे धीरे यह क्रम्पनी उन्नति करती गईं 
आर मुगल बादशाह फरुखसियर ने यह आज्ञा देदी कि अंगरेजी कम्पनियों से भारतमें व्यापार 
करने पर कोई महसूल न लिया जाये । मुगल साम्राज्य की श्रवनति के साथ साथ अ'गरेजों 
की भारत में जड़ जमती गई | सन्‌ १७९७ म॑ क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई जीतकर भारत 
में श्र'गरेजों राज्य की घुनियाद डाली | १७९७ ई० म॑ सुगल बादशाह शाहआलम ने ईस्ट 
इन्डिया कम्पनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दिवानी क॑ अख्तयारात सॉप दिये परन्तु 
अंगरेजी कर्मचारी घूस लेने लगे श्ौर श्रन्य अत्याचार करने लगे जिससे कम्पनो का प्रबन्ध 
बहत खराब हो गया और कम्पनी बहुत बदनाम हो गई | इन खरात्रियों को दूर करने के 
लिये अंगरेमी सरकार ने सन्‌३७७३ से रेग्यूलेटिंग ऐक्ट पास किया। जिसके अनुसार बंगालके 
लिये एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और बस्बई व मद्रास के गवनर उंसके आधीन 
कर दिये गये श्लौर कलकत्ते में एक सुभीम अदालत स्थापित की गयी । यह सबसे पहिला 
विधान है जो अंग्रेजों ने भारत के लिये बनाया परन्तु गबनर जनरल व उसके कॉसिल के 
बीच ओर गवनमेंट व सुप्रीम कोट के बीच रगड़ा होने के कारण इस ऐक्ट को सफलता 
प्राप्त नहीं हुई ओर सन्‌ १७८४ ई०से इड्शलोंड की सरकार ने पिटस इण्डिया बिल पास किया 
जिससे गवचनर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि यदि वह आवश्यक समझे तो 
अपने कोंसिल के सदस्यों की राय न साने ओर गवनमंद आफ इण्डिया के काम को निग- 
रानी के लिये इज्नलंड मं एक बोर्ड ग्राफ कन्द्रोल भी स्थापित किया गया । सन्‌ १८३३ ई० 
में इड्लेंड की सरकार ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को एक नया चारटर दिया जिसके श्रधीन 
कम्पनी का भारत से व्यापार करने का अधिकार ले लिया गया और उसको इज़लेंड के 
बादशाह की तरफ से भारत में शासन करने का अधिकार दिया गया जैसा कि हम पर 
लिख चुके हैं सन्‌ ८९७ ई० सें भारत में अगरेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ परंतु अंग्रेजों ने 
इस विद्रोह को दवा दिया और इगलेंड की सरकार ने भारत का शासन स्वयं-संभाल लिया 
और बो्ड आफ कन्ट्रोल की जगह सेक्रे री आफ स्टेट नियत किया गया जिसका काम 
मारत मे अंग्र जी हकृूमत की निगरानी करना था । 


५ ु फ् | हु 





मा .. अदक 


जयलाल शर्मा द्वारा शान्ति प्रेस, दिल्ली से कानूनी डायरी आफिस के लिए मुद्वित किया । 


( घ ) 

हण्डिया कोंसिल ऐक्ट सन्‌ १८६९के द्वारा गवनेर जनरल-के को सिल के सदस्यों 
की संख्या बढ़ा दीं गई । इण्डिया कॉसिल ऐक्ट १८६२ के अधीन गवर्नर जनरल के 
कौंसिल के कुछ और अधिकार बढ़ा दिये गए | इण्डिया कॉसिल एक्ट सन १६५६के 
अर्ध.न कोंसिल की सदस्यों की संख्या बढ़ाकर ६० करदी गई ओर प्रान तय एसेम्बली 
की सदस्यों की संख्या ४० तक करदी गई। सन्‌ ९६१४ से १६१९६ तक जो महायुद्ध 
हुआ था उसमें अद्रेजों ने भारत को बहुत कुछ विश्वास दिलाया था परन्तु अडूररेजों 
ने उसको पूरा नहीं किया और १६९१६ में जो ब्रिटिश पालियामैंट ने रिफौर्म्स ऐक्ट 
बनाया उससे भारतंबासियों की सन्तुष्टी नहीं हुई। इसी ऐक्ट द्वारा अद्भरेजों ने 
हिन्दू और मुसलमानों के लिए अलग २ वोट देने की प्रथा को चला कर हिन्दुओं व 
मुसलमानों में फूट का बीज बो दिया | इसके परचात्‌ सन्‌ १६३५ में गवर्नमेंट आफ 
इण्डिया ऐक्ट वना जिसके अनुसार १४ अगस्त १६४७ तक गवनेमेंट हिन्द का. कार्य 
चलता रद्दा और यही कानून कुछ संशोधनों के साथ २६ जनवरी १६४०तक लागू रहा | 

भारत की स्वतन्त्रता में कांग्रेस का प्रयस्न-भारत की स्वतन्त्रता का इतिहास 
कांग्रेस का इतिहास है कांप्रेस का जन्मदाता एक अज्जरेज मिस्टर हाय म ही था। इसने 
श८८५ ई० में कांग्रेस इस लिये स्थापित की थी कि भारत के शिक्षित सज्जन कॉम्रेंस 
द्वारा अपने विचार प्रकट कर सके। कुछ दिनों तक कॉ्रेस केवल ऐसे «यक्षियों के 
हाथ में थी जो केबल प्रस्ताव पास करके ही अपने कर्तव्य का पालन समभते थे 
परन्तु सन्‌ ९६९६ में महात्मा गाँधी के काँग्रेस में सम्मिलित होने से उपरोक्त सब्जनों 
की कॉम्रेस में दाल नहीं गली ओर धीरे-धीरे काँग्रेस ने भारत के दुःख निर्वारण रा राये 
प्रारम्भ कर दिया । काँग्रेस के नेताओं ने समझ लिया कि भारतके सब दुःखो का कारण 
विदेशी सरकार है अतः सन्‌ १६२८ में ज्ञाहौर के कॉम स के अधिवेशन में काँग्रेस ने 
यह धोषणाकी कि कांग्रेसका लक्ष भारतको पूर्ण स्वतन्त्रता दिलाने का है अंग्रेजी सरकार 
ने हर प्रकार से काँप्रेस को व भारतीयों को स्वराज्य लेने की इच्छा को दबाने का प्रयत्न 
किया परन्तु उनको इसमें सफलता नहीं मिली और सन्‌ १६४२ में महात्मा गांधी ने 
अद्जरजी के लिये “भारत छोड़ो” का नारा लगाया जो भारत के कोने-कोने में गूज. 
डठा ओर अगस्त सन्‌ १६४२ के आन्दोलन में जिस वीरता से भारत के नर-नारियों' 
झौर बालक-बालिकाओं ने वलिदान किया उसको सुनकुर हमारे पूज्य प्रघान मन्त्री. 
पण्डिन जवाहरलाल नेहरू को भी यह कहना पड़ा कि “सन्‌ १६४२ की घटनाओ' के 
लिए मुझे बड़ा गये है?” | सच तो यह है कि कांग्रेस ने सन्‌ १६२८ में राबी तट. पर 
लो घोषणा की थी और सन ४६४२ में अद्भरेजो' के लिए भारत छोड़ो का जो नारा 
लगाया था बह महात्मा गांधी के नेतृत्व में १४५ अगस्त सन्‌ १६४७ को पूरा हुआ । 

भारत का संविधान-यद्यपि जेसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं १४ अगस्त 
सन्‌ १६०७ को भारत क्रो स्त्रतन्त्रता प्राप्त हो गई परन्तु २६ जनबरी १६४० तक कुछ 
संशोधनों' के साथ गबनमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट के अधोन ही भारत को सरकार 
चलती रही ओर हमारे पूज्म प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र प्रसाद की सभा पतित्व सें ३ 
साल के कठिन परिश्रम के वाद भारत के लिए यह: नया विधान बना है जो २६ 
जनवरी सन १६४० से लागू हो गया है ! 


( डः ) 
इस़ विधान में २२ भाग हूँ । भाग नं० £ में यह दिया गया है कि भारत में 
कौन कोन से ज्ञेत्र सम्मिलित सममे जायेंगे। भाग नं०२ यह दिया गया है कि 
भारत का कौन नागरिक होगा | भाग नं० ३ यह रियां गया है कि भारत के न/गरिक 
को क्या क्‍या मूल अधिकार हो गे । भाग मं० ४ में यह दिया गया है कि भारत 
सरकार की क्या नीति होगी | भाग नं० ४ में यह दिया गया हैं कि भारत संघ की 
सरकार केसे चलाई जायेगी। भाग नं० ६ में यह दिया गया हे कि प्रान्तों की 
सरकार कैसे चलाई जाएगी | भाग नं० ७ में यह दिया गया है कि रियासतो' की 
सरकार केसे चलाई जाएगी । भाग नं० ८ में यह दिया गया है.कि चीफ कमिईनर 
को प्रान्तोी' की सरकार केसे चलाई जाएगी । भाग नं? ६ में यह दिया गया हैं. कि 
अन्डसन निकोबार व थअन्य ऐसे क्षे त्रो' की सरकार जिसका उल्लेख भाग नं० ६, ७ व 
८ में नहीं है केसे चलाई जांएगी | भाग नं० १० शेड्ल्ड क्ष त्रो' और आदिम जातियो 
के प्रबन्ध के लिए बनाई गई है। भाग नं० ११ में यह दिया गया है. कि भारत सद्ठ 
भारत सद्न में सम्मिलित होने वाले राज्यो' का आपस में क्‍या सम्बन्ध होगा। भाग 
नं० १२ में यह 'दया गया है कि.भारत सरकार कौनसे टेक्स लगा सकेगी उसके 
फन्‍्ड में कौन कौन सी रकम जमा की ज्ञायेंगी और उसमें से क्या क्या खचे किया 
जायेगा और भारत सद्े कौन से महायदे कर सकेगी और भारत सट्ठ की तरफ से 
झौर उसके .पिरुद्ध नालिशें किस प्रकार की जा सकेंगी। भाग १३ भारत सह्ढ के 
क्षेत्र में तिजारत व व्यापार आदि के सम्बन्ध में है। भाग १४ सरकारी कमंचारी 
के सम्बन्ध में बनाया गया है। भाग १५ में चुनाव सम्बन्धी नियम दिए गये हैं। 
भाग १६ शेट्टल जाति व आदिम जाति को विशेष रियायतें देने के लिए बनाया 
गया है भाग ६७ में यह दिया गया है कि अरत में सरकारी भाषा क्या होगी। 
भाग ९८ में यह दिया गंया है कि राष्ट्रपति, गवनेर या राज्य प्रमुख किस दशा में 
अंकस्मात्‌ सद्कुट का होना घोषित कर सकते हैं । भाग १६ में विविध नियम दिए गए 
हैं जिनमें मुख्य ये हैं कि राष्ट्रपति, गवनेर आदि पर सरकारी अदालतों में सुकदमे 
नहीं चलाए जा सकेंगे और इस भाग में ऐसे मुख्य मुख्य शब्दों की परिभाषा भी 
दी गई है जो इस विधान में प्रयोग लाएं गए हैं। भाग २०'में यह दिया गया हे 
कि. इस विधान में किस प्रकार संशोधन हो सकेंगे । भाग २१ में यह दिया गया हे 
कि जन्न तक इस विधान के श्रधीन पार्लियामेंट बनाई जाएगी सरकार केसे चल 
जायेगी । भाग २२ में इस विधान का नाम सीमा अधिकार दिए गये हैँ और यह भी 
दिया गया है कि इस विधान के द्वारा कौन कौन से कानून रद्द कर दिये गए 
निवेदन. - - 7. , 


हमने इस पुस्तक में भारत का संविधान जेसा कि सरकारी छपा.है पूरा द्या 
है वल्कि, सरकारी किताब में हिन्दी के कठिन शब्द होने के कारण हमने इस किताब : 
सें टीका सरल भाषा में दी है जिससे पढ़ने वाले इसको भली भांति समझ सके | 
हम आशा करते हैं कि जनता को हमारी यह किताब बहुत पसन्द आयेगी। 
४ लेखक 


(च) 
भांरत का संविधांन 


विपषय-श्तची 
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१ पूरा करने वाला | २ साथ उत्पन्न होने वाला । ३ फल रवरूप । 9 श्रार्टि 
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मुलतवो । २ साफ करना। ३ कम करना । 2 सलाह । ५ श्रद्ाानी जनरल | 
६ स्थगित करना । ७ बरख्वास्त करना । ८ प्रथम बैठक के प्रारम्भ में - 


-( .9४.,) 


अनुच्छेद विषय प्रृष्ठ संख्या 
६२ जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तव सभापति... 

....या उपसभापति पीठासीन' नहोगा . 52 है ५६ 
६३ लोक-सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 4 फ ७ 


६७४ अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष की पद-रिक्तता, पदत्याग तथा पद से हटाया जाना ५७ 
६५ अध्यक्ष-पद के कतंव्य पालन की, अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने ह 


की, उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति 2 ४७ 
६६ जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचार धोन हो तब अध्यक्ष या 
उपाध्यक्ष लोक-सभा की बेठकों में पीठासीन-न होगा भ्र्द 
६७ सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन 
ओर भत्ते 4 तप भ्र्प 
ध्ण संसद का.सचिवालय' . 7४” गा के 0 5 ॥ाक 
' कार्य-संचालन.. - 0. कक 2 
६६ सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान - . ०४ १8६ ४६ 
१०० सदनों में मतदान, रिक्तताओं के होते हुए भी सदनों की का्ये : करने 
की शक्ति तथा गणपूर्तिर.. ४" ४६ 
न सदस्यों की अनहंँताएँ स 
१०१ स्थानों की रिक्तता ग 0 2 5 2 ६० 
१०२ सदस्यता के-लिए अनहंताए" ३ ६१ 
१०४ सदस्यो' की अनहताओ विंपयक प्रश्नों पर विनिश्यन/ ४ ६१ 


१०४ अनुच्छेद ६६ के अधीन शपथ या ,प्रतिज्ञान फरने से पं अथवा अहे 
: न होते हुए अथवा अनहे किये जाने पर बेठने, और मत देने के 

लिए दण्ड पु ६१ 

संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां 

संसद के सदनो' की तथा उसके सदस्यो' और समिनियो' की शक्तियां, 

विशेषाधिकार आदि 

१०६ सदस्यों के वेतन और भरते : 


(९ ६ की 
श) 


>र) 


मु व 8 


'विधान-अक्रिया _ 
१०७ विधेयको” के पुर:स्थापन और -पारण* विषयक .उपचन | ५० दल 
१०८. किन्हीं अवस्थाओ' में दोनों सदनों की संयुक्त बंठक... ४ ६3 





सभापति | २ सेक्रेटरी का दफ्तर | ३ कोरस | ५ अयोग्यतायें | ५ निणय । 
६ छुटकारा । ७ बिलो' । ८ पास करने ! - रे 


( ४ ) 


अनुच्छेद विषय -प्रष्ठ संख्या 
१०६ धन-विधेयर्कों' विषयक विशेष प्रक्रिया “” ६५ 
११० धन-विधेयकों की परिभापा के ६५ 
१११ विधेयर्कों पर अनुमति ” 8 ६६ 
वित्तीय विषयों में प्रक्रिया 
४१२ वार्षिक-वित्त-विषरण पं ६७ 
१९३ संसद में प्राक्कलनों के विषय सें प्रक्रिया द्र्८ 
११४ विनियोग-विर्ध यकों.. ४” की ह््प 
११४ अनपूरक,” अपर या अधिकाई” अनुदान ५ ६६ 
११६ लेखानुदान,' प्रत्यानुदान” अपवादाअनुमान ६६ 
११७ बित-विधेयकों'* के लिए विशेष उपबन्ध ७० 
साधारणतया प्रक्रिया 
१८ प्रक्रिया के नियम के ७० 
१६ संसद में वित्तीय कारये सम्बन्धी प्रक्रिया का विधि द्वारा घिनियमन ७१ 
१२० संसद सें प्रयोग होने वाली भाषा ७१ 
५२१ संसद में चर्चा पर नित्रन्धन' 5 हु 
१श२ न्यायालय संसद की कार्यवाहियों की जाँच न करेंगे . ”“ ७२ 
अध्यय ३-राष्ट्रपति की विधायनी शक्तियाँ 
९२३ संसद के शिश्रान्ति-काल  * में राष्ट्रपति की अध्यादेश" * प्रस्यापनशक्ति ७२ 
अध्याय ४--संघ की न्यायपालिका 
१.४ उच्चतमन्यायालय' + की स्थापना और गठन ७३ 
१२५ न्यायाधीशों के वेतन आदि ५ रु ७५ 
१२६ कायकारी सुख्य न्यायाधिपति की नियुर्क्ति पा हि 
१२७ तदथ" * न्यायधीशों की नियुक्ति. ४ ; ह 
१०८ सेवा-निवृति** न्यायधीशों की डच्चतमन्यायालय की बेठकों में 
उपस्थिति है ७ 
१२६ उच्चत्तमन्यायालय अभिलेख-न्यायालय होगा... ७६ 
३० डर्चतमन्यायालय का स्थान हे कक ७६ 
३१ उच्चतमन्यायालय का प्रारम्भिक क्षे त्राधिकार ७६ 
१६२ किन्हीं मामलों में धच्चन्यायालयों से अपील में उच्चतमन्यायालय 
का अपीलीय क्ष॑ त्राधिकार छ्ड 





( धन विज्ञ। २ वजट | ३ तखमीने । 2 खच सम्बन्धी बिल । ४ पूरा करन 
वाला | ६ अन्य ।७ अधिक ८ हिसाव । £ सहायक अनुदान । १० विशेष ग्रॉट । ११ 
आर्थिकविल । १२ पावन्दी। १३ अनुपस्थितिं। १४ आडिनेंस | १४ सुप्रीम कोट । 
१६ विशेष रहेइय से | १७ रिटायडे । 
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अं, 


श्द्ुच्छद बिपय : प्रूष्ठ संख्या 
१७४५ सदन या सदनों को सम्बोधन करने ओर सन्देश भेजने का 

राज्यपाल का अधिकार ॥ ६४ 
१७६ प्रत्येक सचूरम्भ में राज्यपाल का विशेष अभिभापण 7" ६६ 
१७७ सदलनों विषयक मन्त्रियों ओर महाधिवक्ता' के अधिकार - ६६ 

राज्य के विधान-मंडल के पदाधिकारी 

१७८ विधान-सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 8, कम ६६ 
१८६ अ्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदरिक्तता, पद॒त्याग तथा पद से हटाया 

जाना 7 ६६ 
४८० अध्यक्ष पद के कतेव्य पालन की अथवा अध्यक्ष के रूप में काय 

करने की उपाध्यक्षता या अन्य व्यक्ति की श्कि ह३३ ६७ 
१८१ जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष 

या उपाध्यक्ष सभा की बेठकों में पीठासीन" न होगा "” ६७ 
१८२ विधान-परिषपद के सभापति ओर उपसभापति ले ६७ 
१८३४ सभापति अर उपसभापति की पद-रिक्तता, पदत्याग तथा पद 

से हटाया जाना. ४४ ध्प 
१८४ उपसभाषति या अन्य व्यक्ति की सभापति-पद के कर्तव्यों के 

पालन करने की अथवा सभापति के रूप में का4 करने की शक्ति ह्८ 
१८४ जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब्र सभापति 

या उपसभापति पीठ।सीन ने होगा ९५ ध्द 

१८६ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति छे चेतन 
हे अआ्रौर भत्ते हक #9०९ हे न ६६ 
१८७ राज्य के विधान-संडल का सचिवालय 5१% ६६ 
| 
कार्य-संचालन : 

१८ सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 7” १) १०५ 
१८६ सदनों में मतदान, रिक्ताओं के होते हुए भी सदनों के काये करने 

की शक्ति तथा गणपूर्ति का "१०० 

सदस्यों की अनहेताएं 
/। ६ ७ स्थानों की रिक्तता न 9 ३००० > ७७३ ५ ०७ १ 
हक. <्‌ . बब्१ल |] 

१६१ सदस्यता के लिए अनहेँताएं कर .. १०४१ 
१६२ सदस्यों की अनहेताओं विषयक प्रहनों पर विनिश्वय४ ** 2०२ 


१ एडयोकेट जनरल २ सभापति ३ सेक्रेटरी का दफ्तर ४७ कोरम ४५ निशेयय 


शनुच्छेद बिषय ढ्ण 


१६३ 


( ६) 


अनुच्छेद १८८ के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान करने से पूरे अथवा 


अहँ' न होते हुए अथवा अनह किए जाने पर बेठने और मत देने 
के लिए दंड 


ऋ॥आ ाण३ 


१०२ 


राज्य के विधान-मण्डलों और उन के ' सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार 


१६७ 
१६५ 


१६६ 
१६७ 


श्ध्द 
१६६ 
२०० 


२०१ 


ओर उन्मुक्तियाँ* 
विधान-मंडलों के सदनों की तथा उन के सदस्यों और समितियों की 
शक्तियां, विशेषाधिकार आदि दी हे 
सदस्यों के वेतन और भत्तं ह बक 

विधान-प्रक्रिया 

विधेयर्कों के पुरःस्थापन ओर पारण विषयक उपबन्ध ४ 
घन-विधेयकों से अन्य विधेयकों के बारे में विधान-परिषद की 
शक्त्तियाँ का निबन्धन * 


घन-ब्धियकों विषयक विशेष प्रक्रिया - पे96 
धन-विधेयकों की परिभाषा १28 हक 
विधेयकों पर अनुमति 3 मच 2: 
विचाराथे रक्षित विधेयक हे की 
वित्तीय बिषयों में प्रक्रिया 
वार्षिक-वित्त-विवरण 
विधान-मंडल में प्राककलनों/ के विषय में प्रक्रिया 
विनियोग विधेयक _ 


अनुपूरक, अपर या अतिरिक्त अनुदान 

लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान 

वित्त-विधेयकों के लिए विशेष उपबन्ध 
साधारणतया प्रक्रिया 


प्रक्रि| के नियम 528 व ह 


राज्य के विधान-मण्डनल् में वित्तीय काय सम्बन्धी प्रक्रिया का विधि 
द्वारा विनियमन हद 
विधान-मंडल में प्रयोग होने वाली भाषा 
विधान-मंडल में चर्चा पर निवेन्धन 
न्यायालय विधान-मंडल की कार्यवाहियों की जाँच न करेंगे 
अध्याय 2--राज्यपाल की विधायनी शक्तियाँ 


विधान-मंडल के विश्रांति-काल में राज्यपाल की अभ्यादेश-प्रर्यापन- 
शक्ति” 55 


१०३ 
१०४ 
१०४ 
१०४ 
श्ण्र 
१०६ 
१०७ 


२ प्र 


१ ध्प्प 
१०६ 
१०६ 
११० 
१११ 
१११ 
श्श्र 
५१२ 


११३ 


११३ 
११३ 


११४ 


९ योग्य । २ छुटकारा । ३ पावन्द्री। 2 सालाना वजट । ४ तखमीना। ६ 
निशेय । ७ आहर्दिनिंस जारी कराने कीं शदित ! 
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अलुच्छेद विषय प्रष्ठ संख्या 
अध्याय ४--राज्यों के उच्चन्यायालय 

२१४ राज्यों के लिए उच्चन्यायालय / न ११४ 

२१४ उच्चन्यायालय अभिलेख-न्‍्यायालय होंगे ०० ११६ 

२१६ उच्चन्यायालय का गठन न्न्न- ११६ 


२१७ उच्चन्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तथा उसके पद्‌ की शर्तें. ११६ 
२१८ उच्चतमन्यायालय सम्बन्धी कुछ उपबन्धों का उच्चन्यायाल्थों को 


लागू होना हं ११७ 
२१६ उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या ग्रतिन्नान ४. ११७ 
२२० न्यायाधीशों द्वारा न्यायात्रयों में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष 

विधिल्त्ति' करने का प्रतपिध. ४ श्श्मं 
२२१ न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि. ४” 2५ ० पा  छश्८ 
२श२ए एक उच्चन्यायालय से दूसरे को किसी न्यायाघीश का स्थानान्तरण" १५८ 
२२३ कायकारी मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति ११६ 
२२४ सेवा-निषृत्त न्यायाधीशों की उच्चन्यायाज्ञयों की घेठकों में उपस्थिति ६१६ 
२२५ वतंमान <चचन्यायालयों के क्षें त्राधिकार रु ११६ 
२२६ कुछ लेखों!के निकालने के लिए उच्चन्यायालयों की शक्ति १२० 
२२५ सब ल्‍्यायालयों के अधीक्षणर की उच्चन्यायालय की शक्ति १२० 
रश्८ विशेष मामलों का उच्चन्यायालय को हस्तांतरण". ४४ १२१ 
२२६ उच्चन्यायालयों के पदाधिकारी और सेवक और व्यय ““ १२१ 
२३० उच्चन्यायालयों के क्षेत्राधिकार का विस्तार और अपबर्जन ४ .श्र्र 
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शक्तियों पर निब्रेन्धन श्र 
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२३३ जिला न्यायाधीशों को नियुक्ति... का * १२३ 
२३४ न्यायिक सेवा" में जिला न्यायाधीशों से अन्य व्यक्तियों की भर्ती. १२३ 
२३५ अधोन न्यायालयों पर नियंत्रण कप १२४ 
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भाग ७ 


प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य 
२३८ “प्रथम अनुसूची -के भाग (ख) में उल्लिखित राज्यों को भाग ६ के 
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२०४५ संसद तथा राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा निर्मित विधियों का विस्तार १३२ 
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संसद की शक्ति >फ १३३ 
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छिया जाना 
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जल सम्बन्धी विवाद" 
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का न्याय निशणयन्त 5०8 १३६ 
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भाग १२ 
वित्त, ' सम्पत्ति, संविदाएँ,' * ओर व्यवहार-बाद * 
अध्याय १- वित्त 
साधारण 
२६४ निर्वेचन** । १9० 
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२७० संघ द्वारा उदग्रहीत ' और संगृहीत, तथा सह्ढ ओर राज्यों के बीच 


वितरित कर १४३ 
२७१ सह्ष के प्रयोजनों के लिए शुल्क और करों पर अधिभार १४३ 
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२७३ पटसन या पटसनसे बनी वस्तुओपर निर्यात-शुल्क * के स्थानमें श्रनुदान * १४४.“ 
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के लिए राष्ट्रपति की पूषे सिपारिश की अपेक्षा है श््छ् 
२७४ कफतिपय राज्यों को सट्ट से अनुदान । श्ष् 
२७६ वृत्तियों", व्यापारों, आजीविकाओं ओर नौकरियों पर कर १४६ 
२७७ व्यावृत्ति श्छ्ट्ट 
२७८ कतिपय वित्तीय विषयों के बारे सें प्रथम अनुसूची के भाग (ख) के 

राज्यों से करार हं १५9७ . 
२७६ शुद्ध आगम" की गणना रा हे १४८ 
८६८० वित्त-आयोग' ' श के कप . १४८ 
श८१ वित्त आयोग की सिपारिशें 5 हा .... १४६ 
२८२ सह्ठ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से लिए जाने वाले व्यय १४६ 
रु८३ सख्ित निधियों की आकस्मिकता-निधियों की तथा लोक-लेखों में जमा 

धनों की अभिरत्षा* * ५४५ १४० 
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. सम्पत्ति के अजन' को शक्ति १्श्७ 
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व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतन्त्रता पा १४६ 


व्यापार, वारिज्य और समागम पर निर्वेन्धन लगाने की संसद की शक्ति १५६ 


'ठयापार और वाणिज्य के विपय में सदन ओर राज्यों की विधायनी 


शक्तियों पर निबन्धन १६० 
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छानुच्छेद ३०१ ओर ३०४ तक के प्रयोञनों को कार्यान्वित करने के 
लिए प्राधिकारी फी नियुक्तित १६१ 
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सट्ठ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यवियों की पदावधि १६२ 
सद्ढ या राज्य के अधीन असैनिक* * हेसियत से नीकरी में लगे हुये 
व्यक्तियों की पदच्युति, पदसे हटाया जाना या पंक्तिच्युत' किया जाना १६३ 
अखिल भारतीय सेवायें... 8 5 अमित 


१ तरका | ९ जिम्मेवारी । ३ राज्य को आप्त होना । ४७ समय के बीतने से । 

वारिस न होने के कारण | ६ प्राप्त हुई ।-७ जल के भीतर । ८ मिन्नकियंत । £& 

भाप्त करना | १० मसहायदे। ११ आंना जांना ! १२ आपस के | १३ अफसर | १४ 
अथे। १४ सिविल | १३ दर्जा घटनो। 


' अचुच्छेद | विषय 


( ६५ ) 


३१३ अन्तकलीन' उपबन्ध ४" हर ढ 
३९१४ कतिपय सेवाओं के बरतंमान पदाधिकारियों के संरक्षण के लिए 
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३९६ 
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३२१ 
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३२३. 


३२४ 
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३०६ 


उपबन्ध 

अध्याय २--लोकसेवा-अआयोग 
सद्ठ और राज्यों के लिए लोक-सेवा-आयोगरे 
सदस्यों की नियुक्ति तथा पद्राविधि 


लोकसेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना था निलम्बित रे 


किया जाना 

आयोग के सदस्यों तथा कमचारी-बून्द की-सेवाओं की शर्तों' के 
बारे में विनियम" बनाने की शक्ति 

कआायोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पदों के धारण 
के सम्बन्ध में प्राधिकार ह 
लोकसेवा-आयोग के क्ृत्य/ हक कि ५ 
लोकसेवा आयोग के क्यों के विस्तार की शक्ति है 
लोकसेवा-आयोग के व्यय टक 
लोकसेवा-आयोगों के प्रतिवेदन * शक 5 


भाग १४ 
निर्बाचन 


बाचलों का अधीक्षण * निदेशन" ओर नियन्त्रण निर्बा 


, श्यायोग में निहित" होंगे 


धर्म, मूलवंश, जाति |या लिंग** के आधार पर कोई व्यक्ति 
निर्वाचक नामावलि में सम्मित्रित किये जाने के लिये अपात्र * * 
होगा तथा किसी विशेष निर्वाचकननामावलि में सम्मिलित किए 
जाने का दावा न करगा । 
लोक-सभा ओर राज्यों की विधान-सभाओं के लिए निर्वाचन का 
वयस्क-मताधिकार * के आधार पर होना 
विधान संडल्नों के लिए निवाचर्नों के सम्पन्ध सें उपयन्ध करने की 
संसद की शक्ति के 
किसी राज्य के विधान-मण्डल की ऐसे विधान-मण्डल के लिए 
निवांचनों के सम्बन्ध में उपचन्ध बनाने की शक्ति 
निर्वाचन विषयों में न्यायालयों के हस्तक्ेग पर रोक 
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४ फाये । ६ रिपोर्ट 


२ अस्थायी | २ पब्लिक सरबिस कर्माेशन। ३६ भीोरिल करना | 2 नियम । 


जनाव |5< निगरानी | ६ हिदायत । १० घऋग्खयार में । 
१९ स्त्री वा पुरुष । १२ अयोग्य | ६३ बालिग छा वोट देने का अधिकार । 
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ध्रतुच्छेद विषय पृष्ठ संख्या 


भाग १६ 


कतिपय वर्मा के सम्बन्ध सें विशेष उपचन्ध 

३३९ अलुसुचित' जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिए 
लोक-समभा में स्थानों का रक्षण 

३३४१ लोक-सभा में आंग्ल-भारतीयर समुदाय का प्रतिनिधित् 

३३२ राष्यों की विधान-सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
आदिमज्ञातियों के लिये स्थानों का रक्षण 

३३३ राज्यों की विधान-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 

४३४-- स्थानों का रकुण ओर विशेष प्रतिनिधित्व संविधान के प्रारम्भ से 

ु दस ब्ध के पश्चात न रहेया 

३३५ संयाश्रों और पर्दो. के लिये अनुसूचित जातियों और श्रनुस्ूचित 

आदिमजातियों के दावे 

३३६ कतिपय सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिये विशेष 
उपचन्ध 

8३७ श्रंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शिक्षण-अनुदान* के लिऐ 
विशेष उपबन्ध | 

इश८ अनुपृचित जातियों, अनुपूचित आदिमजातियों इत्यादि के लिए 
विशेष पदाधिकारी. 

३३६ अनुषूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर तथा अनुसूचित आदिमजातियों के 
कल्याणार्थ सद्ग का नियंत्रण 

३४० पिछड़े हुए वर्गों की दशाओं के श्रनुसनन्‍्धान”, के लिये आयोग 


फी नियुक्ति ४०० सन 

३४९ अनुसूचित जातियां. ”” | 5४० 

३४२ अनुसृचित आदिमजातियां._ हा बगल 
न भाग १४ 
राजभाषा 


न अ्रध्याय १- सद्ठ की भाषा 


३४३ सद्ठ की राजभाषा ००० कि 
३४४ राजभाषा के लिये संसद का आयोग ओर समिति 





१७३ 
१७४ 
१७४ 
१७४ 
श्ष्र्‌ 


श्ष्र 
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१७६ 


१४.४ 
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१ शैडल्ड २ सुरक्षित ३ एंग्लो इण्डियन ४ शिक्षा के लिये म्रांट ४ जांच करना 
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अलुन्छेद _ हक गा प्र४्ठ संख्या 
अध्याय २--परादेशिक भाषाये 


३४५ राज्य की राजभाषा या राजभषाएं | १८० 
३४६ एक राज्य और दूसरे के बीच से अथवा राज्य और संघ के बीच सें 
संचार के लिये राजभाषा १८१ 
३४७ किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली 
भाषा के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध 77 १८१ 
अध्याय ३-उच्चतमन्यायालय, उच्चन्यायालय आदि की भाषा 
३५८ उद्यतमन्यायालय* ओर उच्चन्यायालयों में तथा अधिनियमों, 
विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा ष् १८१ 
३४६ भाषा सम्बन्धी कुछ विधियोंके अधिनियमित+ करने के लिए विशेष 
प्रक्रिया / 9४२ 
अध्याय ४ - विशेष निदेश 
३४० व्यथा' के निवारण" के लिये अभिवेदन  सें प्रयोतव्य* भाषा १८३ 
३४१ हिन्दी भाषा के विकास*" के लिये निदेश ५ (८३ 
हे भाग १८ 2३ 
आपात-उपबन्ध हे 
३५४२ आपात' * की उद्घोषणा , १ - १८३ . 
६४५३ आपात की उद्धोषणा का प्रभाव ४“ गा ९८७ 
३५४ आपात की उद्घोषणा जव प्रवर्तन में न हो तब राजस्वों के वितरण 
* सम्बन्धी उपवन्धों की प्रयुक्ति घ्२ पद श्पछ 
३५४ वाह्मय आक्रमण और आशभ्यन्तरिक' * अशान्ति से राज्य का संरक्तण 
करने का संघ का कतेव्य १्पध 
३५६ राज्यों में संविधानिक तन्त्र'१ के विफलत्न हो जाने की अवस्था में 
उपबन्ध श्पड 
३५७ अनुच्छेद ३५६ फे अधीन निकाली गई उद्घोषणा फे श्रधीन | 
विधायनी* 5 शक्तियों का प्रयोग आप १८६ 
इ३श्८ आपातों में अनुच्छेद १६ केउपबन्धों का निलम्बन १ १८७ 
३५६ आपात में भाग ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रतवतेन का निलस्यन. १८७ 
३६०. वित्तीय आपात' " के बारे सें उपचन्ध ”“ ५8 पद 
भाग १६ 
प्रकीर  < 
२६१ राष्ट्रपति और राज्यपालों'* व्यौर राज प्रमुखों का संरत्तण . शृप६ 


१ पत्र व्यवहार २ सुप्रीम कोट ३ कानों ४ चिलों ५ कानून वनाने फे लिए 
६ शिकायतें ७ दूर करना ८ प्राथना पत्र ६ उपयोग की जाने वाली १० उन्नति ११ संकट 
१२ प्रयोग १३ भीतरी १४ हकूंमत की मशीन १५ कानून बनाने की १६ मुलठदीकरना 
४७ झार्थिक संकट १८ विविध | १६ गवतेर | 


हि ४ 


.,, अनुच्छेद . जिपय . - प्र॒प्ठ संख्या 
३६२ देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार ४ १६० 
३६३ कतिपय संधियों, करारों इत्यादि से उद्भूत विवादों में न्‍्यायात्रयों 

- ,« दारा हस्तक्षेप का बजा... ... १६० 
३६४ महा-पत्तनों' और विमान-ज्षेत्रों' के लिए विशेष उपयन्ध १६० 

३६५ .संघ द्वारा दिये गये निदेशों का अनुबतन* करने या उत्तको प्रभावी 
करने से असफलता का प्रभाव ४० क १६१ 
३६६ ,परिभाषाएँ.. ... ४ हे हा १६१ 
३६७ हे तिवंचन | ह?. ७७३४६ ग बज अंके नग्न १६५ 

ह भाग २० | 

ह । संविधान का संशो 
. ६८ संविधान के संशोधन के लिए प्रक्रिया* हर १६६ 
॥ . भाग २१ 


.. अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध 
३६६ राज्य-सूची में के कुछ विषयों के बारे में विधि यनाने की संसद की 
इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानों कि वे विषय समवर्ती सूची के हैं... १६७ 


३७० जम्मू ओर काइमीर राज्य के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन १६७ < 
३७१ प्रथम अनुसूचि के भाग [ख] में के राज्यों के विषय में अस्थायी 
*.. उपबन्ध ,. १६६ 
३७२... व्रतमान. वधियों का प्रवत्त* बने रहना तथा उनका अनुकूलन १६६ 
:: ३७३ निवारक निरोध” में रखे गए व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुछ अवस्थाओ्ं 
में आदेश देंने की राष्ट्रपति की शक्ति ”” हु २०१ 


३७४ फेडरलन्यायालय के न्यायाघीशों के, तथा फेडरलन्यायालय में अथवा 
'सपरिषद संम्राद के, समक्ष लम्बित* कायबाहियों के बारे में उपचन्ध २०२ 
8७५४ संविधान के उपबन्धों के अधीन रह कर न्यायालयों, प्राधिकारियों 


श्रोर पदाधिकारियों का कृत्य" करते रहना... ४४“. श्र 
३७६ उच्चन्यायालय के न्यायाघीशों के बारे में उपवन्ध_ 7४ श्०्र 
. ३७७ भारत के नियन्त्रकमहालेखापरीक्षक* * के बारे में उपचन्ध २५०३ 
' ३७८. लोकसेवा-आयोग के बारे में उपवन्ध .. हे ... २०३ 
, ३७६ अन्तर्कालीन संसद तथा उसके अध्यक्ष.और उपाध्यक्ष के बारे में 
उपचन्ध र्‌५छ 
३८० राष्ट्रपति के बारे.में उपबन्ध ४ श २८४ 
__३८१ राष्ट्रवति की सन्त्रि-परिषदू'* 8... 2४8९. “550 ३०५ 


“'-ह सनाही र बड़े बन्दरगाह ३ हवाई अड़ी ४ पालन करना ४ काररवाही २जारी 
रहना ७ नजरवन्द रखना ८ विचाराधोन ६ काये १० क्रोमपट्रोलर आडिटर जनरल 
११ मन्त्रियों ह्ली कासिल । 


६ एऐएुंएे / 


श्रनुच्छेद विषय पृष्ठ स॑ख्या 
३८२ प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्यों के अन्तकोलीन विधान- 
संडलो के बारे में उपबन्ध्‌ 8 आज 2 3 २०५ 
2८३ प्रान्तों के राज्यपालों के बारे में उपवन्ध स् २०६ 
३०४ राज्यपाल्ञों की संत्री परिषद २०६ 
५४ प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्यों के अन्तर्कालीन विधान- 
मंडलों के बारे में उपवन्ध | २१०७ 
इ८६ प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्यों की मंत्रीपरिषद्‌ृ. २०७ 
३८७ कुछ निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए जन-संख्या के निर्धारण* के " 
बारे में विशेष उपबन्ध ४ २०७ 
८८ अन्तर्क्तातीन संसद तथा राज्यों के शअन्तकलीन विधान-मंडर्लीं में ह 
आकस्मिक रिक्तताओं * की पूर्ति के बारे में उपचन्ध २०७ 
इ८६ डोमीनियन विधान-संडल तथा प्रान्तो ओर देशी राज्यों के विधान- 
मंडलो में लम्बित विध यको के बारे सें उपबन्ध._ ४ २०६ 
३६० इस संविधान के प्रारम्भ और १६४० की ३१ माच के वीच प्राप्त या- 
उत्थापितर या व्यय किया हुआ धन. 77 २१० 
३६९ कुछ आकस्मिकताश्रों में प्रथभ ओर चतुर्थ अनुपूची को संशोधन 
करने की राष्ट्रपति की शक्ति न २१० 
३६२ कठिनाइयां दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति ्ढ २१९ 
भाग २२. हु 


संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निरसन, 
३६३ संत्िप्त नाम ००१५ मनन +००३ 


स्श्र्ः 
३६४ प्रारम्भ का रे का हर 
३६४५ निरसन ९ ०००० २००० गम न्श्र्‌ 
अनुसूचीयां ५ ; 

प्रथम अनुसूची--भारत के राज्य और राज्यल्क्षेत्र 33 २१३ 
हितीय अनुमृची-- 
भाग (क>राष्ट्रपति तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित 

राज्यों छे राज्यप्रोलो के लिए उपवन्ध २१४ 


भाग (खो-संघ के दथा प्रथम अनुमुची के भय (क) और (खत) में 
के राज्यों के मन्त्रियों के सम्बन्ध में उपवन्ध 

भाग (ग)-लोकन्सभा के अध्यक्ष" ओर उपाध्यक्ष * के तथा राज्य-परिपद 

के सभापति ओर उपसभाषति छे तथा प्रधम अपूनुची के 

भाग (क) में के राज्य के विधान सभा" के अध्यक्ष ओर 

कर १ निश्चय करना । २ इतफाकिया खाली । ३ वसूल किया हुआ । ४ मन्सूखी । . 

४ शेट्टल । ६ स्पीकर । ७ डिप्टी स्पीक(। ८ लेजिस्लेटिव असेम्बली | 


( #० ). 
अनुपूपियां 
प्रूष्ठ संख्या 


उपाध्यक्ष के तथा ऐसे किसी राज्य की विधान-परिपद के 
सभापति ओर उपसभाषति के सम्बन्ध में उपवन्ध  र१४ 


-. भाग (घ)-उच्चतमन्याया लय तथा प्रथम अनुपूची के भाग (क) में के 
राष्यों के उच्चतमन्यायालयों के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में 
न्‍्न इपबन्ध ३008 #ह्ड्ड हि र्‌ १ ६ 


भाग (5)-भारत के नियन्न्रक-मदालेखापरीक्षक' के सम्बन्ध में 


- उपबन्ध ड*ढड बह नक श्श्म 


तृतीय अनुपूची-शपथ्र ओर प्रतिन्नान के प्रपत्र* ॥ २१६ 
चतुर्थ अनुसूची-राज्य-परिपद में के स्थानों का वंटवारा की २२१ 
पंचम अनुसूची-अनु सूचित ज्षंत्रों और अनुसूचित आदिम जातियों के 

प्रशासन और नियन्त्रण के सम्बन्ध में उपचन्ध २२३ 


पप्ठ अनुसूची-आसाम में के आदिमज्ञाति-क्षेन्ों के प्रशासन के बारे 


हू सें उपबन्ध “४ २२३ 
सप्तम झलुसूची- 

सूची १-संघ-सूची २२३ 

सूची २-राज्य-सूची श्श्प 

सूची ३--समवर्ती घूचीर भ्श२ 

२३५ 


अष्ठम अनुसूची--भाषाएँ 


को खली छ-- 








१ क्रोमपटोल्र व आडिटर जनरल २ नमूना ३ ऐसी सूची जिसमें दिए हुए 
४... विषयों के सम्बन्ध में संघ व राज्य दोनों काबून वना सकते दैँ।..“7/ 


टिक ल्र-र 


भारत का संविधान 


प्रस्तावना--- 
हम, भारत के लोग, भारत को एऋ सस्पूरो-प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक 
गणराज्य बनाने के लिये, तथा उसके समस्त नागरिकों को-- 
सामाजिक, झार्थिक और राजनतक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति विश्वास, घम 
अर उपासना की स्वतंत्रता, 
प्रतिष्ठा और अबसर की समता प्राप्त कराने के लिये, 
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली 
चन्धुता बढ़ाने के लिये दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान-सभा में आज तारोख 
२६ नवम्बर १६४६ ई० (मिति मार्गशीष शुक्ला सप्तमी, संवत्‌ दो हजार छः बिक्रर्म)) 
को एतद्द्वारा इस संविधान को अद्जगक्ृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैँ । 
टीका--हस प्रस्तावना में यह दिया गया है कि यह विधान भारत को सम्पूर्ण 
अधिकार वाला प्रजातन्त्र-राश्य ( रिपब्लिक ) बनाया गया दे जिस में प्रत्येक नासरिक 
को सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक न्याय मिलेगा ओर विचार प्रगट करने, विश्वास 
धरम और डपासना आदि की स्वतन्त्रता प्राप्त होगी ६ 


साग १ 
डे > |3४ 
संघ ओर उसका राज्य-च्नत्र । 
१, संघ का नाम ओर राज्य-क्षेत्र--- 
(९) भारत, अर्थात्‌ इन्डिया, राज्यों का संघ होगा । 
(२) उसके राज्य और र ज्यन्त्षेत्र प्रथम अनुसूची फे भाग 
(क), (व) और (ग) में उल्लिखित राज्य और उनके राज्य क्षेत्र होंगे | 
(३) भारत के राज्य-क्षेत्र में-- 
(क) राज्यों के राज्य क्षेत्र; ह 
(ख) प्रथम अनुसूची के भाग ( घ ) में उल्लिखित राज्य, क्षेत्र; तथा 
(ग) ऐसे अन्य राज्य-त्तेत्र जो अजित किये जायें, समारविष्ट होंगे। 
टीका--इस शार्टिकिल ( अनुच्छेद ) मे यह दिया है कि भारत राज्यज्षेत्र में वे सब 
क्षेत्र सम्मिलित होंगे जो कि इस विधान की प्रथम सूची क, ख, ग, घ, में दिये गये हैँ । 
२. नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना 


सद्‌ विधि द्वारा, ऐसे निवन्धर्नों और शर्ता के साथ जिन्हें बह उचित 


का कह में नय राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी | 
ष 
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टीका--हस शआरर्टिकल में यह दिया गया है कि भारत की पालियामेंट भारत में 
नय्ये छषेत्र भी सम्मिलित कर सकेगी। 
कप ७] ी ब्दै छ का बह. च् रो 
३, नये राज्यों का निमोण ओर वतभान राज्यों के क्षेत्रों, 
सीमाओं या नामों का बदलना 

संसदू विधि द्वारा-- 

(क) किसी राज्य से उसका प्रदेश अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों 
या राज्यों के भागों को मिल्ला कर अथवा किसी श्रदेश को किसी 
राज्य के भाग के साथ मित्राकर नया राज्य बना सकेगी | 

(ख्) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी ; 

(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी ; 

(घ) क्विसी राज्य की सीमाओं को बदल सकेगी ; 

(ड) किसी राज्य के नाम को बदल सकेगी ; 

परन्तु इस प्रयोजन के लिये कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश बिना, तथा 

जहाँ विधेय में अन्तविष्ट अस्थापना का प्रभाव प्रथम अनुसूची के भाग (क) या 
भाग (ख) में उल्लिखित राज्य या राज्यों की सीमाओं पर अथवा किसी ऐसे राज्य 
या राज्यों के नाम या नामों पर पड़ता हो वहां जब तक कि विधेयक की पुरः स्थापना 
की प्रस्थापना के तथा उसके उपबन्ध, इन दोनों के सम्बन्ध में, यथास्थिति, राज्य 
० 5] ३ 8 ॥%.] हि 
के विधान मण्डल अथवा राज्यों में से प्रत्येक के दिधान मण्डल के विचार राष्ट्रपति 
ने निश्चित रूप से न जान लिये हों तव तक, किसी सदन में पुर : स्थापित न किया 
जायेगा । ॥॒ 

टीका--इस शआार्टिकल से यह दिया गया हैं कि भारठ की पारलियामेंट भारत में 
सम्मिलित राज्यों की सीमा में घटत बढ़त कर सकती हैं। परन्तु उसको इसके सम्बन्ध से 
ब्रिल प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश प्रप्त करनी पढ़ेगी। 

बे 0 चियों मु पूः 
४, प्रथम और चतुर्थ अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक, 
प्रासंगिक ओर आनुपंगिक पिपयों के लिये अनुच्छेद २ 
पे ४5 [पे ह् छ 
ओर ३ के अधीन निर्मित विधियाँ 

(९) अनुच्छेद २ या अनुच्छेद ३ में निर्दिष्ट किसी विधिमें प्रथम अनुसूची 
और चतुर्थ अनुसूची के संशोधन के लिये ऐसे उपचन्ध अन्तविष्ट होंगे जो डस 

्ड व कं ०-५ 
विधि के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हों, तथा ऐसे अनुपूरक 
प्रासंगिक और आलुषंगिक उपवन्ध ( जिन के अन्तर्गत ऐसी विधि से प्रभावित 

आच जा क लक *ः त्ष 

राज्य या राज्यों के, संसद या विधान-मण्डल या विधान-मंडलों में, प्रतिनिधि 
के बारे सें उपबन्ध भी हैं ) भी हो सक गे, जिन्हें संसद आवश्यक समके। 

(२) पूर्वोक्त प्रकार की ऐसी कोई विधि अनुच्छेद ३६८ के अ्योजनों के लिये 

इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायगी। ह 


आटिकिल ४-६ [२३ | 
सर] हर सब थ्रू 
टीका--इस आरटिकल से यह दिया गया है कि आरटिकल २ व हे के अधीन 
चनाये हुए कानून में इस विधान की खूची ३ और ४ मे संशोत्रन करने के लिए नियस 
दिए हुए होंगे | 


साग ९ 


नागरिकता 


५, इस संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता 
इस संविधान के प्रारस्भ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका: भारत राज्यन्क्षंत्र में 
अधिवास है, तथा-- 
(क) जो भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा था, अथवा 
(ख) जिसके जनकों में से कोई भारत राज्य-क्ष त्र में जन्मा था, अथवा 
(ग) जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले कम से कम पांच वर्ष तक भारत राज्य 
क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा है; 
भारत का सागरिक होगा । 
टीका--यह आरटिकल बहत आवश्यक है और इसमें यह दिया गया है कि भारत 
' का नागरिक कौन होगा और इसमें यह दिया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो इस विधान के 
लायू होने के समय भारत में रहता हों और जो (१) भारत में पेदा इआ हो या (२) 
जिसके साता पिता मे से कोई भी भारत से पेदा हआ हो या जो (३) इस विधान के लाग 
होने से पहले € वर्ष से साधारणतया भारत में रहता हो, भारत का नागरिक होगा | 
६. पाकिस्तान से भारत को प्रव्र॒जन कर आये कुछ व्यक्षियों के 
नागरिकता के अधिकार 
अनुच्छेद ५ में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान के 
इस समय अन्तर्गत राज्य-क्षेत्र से भारत राज्य-क्ष त्र को प्रत्नजन कर आया है इस 
संविधान के प्रारम्भ पर भारत का नागरिक समका जायेगा-- ह 
(क) यदि बह अथवा उसके जनकों में से कोई अथवा उसके सहाजनझों में 
से कोई भारत-शासन अधिनियम १६३५ (यथा मूलतः: अधिनियमित 
में परिभाषित भारत में जन्म्ता था, तथा 
(ख) (१) जब कि बह व्यक्ति ऐसा है जो सन्‌ १६४८ की जुलाई के उन्नीसवें 
दिन से पूर्व प्रन्ननन कर आया है तब यदि वह अपने प्रब्नजन की 
तारीख से भारत राज्य क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा है; अथदा 
(२) जब कि वह व्यक्ति ऐसा है जो १६४८ की जुन्नाई के उन्नीसवें दिन 
या उसके पश्चात इस प्रह्मार प्रत्नजन कर आया है तव यदि बह 


[२४ ] आटिकिल ७-८ 
भारत डोमीनीयन की सरकार द्वारा विद्वित प्रपत्र पर और रीति से 
नागरिकता प्राप्ति के आवेदन पत्र के अपने द्वारा इस संविधांन के 
प्रारम्भ से पहिले ऐसे पदाधिकारी को, जिसे उस सरकार ने इस 
प्रयोजन के लिये नियुक्त क्रिया है, दिये जाने पर उप्त पदाधिकारी द्वारा 
भारत का नागरिक पंजीबद्ध कर लिया गया है:- 


परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन-पत्र की तारीख से ठीऋ पहिले कम 
से कम छः महीने भारत राज्य-क्ष त्र का निवासी न रहा हो तो बह इप्त प्रकार 
पंजीबद्ध नहीं किया ज्ञायेगा । 

टीका--इस आरटिकल में यह दिया गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी जो 
पाकिस्तान से भारत में आकर रहने लगा है श्र जो स्वयं, याउ सके मां बाप यथा दादा 
दादी में से कोई भारत के विभाजन होने से पहले के भारत में पेदा हआ था भारत का 
नागरिक समझा जायगा बशर्ते कि यदि वह १८४ जौलाई सन्‌ १६४४८ ई० को या इससे 
पहले पाकिस्तान से भारत में आया था तो वह भारत में आने से श्रव तकरसारत में रहता है 
श्रौर यदि वह १६ जौलाई सन्‌ १६४८ को या उसके पश्चात भारत में आया हो तो बह 
भारत का नागरिक रजिस्टड कर लिया गया है| 


'७, पाकिस्तान की प्रव्नत्नन करने वालों में से कुछ के नागरिकता के अधिकर 


अनुच्छेद ५ और ६ में किसी बात के होते हुए भी ज्ञो व्यक्ति १६४७ के 

मार्च के पहिले दिन के पश्चात्‌ भारत राज्य-क्षेत्र से पाकिस्तान के इस समय अन्त 

गंत राज्य-्ष त्र को प्रत्रजन कर गया है, घह भारत का नागरिक नहीं समझा जायगा 

रन्तु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो पाकि- 

सस्‍्तान के इस समय अन्तगत राज्यन्ज्ञत्र फो प्रश्नजन के पश्चात्‌ भारत क्ष त्र को 

ऐसी अनज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनत्रोस के लिये या स्थायी रूप से 

लौटने के लिये किसी विधि के द्वारा या अधीन दी गईं है, तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति 

अनच्छेद ६ के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिये भारत राज्य-क्षे त्र को १६४८ की 
, जुलाई के १६ वें दिन के पश्चात प्रश्नजनन करने वाला समझा जायेगा । 

टीका--इस श्रारटिकल में यह दिया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो $ मार्च सन 

१६४७ के पश्चात भारत छोड़ कर पाकिस्तान चला गया हैँ, भारत का नागरिक नहीं 

घममा जायगा परन्तु यदि वह पाकिस्तान छोड़कर परमिद हारा फिर भारत से रहने 

लगा हैँ और भारत का नागरिक रजिस्टूड हो चुका है तो वह भारत का नागरिक सममा 

जायगा। 


८. भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्मव के कुछ व्यक्लियों 


की नागरिकता के अधिकार 
अनच्छेद ५ में किसो बात के होते हुए भी कोई व्यक्तिज्ञो या जिसके 
ज्ञनकों में से कोई अथवा महाजनकों में से कोई भारत शासन अधिनियम १६३५ 
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( यथामूलतः अधिनियमित ) में परिभाषित भारत में जन्मा था, तथा जो सामान्य- 
तया इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में रहता है, भारत का 
नागरिक समझा जायेगा, यदि वह भारत डोमीनियन सरकार द्वाराया भारत 
सरकार द्वारा विहित प्रपत्र पर और रीति से नागरिकता प्राप्ति के आवेदन पत्र के 
अपने द्वारा उस देश में, जहां बह तत्समय निवास कर रहा है, भारतके राजनयिक 
या वाशिबज्यिक प्रतिनिधियों को इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले या बाद, दिये 
जाने पर ऐसे राजनयिक या वाणिज्यिक प्रतिनिधि द्वारा भारतका नागरिक पंजीबद्ध 
कर लिया गया है। 

टीका--इस आरटिकल में यह दिया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत से 
याहर किसी देश में रहता और वहां भारत के राजदूत या प्रतिनिधि द्वारा भारत का 
नागरिक रजिस्टड हो चुका है, भारत का नागरिक समझा जायगा | 


६, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छता से अजित करने वाले 


व्यक्ति नागरिक न होंगे 

यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता आर्जित 
कर ली है तो वह अनुन्छेद ५ के आधार पर भारत का नागरिक न होगा और न 
अनुच्छेद ६ या अनुच्छेद ८ के आधार पर भारत का नागरिक समझा जायेगा। 

टीका--इस आरटिकल में यह दिया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी 
इच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो चुका दे भारत का नागरिक नहीं समंमा 
जायेगा | 

१०, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना 

प्रत्येक व्यक्ति जो इस भागब्के पूत्रवर्ती उपबन्धों में से किसी के अधीन 
भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसो विधि के उपबन्धों के अधीन रहते 
हुए, जो संसद द्वारा निर्मित की जाये, भारत का वेसा नागरिक बना रहेगा । 

टीका--इस आरटिकल में यह दिया गया दै कि ऐसा व्यक्ति जो |भारत 
का नागरिक है ऐसी पाबन्दी के साथ जो भारत की पालियामंट नियत करे, भारत का 
लागरिक बना रहेगा | 

११ संसद्‌ विधि द्वारा नागरिकृता के अधिकार का विनियमन करेंगी 

इस भाग फे पूर्ववर्ती उपवन्धों में की क'ई बात नागरिकता के अजेन और 
समाप्ति के तथा नागरिकता से सम्बद्ध ऋन्य सब विषयों के बारे में उपवन्धवना ने 
की ससद को शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी । 

टीका--इस झारटिकल में यह दिया गया है कि भारत की पालियामेंट 
को यह ध्धिकार होगा कि ऐसे नियम बनाये, जिनके द्वारा नागरिक श्रघिकार प्राप्त किए 
जा सकते हों या हीने जा सकते हों । 
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भाग ३ 
मूल अधिकार 


साधारण 


१२, परिभाषा 


यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षत नहो तो इस भाग में 'दाज्य” के 
अन्तगंत भारत की सरकार और संसद, तथा राज्यों में से प्र॒त्येछ की सरकार 
ओर विधानमंडल , तथा भारत राज्य-क्षत्र के भीतर अथवा भारत सरकार के 
नियंत्रण के अधीन सब स्थानीय और अन्य प्राधिकारी भी है । 

दीका--इस आरटिकल में यह दिया गया है कि भारत राज्य सें भारत 
की सरकार, पार्लियामेंट, ओर ऐसे राज्यों की सरकार व विधान सभाय श्रादि सम्सिलित 
होंगी जो कि भारत सरकार के श्रधीन या उसके अधिकार में हों । 


१३,मूल अधिकारों से असंगत अथवा उनका अल्पकरण करने वाली विधियां 


(१) इस संविधान के प्रारम्भ होने से ठीर पहले भारत राज्य-न्षत्र में 
सब श्रवृत्त विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक कि वे इस भाग के 
उपबन्धों से असंगत है । 


(२) गण्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जो इस भाग द्वार दिये अधिकारों 
को छीनत या न्यून करती हो और इस खंड के उल्लंघन में बनी प्रत्येक विधि 
उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी । 

(३) यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस अनुच्छेद में-- 

(क) भारत राज्य-्क्षेत्र में विधि के समान प्रभावी कोई अध्यादेश, 
आदेश, उपबिधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूद़ि अथवबा 
ग्रथा “विधि” के अन्तर्गत होगी । 

(ख) भारत राज्य-क्षेत्र में किसी विधान-मंडल या अन्य कज्षमताशाली 
आधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व पारित अथवा 
निर्मित विधि, जो पहिले ही निरसित न हो गई हो, चाह्दे ऐसी 
कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशेष ज्षोत्रों 
में प्रवतेन में न भी हो, “प्रवृत्त विधियों? के अन्तर्गत होगी । 

टीका--इस आरटिकल सें यह दिया गया हैं कि ऐसे तसाम कानून जो 

कि इस विधान के लागू होने के समय लागू हों और इस विधान के अरहकाम के विरुद्ध 
हों, रद सममे जायंगे और राज्य कोई ऐसा नया कानून नहीं बनायेगा जो विधान के 
इस भाग द्वारा श्राप्त किये हुये अधिकारों में बाधा डाले | 


आर्टिकिल १४-१४-१६ [*७] 
समता अधिकार 
. १४. विधि के समज्ष समता 

भारत राज्य-्ज्षेत्र में किसी व्यक्ति को बिंधि के समक्ष समता से अधवा विधियों 

के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वचित नहीं क्रिया जायगा। 
टीका-- यह आरटिकल भी बहुत आवश्यक है अरे इसमें यह दिया गया 

है कि भारत सरकार के कानून सब व्यक्तियों के लिये एक से होंगे ओर कानून द्वारा 
उनकी एक सी ही रक्षा को जायगी। 

१५, घम, सूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर 


विभेद का प्रतिषेध - 
(१) राज्य किसी नागरिक के प्रिरुद्ध केबल धमं, मूलवंश, जाति, लिंग, 
जन्मस्थान श्रथवा इनमें से किसी के झाधार पर कोई विभेद्‌ नहीं करेगा। 
(२) केदल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के 
आधार पर कोई नागरिक-- 
(क) दुकानों, सावजनिक सोजनालयों, द्ोटलों तथा सार्वजनिक मनोर॑जन 
के स्थानों सें प्रवेश के ; अथवा-- ह 
(ख) पूर्ण या आंशिक रूप में राज्य निधि से पोषित अथवा साधारण जनता 
के उपयोग के लिये समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों सड़कों तथा 
सावजनिर समागस स्थानों के उपयोग के बारे में किसी भी निर्याग्यता, 
दायित्व. निवन्धन अथवा शत के अघीन न होगा। 
(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को स्त्रियों ओर बालकों के लिये 
कोई विशेष उपबन्ध बनाने में वाधा न होगी । 
टीका--यह आरटिकल भी बहुत श्रावश्यक है और इसमें यह दिया गया है. कि 
सरकार केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग ( रुत्री या पुरुष ), जन्म-स्थान के आधार पर 
किसी व्यक्ति के साथ कोई भेद-भाव नहीं करेगी झोर कोई उ्यक्ति धर्म, वंश, जाति, लिंग, 
जन्मस्थान के कारण किसी दूृकानों, भोजनालयों तथा पब्लिक मनोरंजन की जगहों या 
सरकारी कुश्नों, तालाबों, नहाने के घाटों, सड़कों भोर सावजनिक ( पब्लिक ) जगहों को 
डपयोग में लाने से वम्चित नहीं किया जायगा, परन्तु राज्य स्री ओर वालकाओं के 
सम्बन्ध में विशेष सुविधाजनक नियम वना सकती है । 


१६.. राज्याधीन नोकरी के विषय में अवसर-समता 
(९) राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सब नाग-: 
रिक्रों के छिये अवसर की समता द्वोगो। 
(२) फेबल घस, मृल्वंश, ज्ञाति, लिग, इद्भव, जन्मस्थान, निवास अथवा 


इसमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिये राज्याधीन किसी नौकरी या 
पदके दिपय में त अपान्नता होगी और न विभेद किया जायेगा। 
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(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से संसद्‌ को कोई ऐसी विधि बनाने में बाघा 
न होगी जो ,प्रथम अनुसू वी में उल्लिखित किसी राज्य के अथवा उसक राज्यन्क्षं त्र 
में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकार के अधीन किसी प्रसार की नौकरी में या 
पद्द पर नियुक्ति के विषय में बसी नोकरी या नियुक्ति के पू्र उस राज्य के अन्दर 
निवास विषयक कोई अपेक्षा विदित करती हो । 

(४) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े हुए किसी नागरिक 
बग के पत्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व रांज्य को राय में राज्याधान सेवाओ में पयोप्त 
नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्तण के लिये उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी । 

(५) उस अनुच्छेद को किसी बात का किसी ऐसी विधि के प्रवतन पर कोई 
प्रभाव न होगा जो उपबन्ध करती हो कि क्रिसी घामिक या साम्प्रदायक संस्था के 
काय से सम्बद्ध कोई पद्धारी अथवा उसके शासी निक्काय का कोई सदस्य किसी 
विशिष्ट घर्मे का अनुयायी अथवा किसी विशिष्ट सम्प्रदाय काही हो। 

टीका--इस आरटिकल में यह दिया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक 
को सरकारी नौकरियों के लिए समान अ्रवसर प्राप्त होंगा। परन्तु पार्लियामेंट को 
यह अ्रधिकार होगा कि प्रान्तों और रियासतों आदि के लिए यह नियम बनाये कि कोई 
व्यक्ति उसी प्रान्‍न्त या रियासत का रहने वाला हो जिसके अधीन उसको नौकर रखना 
हो और पार्लियामेंट ऐसे व्यक्तियों के लिए नौकरियां सुरक्षित रख सकती है जो कि 
पिछड़ी हुईं जातियों के हों । 
१७०, अस्पृश्यता का अन्त 

“अर्पृश्यता” का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण 
निषिद्ध किया जाता है । “अस्पृश्यता? से उपज्ञी किस निर्योग्यता को लागू करना 
अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा। 

टीका--यह आरटिकल भी बहुत आवश्यक है और इसमें यह दिया गया है 
कि अछूतता का अन्त कर दिया गया हैं और अछूतता किसी रूप में भी नहीं मानी 
लावेगी -अकछूतता के आधार पर यदि किसी के साथ भेद भाव बरता जायगा तो यह 
अपराध होगा ओर इसके लिए दुए्ड दिया जायगा | 
१८, खिताबों का अन्त 

(१) सेना या विद्या सम्बन्धी उपाधि के सिवाय ओर कोई खिताब राज्य प्रदान 
नहीं करेगा । 

(२) भारत का कोई नागरिक क्लिसी विदेशी राज्य से कोई खिताब म्वीकार नहीं 


करेगा | 
(३) कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या 


विश्वास को किसी पद को घारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई खिताब 
राष्ट्रपति की सम्मति क बिना स्वीकारी न करेगा | 

(४) राज्य के अधीन लाभ-गद या विश्वास-पद पर आसीन कोई व्यक्ति किसी 
विदेशी राज्य से या क अधीन किसी रूप में कोई सेंट, उपलब्धि या पद्‌ राष्ट्रपति 
की सम्मति के विना स्वीकार न करेगा। 
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टीका---यह श्ार्टिकल भी बहुत आवश्यक है और इसमें यह दिया गया है कि 
सिवाय सेना या विद्या सम्बन्धी उपाधि के सरकार किसी को कोई उपाधि € ख़िताब ) 
नहीं देगी और भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं 
करेगा ओर न और कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक तो नहीं है परन्तु भारत का 
पदाधिकारी है राष्टुपति की बिना आज्ञा के किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण 
करेगा और न किसी विदेशी राज्य का कोई पद ग्रहण करेगा | 
स्वातन्त्रय-अधिकार 
१६-बाकू-स्वातन्त्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण 
(१) सब्च लागरेकों को-- 
(क) बा स्वातन्त्रय और अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य का; 
(ख) शांतिपूबेक और निरायुध सम्मेलन का; 
(ग) संस्था या संघ बनाने का; 
(घ) भारत राज्यजक्षेत्र में सवंत्र आवध संचरण का; 
(डा) भारत राज्य-त्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का; 
(च) सम्पत्ति के अजन, घारण और व्ययन का तथा 
(छ) कोई बृत्ति, उपजीबिका, व्यापार या कारवार करने का, अधिकार होगा | 

(२) खंड (१) फे उपखंड (क) की कोई बात अपमान लेख, अपमान वचन, 
मानहानि, न्यायालय अपमान से अथवा शिष्टाचार या सदाचार पर आघात करने 
वाले, अथवा राज्य की सुरक्षा को दुबंल अथवा राज्य को उलटने की प्रवृत्ति बाले 
किसी विषय से जहां तु कोई वतंमान विधि सम्बन्ध रखती हो वहां तक उसके 
प्रवत॑न पर प्रभाव, अथवा सम्बन्ध रखने वाली किसी विधि को बनाने में राज्य 
के लिये रुकावट न डालेगी । 

(३) उक्त खंड के उपखंड (ख) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिये गये अधिकार 
के प्रयोग पर खावजनिक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निवन्धन जहां तक कोई 
वत॑मान विधि लगाती हो बह्ां तक उसके प्रवतन पर प्रभाव, अथवा बेसे निवन्धन 
लगाने धाली कोई विधि बनाने में राज्य फे लिये रुकावट न डालेगी | 

(४) उक्त खंड फे डपखंड (ग) की कोई वात उक्त उपखंड द्वारा दिये गये 
अधिकार के प्रयोग पर साव॑जनिझर व्यवस्था या सदाचार के हितों में यक्तियक्त 
निवन्धन जहां तक कोई बतमान विधि लगाती हो वहां तक उसके प्रवर्तन पर 
प्रभाव, अथदा बसे नि्ेन्‍्धन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये 
रुकावट, न डालेगी । 

(५) उक्त खंड के उपखंड (घ). (ड) और (च) की कोई वात उक्त उपच्ंंडों 
द्वारा दिये गये अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों के अथवा किसी 
अनुसूचित आदिभजाति के हितों का संरक्तण के लिये य॒क्तियक्त निरन्‍्घ जहां तक 
कोह वतमान विधि लगाठो हो वहां तक उसके प्रद्तन पर प्रभाव, अथवा बेस 
निधन्धन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट न डालेगी। 


(५४) 
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(६) उक्त खंड के उपखंड (छ) की कोई वात उक्त खंड द्वारा दिये गये 
अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त निबेन्धन जहां तक 
कोई वर्तमान विधि लगाती द्वो वहाँ तक उस के प्रवततन पर प्रभाव, अथवा बेसे 
निबन्धन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट न डांलेगी ; 
था विशेषतः डक्त उपखंड की कोई बात, कोई वृत्ति, उपज्जीविका, व्यापार या 
कारबार करने के लिये आवश्यक बृत्तिक या शिल्पिक अहंताओं को जद्दां तक कोई 
वतेमान त्रिधि विहित करती हे अथवा किसी प्राधिकारी को बिद्दित करने की शक्ति 
देती है बहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव , अथवा विहित करने, या त्रिहित करने 
की शक्ति क्रिसी प्राधिकारी को देने वाली... कोई विधि बनाने में राज्य के लिये 
रुकावट, न डालेगी। 
टोका--यह श्रारटिकल भी बहुत आवश्यक है और इसमें यह दिया गया है कि 
भारत के प्रत्येक नागरिक को (१) अपने विचार प्रगट करने, (२) शान्ति पूर्वक और बिना 
हथियारों के एकत्रित होने, (३) संस्थायं या संघ बनाने, (७) भारत में स्व॒तन्त्रतापूर्वक 
बिचरने, (९) भारत में रहने या बसने, (६) सम्पत्ति को प्राप्त करने, रखने या हस्तांतरित 
( मुन्तकिल ) करने, (७) किसी पेशे या व्यौपार को करने की पूरी स्वतन्त्रता होगी परन्तु 
इस आरटिकल का ऐसे कानून पर कोई असर नही पड़ेगा, जो कि अपमान, मान हानि, 
स्थायालय की मान हानि, सरकार के विरुद्ध कारंवाही, शान्ति भद्जः करने को रोकने के लिए 
लागू हों या राज्य आगे बनाये | 


२०-अपराधों के लिये दोप-सिद्धि के विषय में संरक्षण 
(९) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिये सिद्ध-दोष नहीं ठहराया जायेगा, 
जय तक कि उसने अपराधारोपित क्रिया करने के समय किसो भ्रवृत्त विधि का 
अतिक्रमण न किया हो, ओर न वह उस से अधिक दण्ड का पात्र होगा जो उस 
धपराध के, करने के समय प्रवुत विधि के अधीन दिया जा सकता था । 
(२) कोई व्यक्ति एक ही अपराध फे लिये एक वार से अधिक श्रभियोजित 
ओर दण्डित न किया जायेगा । 
(३) किसी अपराध में अभियुक्त कोई व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने 
के लिये बाध्य नहीं किया ज्ञायेगा | 
टीका--किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध की बाबत दण्ड नहीं दिया जायगा जो कि 
अपराध करते समय क़ानून के अनुसार दुए्डनीय नहीं था और न किसी व्यक्ति को किसी 
अपराध के लिये एक बार से अधिक दण्ड दिया जायगा और न किसी अपराधी को अपने 
विरुद्ध साही होने के लिये मवृजर किया जायगा | 
२१-प्राण ओर देहिक खाघीनता का संरक्षण 
किसी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा देहिक स्वाघीनता से विधि द्वारा 
स्थापित प्रक्रिया को छोड़ऋर अन्य प्रकार वंचित न किया जायगा | 
टीका--यह आरटिकल भी बहँत आवश्यक है और इसमें यह दिया गया हैं कि 
किसी व्यक्ति को सिवाय उस तरीके के जो कि कानून में दिया गया है, मौत या कद की 
सजा नहीं दी ज्ञायगी ओर न नजरवन्द रक्खा जावेगा । 


आटिकिल रेर [११ ] 
५ रह र ५ 
२२-कुछ अवस्थाओं में वन्दीकरण ओर निरोध से संरक्षण 

(?) कोई व्यक्ति जो बन्दी किया गया है, ऐसे बन्दीकरण के कारणों से 
यथाशकक्‍्य शीघ्र श्रबगत कराये गये विना हशलात में निरुद्ध नहीं किया जायेगा 
ओऔर न अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परासमश्श करने तथा प्रतिरक्षा कराने 
के अधिकार से वंचित रग्दं जावेगा । 

(२) प्रत्येक व्यक्ति जो बन्दी क्रिया गया है और हवालात में निरुद्ध किया 
गया है, वन्दीकरण के स्थान से दंडाधिकारी के न्यायालय तक यात्रा के लये 
आवश्यक्र समय को छोड़कर ऐसे,वन्दीकर ण से २४ घटे की कात्नावधि में निकटतम 
दंडाधिकार। के सवक्त पेश किया जायेगा, तथा ऐसा कोई व्यक्ति उक्त काज्नावधि 
से आगे दडाधिकारी के प्राधिकार के बिना हवालात में निरुद्ध नहीं रखा जायेगा । 

(३) खड (१) और (२) में की कोई बात-- 

(क) जो व्यक्ति तत्समयशत्र अन्यदेशोय है उसको, अथवा 
(ख) जो व्यक्ति निवारक निरोध उपवन्धित करने वाली क्रिसी विधि के 
अधीन बन्दी या निरुद्ध किया गया है उसझो, लागू न होगी। 

(४) निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति को तीन 
महीने से अधिक काल्ावधि के लिये निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत तब तक न 
करेगी जब तक कि-- 

(क) ऐसे व्यक्तियों से, जो उच्चन्यायालय के न्यायाधीश हैं, रह चुके हूँ 
अथवा नियुक्ति होने की अहता रखते हैं, मिलकर बनी मंत्रणा मडली 
ने तीन मद्दीने की उक्त कालाबधि की समाप्ति के पूर्र अतिवेदित नहीं 
किया है कि ऐसे निरोध के लिये उसकी राय में पर्योप्त कारण हैं:-- 

परन्तु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति के, उस अधिकतम 
कालाबधि से आगे, निरोघ को प्राधिक्ृत न करेगी जो खड (७) के उपखड 
(ख) के अधीन संसद निर्मित किसी विधि द्वारा विहितकी गई हे; 
अथव 

(ख) रहा व्यक्ति खंड (७) के उपखड (क) और (ख) के शअ्रधीन संसदू-निर्मित 
किसी विधि के उपबन्धों के अनुसार निरुद्ध नहीं है । 

(५) निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन दिये गये 
आदेश के अनुसरण में जब कोई व्यक्ति निरुद्ध किया जाता हैँ तब आदेश देने 
वाला प्राधिकारी यथाशक्‍्य शांघ्र उस व्यक्ति को ज्ञिन आधारगों पर बहद्द आदेश 
दिया गया है उनको बतायेगा तथा रस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के 
लिये उसे शीघ्रातिशीघ्र झ्दसर देगा । 

(६) खंड (५४) की किसी बात से आदेश देने वाले प्राधिकारी के लिये ऐसे 
तथ्य को प्रकट करना आवश्यक्न नहीं होग। जिनका कि प्रकट ररना ऐसा प्राधिकारी 
लोकटह्टित के विरुद्ध समभता है । 

(७) संसदू विधि द्वारा दिहित कर सकेगी कि-- 

(क) किन परिस्थितियों के अधीन तथा किस प्रकार या प्रद्मरों के मामलों में 
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किसी व्यक्ति को निवारक निरोध को उपचन्धित करने वाली किसी विधि 
के अधीन तीन मह्दीने से अधिक कालावधि के लिये खंड (४) के उपखंड 
(क) के उपचर्न्धों के अनुसार मं)्रणा मंडली की राय प्राप्त किये बिना 
निरुद्ध किया जा सकेगा; 

(ख) किस प्रकार या प्रस्वरों के मामलों सें कितनी अधिक्रतम काल्ञावधि के 
लिये कोई व्यक्ति निवारक निरोघ उपबन्धित करने वाली किसी विधि के 
अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा; तथा 

(ग) खंड (४) के उपखड (क) के अधीन की जाने वाली जांच में मन्त्रणा- 
मण्डज्ती द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया क्‍या दहोगी। 

टीका--किसी व्यक्ति को बिना यह वतलाये कि उस पर क्‍या अपराध लगाया गया 
है हिरासत मे नहीं रखा जावेग श्र उपरोक्त अपराधी को कानून पेशा साहब से सलाह 
करने या उससे पेरची कराने का श्रधिकार होगा और किसी अपराधी को २४ घन्टे के 
अन्दर मजिस्ट्रेट के रूवरू (सम) पेश करना होगा | श्रौर किसी व्यक्ति को तीन महीने से 
श्रधिक के लिए नजरबन्द नहीं रखा जायगा जब तक कि सलाहकार बोर्ड ने श्रधिक समय 
के लिए नज़रयन्द रखने के लिये रिपो्ट न की हो जब किसी व्यक्ति को नजरबन्द 
करने का हुकम दिया जाय तो हुकम देने वाला ग्रफसर उस व्यक्ति को यह सूचित करेगा 
कि उसको किन कारणों से नजरबन्द किया जाता है श्ञोर उसको उपरोक्त हुकम के विरुद्ध 
जितनी जछदी हो पके उम्भदारी करने का उचित अवसर दिया जायगा परन्तु हुकम देने 
वाला अ्रफसर ऐसी यात्त नहीं वतायेगा जिसका वतलाना वह जनता केहित मेन 
समझूता हो | 

शोपण के विरुद्ध अधिकार 
२३-मानव के पएय ओर वलातश्रम का ग्रतिपेध 

(१) मानव का पण्य और वेट वेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबद॑स्ती लिया 
हुआ श्रम प्रतिपिद्ध किया जाता है और इस उपबन्ध का कोई भी उल्लंघन अपराध 
होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा । 

(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से, राज्य को सांवेजनिक प्रयोजन के लिये 
बाध्य सेवा लागू करने में रुकावट न होगी | ऐसी सेवा लागू करने में केवल घमे, 
मूलबंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर राज्य कोई विभेद नहीं 
करेगा। 

टीका-यह आरटिकल भी वहुत आवश्यक है और इसमें यह दिया गया है कि 
मनुष्यों का वेचना और किसी प्रकार की जबरदस्ती मेहनत लेना बन्द किया जाता दे और 
जो व्यक्ति इसके विरुद्ध कार्य करेगा उसको कानून के श्रधीन दण्ड दिया जायगा। परन्तु 
राज्य को श्रधिकार होगा कि किसी सावंजनिक प्रयोजन के लिये सेवा लेना अनिवार्य 
करदे 
२४--कारखाने आदि में बच्चों को नोकर रखने का ग्रतिपेध 
चौद॒ह वर्ष से. कम आयु वाले किसी बालक को किसी कारखाने अथवा 
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खान में नोकर न रखा जावगा और न क्रिसी दूसरी संक्ृटमय नौकरी में लगाया 
जायगा । 

टीका--यह झारटिकल भी बहुत आवश्यक है और इसमें यह दिया गया है कि 
वह बालक जिसकी आयु १४ वर्ष से कम हो किसी फेक्टरी, कारखाना या ऐसे काम में 
नौकर नहीं रखा जायगा जो कि ख़तरनाक हो । 


(१) धर्म-खातन्त्य का अधिकार 
२५-अन्तःकरण की तथा धरम के अवाध मानने, आचरण और 


प्रचार करने की खतन्त्रता 
(१) साव ज्निक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इसभाग के दूसरे 
उपबन्धों के अधीन रहते हुये, सब व्यक्तियों को, अन्तःकरण की स्वतन्त्रता का 
तथा घर्म के अबाघ रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान 
हेक़ होगा | 
(२) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी वतेमान विधि के प्रवतेन पर 
प्रभाव, अथवा राज्य के लिये किसी ऐसी विधि के बनाने में रुक़ावट न डालेगी जो- 


(क) धार्मिक आचरण से सम्बद्ध किसी आधिक , वित्तोय, राजनेतिक 
अथवा अन्य किसी प्रक्गर की लौक्रिक क्रियाओं का विनियमन अथवा 
निवन्धन करती हो । 

(ख) सामाजिक कल्याण और गुघार उपवन्धित करती हो, अथवा हिन्दुओं 
की साथे जनिक प्रकार की धर्म संस्थाओं को हिन्दुओं के सब वर्गा और 
विभागों के लिये खोलती हो | 

व्याख्या--१. कृपाण धारण करना तथा लेकर चलना सिख धर्म के मानने 

का अड़ समझा जायेगा | 

व्याख्या--२. खंड (२) के उपखंड (ख) में हिन्दुओं के प्रति निर्देश में सिक्स, 

जैन या बौद्ध धर्म के मानने काले व्यक्तियों का भी निर्देश अन्तर्गत हे तथा हिन्दू 
घम संस्थाओं के प्रति निर्देश का अथ भी तदनुकूल ही किया जायेगा। 

टीका--यह आरटिकल भी बहुत आवश्यक हैं श्रौर इस में यह दिया गया है कि 
प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार धर्म के प्रचार करने का समान श्रधिकार होगा यशर्ते कि 
इससे सावजनिक सदाचार और स्वास्थ्य पर कोई दुरा असर न पड़े | परन्तु सरकार को 
अधिकार होया कि हिन्दुओं की सावजनिक संस्थाओं को हर जाति के हिन्दुश्रों के लिए 
खोले था किसी झआाधिक या राजनीतिक कायों पर पावन्दी लगाये । कृपाण पहनना या 
अपने साथ रखना सिक्‍्खों के धर्म का एक अद्ग माना जायगा | एस शारटिकल में यह भी 
दिया गया है कि शब्द हिन्दू में सिक्ख, जेन भौर छुद्ध घर्म मानने वाले भी सम्मिलित हैँ | 

२६--धामिक कार्यो के प्रबन्ध की खतन्त्रता 

सावंजनिक व्यवस्था, सदाचार और खास्थ्य के अघीन रहते हुए श्रत्येक 

घामिर सम्प्रदाय अधदा उसके किसो बभाग को-- 
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(७) घामिक ओऔर पूत्ते प्रयोजनों के लिये संस्थाओं की स्थापना और पोषण का; 
(ख) अपने धामिक कार्यो सम्बन्धो विषयों के प्रबन्ध करने का; 
(ग) जगम और स्थावर सम्पत्ति के अजन ओर स्वामित्व का; तथा 
(घ) ऐसी सम्पत्ति-के विधि अनुसार प्रशासन करने का; अधिकार होगा । * 
टीका--इस श्रारटिकल में यह दिया गया है हि प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय 
को अपने धार्मिक या पुन्यार्थ प्रयोजनों के लिये संस्था खोलने औ्रौर अ्रपने धार्मिक कार्यों को 
करने, चल व अ्रचल सम्पत्ति प्राप्त करने शौर उनका प्रबन्ध करने का श्रधिकार होगा । 


२७-क्रिमी विशेष धर्म की उन्नति के लिये करों के देने के बारे में 

खनच्त्ता 

कोई भी व्यक्ति ऐसे करों को देने के लिये बाध्य नहीं क्रिया जायेगा जिनके 
आ्रगम किसी विशेष धर्म अथवा घामिक सम्प्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय 
करने के लिये त्रिशेष रूप से विनियुक्त कर दिये गए हों। 

टीका--इस थरारटिकल में यह दिया गया दै कि कोई भी व्यक्ति ऐसे टेक्स देने के 
लिये सजबूर न किया जावेगा जो कि किसी विशेष धर्म की उन्नति आदि में खर्च किया 
जाय । 
२८-कुछ शिक्षा संस्थाओं में धामिक शिक्षा अथवा धार्मिक उपासना 
में उपस्थित होने के विषय में खतन्त्रता 
,.._(() राज्य-निधि से पूरी तरद्द से पोषित किसी शिज्ञा संस्था में कोई धार्मिक 
शिक्षा न दी जायेगी । 

(२) खंड (१) की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था पर ल.गू न होगी जिसका 
प्रशासन राज्य करता हो, किन्तु जा किसी ऐसे घमस्व या न्यास के अधीन स्थापित 
हुई है । जिसके अनुसार उस संस्था में धामिक शिक्षा देना आवश्यक है । 

(३) राज्य से अभिज्ञात अधवा राज्य निधि से सद्दायता पाने बाली, शिक्षा- 
संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने बाली घार्मिक 
शिक्षा में भाग लेने के लिये अथवा ऐसी संस्था में या बसस सलग्न स्थान में की 
जाने वाली धार्मिक उपासना में उपध्थित होने के लिये वाध्य न किया जायेगा जब 
तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वद अन्यस्क हो तो उसके संरक्षक ने इसके लिये 
अपनी सम्मति न दे दी हो । े 

टीका--इस आरटिकल में यह दिया गया है। क$किसी सरकारी विद्यालय में 
किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जावेगी, परन्तु यदि कोई विद्यालय किसी द्वस्ट या 
वक्‍फ के द्वारा स्थापित किया गया हैं तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकेगी। चाहे उसका 
प्रयन्ध सरकार के भश्रधीन ही क्‍यों न हो और यंदि किसी विद्यालय में जो कि सरकार से 
स्वीकृत ( २७८००४४४५९० ) हो था जिसकों सरकार से सहायता ( 870 ) मिलती हो 
कोई धार्मिक शिक्षा दी जाती हो तो उस विद्यालय के किसी विद्यार्थी को उस शिक्षा के अहण 
करने या किसी धामिक उपासना में उपस्थित होने के लिये मजबूर नहीं किया जायगा । 
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संस्कृति ओर शिक्षा सम्बन्धी अधिकार 
२६--अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 
(१) भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के 
झिसी विभाग को, जिस की अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये 
रखने का अधिकार होगा । 

(२) राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा 
संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल घमम, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा 
इन में से किसी के आधार पर वंचित न रखा जायेगा । 

टीका--इस आरटिकल सें यह दिया गया हैं कि भारत के क्षेत्र में रहने वाले 
नागरिकों को अपनी निजी भाषा लिपि या संस्कृति को बनाये रखने का श्रधिकार होगा । 


३०--शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का 
अल्पसंख्यकों का अधिकार 


(१) धर्म या सापा पर आधारित सब अल्प संख्यक् वर्गा को अपनी रुचि की 
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना ओर प्रशासन का अधिकार होगा। है 


८२) शिक्षा संस्थाओं को सद्दायता देने में राज्य किसी विद्यालय के बिरुद्ध 
इस आधार पर विभेद न करेगा कि बह धर्म या भाषा पर आधारित किसी 
अल्पसंख्यकन-वर्ग के प्रबन्ध में है । ' 

टीका--राज्य स्कूलों को सहायता देने में इस बात का भेद-भाव नहीं करेगा कि 
कोई स्कूल किसी कम गिनती वाली जाठि के प्रबन्ध में हैं चाहे अ्रल्पसंख्क जाति 
घर्म या भाषा के आधार पर हो और प्रत्येक अल्पसंख्यक जाति अपने स्कूल खोल सकेगी | 


सम्पत्ति का अधिकार 
श् 
३१-पम्पत्ति का अनिवाय अरजन 


(९) कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी सम्पत्ति से बंचित नहीं 
किया जायगा | 

(२) कोई स्थावर और जंगम सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत किसी वाशिज्यिक या 
आओद्योगिक उपक्रम में या उसढ्ी स्वामिनी किसी कम्पनी में कोई अंश भी है ? 
ऐसी विधि के अधीन जो ऐसा कठ्ज्ञा या अजेन कछरने का प्राधिकनार देती है, 
सावजनिक प्रयोजन के लिये कब्ज़ाकृत या अर्जित तब तक नहीं की जायेगी जब 
तक कि वह विधि कब्जाकृत या शजित सम्पत्ति के ज्ञिए प्रतिछर का उपवन्ध न 
करती हो और या तो प्रतिकर की राशि को नियव न कर दे या उन सिद्धांतों 
ओर रीति का उल्लेख न कर दे जिन से प्रतिकर निधोरित होना है और दिया 
जाना है | 


(३) राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनाई गई कोई ऐपी विधि, जेसी कि 
खंड (२) में निदिप्ट है, तब तक प्रभादी नहीं होगी जब तहू छि ऐसी विधि छो. 
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पर के विचार के लिये रक्षित किये जाने के पश्चात, उसही अनुमति न मित्न 
गठ्ट ह। 

(४) यदि इस संविधान के प्रारम्म पर किसी राज्य के विधान मण्डल के 
सामने क्रिप्ती लम्बित जिधेयक्र को, ऐपे विधान मण्डज्ञ द्वारा पार क्रिये जाने के 
पश्चात राष्ट्रपति के विचार के लिये रकज्षित किया जाता है तथा उसकी अमुमति 
मिल जाती तो इस संविधान में छिसी वात के द्वोते हुए भी इस भ्रकार अनुमत 
ब्रिधि पर किसी न्यायात्य में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि वह 
खंड (२) के उपबन्धों का उल्लंघन करती है | 

(४) खंड (२) की किसी बात से-- 

(क) ऐसी किसी विधि को छोड़कर जिस पर कि खंड (६) के उपबन्ध लागू 
होते हे किसी श्रन्य वर्तमान विधि के उपबन्धों पर, अथवा, 
(ख) एतत्पश्चात राज्य जो कोई विधि-- 

(१) किसी कर या अथ-दंड के आरोपएण या उद्ग्रहण के प्रयोज्नन के लिये 
बनाये उसके उपबन्धों पर, अथवा 

(२) सावजनिक स्वास्थ्य की उन्नति के अथवा प्राण या सम्पत्ति के संकट- 
निवारण के लिये वनाये उसके उपचन्धों पर, अथवा 

(३) भारत डोमोतियन की अथवा भारत की सरकार और अन्य देश की सः- 
कार के बीच किये गय करार के अनुसरण में, अथवा अन्यथा, जो सम्पत्ति विधि 
द्वारा निष्क्रास्य सम्पत्ति घोषित की गई है उस सम्पत्ति के लिये बनाये उसके उप- 
बन्धों पर प्रभाव नहीं होगा । 

(६) राज्य की कोई तिधि, जो इस संविधान के प्रारम्भ से अठारदह महीने से 
अनधिक पहिले अधिनियमित हुई हो, ऐसे प्रारम्म से तीन महीने के अन्दर 
राष्ट्रपति के समत्त उप्तके प्रमाणन के लिये रखो जा सकेगी, तथा ऐसा होने पर 
यदि लोक अधिसूचना द्वारा राष्ट्रपति ऐत्ा प्रमाणन देता है तो क्रिसो न्यायालय 
में उस पर इस आधार पर आर्वात्त नहीं की जायेगी कि वह खड (२) के उपबन्धों 
का उल्लंघन करती है अथवा भारत-शासन अधिनियम १६३५ की धारा २६६ को 
उपधारा (२) के उपबन्धों का उल्लंघन कर चुकी है! | 

टीका--राज्य किसी सावंजनिक कार्यों के लिए किसी व्यक्ति की जायदाद बिना 
सुश्रावजा दिये प्राप्त नहीं करेगी ओर सार्वजनिक कार्यों के लिये जायदाद प्राप्त करने के 
कानून की राष्ट्रपति से स्वीकृति ली जावेगी । 


संविधानिक उपचारों के अधिकार 
३२-इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को अ्रवर्तित करने के उपचार 
(१) इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को प्रवरतित.कराने के लिये उद्चत्तमं- 
न्यायालय को समुचित कार्यवाहियों द्वारा प्रचालित करने. अधिकार प्रत्याभूत 
किया जाता है । 
(२) इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारों में से किसी को/हऊवर्तित कराने के 
लिए जउद्यतमन्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या लेख, जिनके अन्तर्गत . 
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बन्दी प्रत्यज्ञीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-प्रच्छा और उत्प्रेषण के प्रकार 
के लेख भी हैं, जो भी समुचित हों, निकालने की शक्ति होगी। 

(३) उच्चतमन्यायालय को खंड (१) और (२) द्वारा दी गयी शक्तियाँ पर बिना 
प्रतिकूत् प्रभाव डाले, संसदू त्िधि द्वारा क्रिसी दूसरे न्यायाज्यय को अपने 
क्षत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भोतर उच्चत-मन्‍्यायालय द्वारा खंड (२) के 
अ्रधीन प्रयोग की जाने वाली सब्च श्रथवा किसी शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति 
दे सकेगी | 

(४) इस संविधान द्वारा अभन्यथा उपबन्धित अच्रेस्था को छोड़कर इस अनुच्छेद 
द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निल्लम्बित न किया जायेगा | 

« टीका--इस आरटिकल में यह दिया गया है कि इस भाग के श्रधीन अ्रधिकारों 
के सम्बन्ध में नियत इद्ज में उच्चतमन्यायालय (सुपरीम कोट) को दरण्वास्त दी जा 
सकेगी । पार्लियामेंट किसी औौर न्यायालय को सुपरीम कोर्ट के अधिकर दे सकती हे । 

३३-इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों के लिये प्रयुक्ति की 
अवस्था में, रूपभेद करने की संसद्‌ की शक्कि 

संसदू विधि द्वारा निधोरण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा दिये गये अधछि- 
कारों में से किसी को सशस्त्र घल्नों अथवा सावेजनिक व्यवस्था भार वाले बलों 
के सदस्यों के लिये प्रयोग होने की अवस्था में किसी मात्रा तक निन्रन्धित या 
निराक्ृषत किया जाये ताकि उनके कतव्यों का डचित पालन तथा उनमें अनुशासन 
बना रहना सुनिश्चित रहे। 

३४-जब किसी क्षेत्र में सेना-विधि-प्रवृत्त हे तब इस भाग द्वारा 
दिये गये अधिकारों पर नि्ेन्धन 

इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि 
द्वारा संघ या राज्य की सेवा में के किसी व्यक्ति को, अथवा किसी अन्य व्यक्ति 
को, किसी ऐसे कार्य के विषय में तारण दे सकेगी जो उसने भाग्त राज्यच्षंत्र के 
भीतर किसी ऐसे क्षत्र में, जहां सेना-विधि प्रवुत्त थी, व्यवस्था के बनाये रखने 
या पुन :धथापन के सम्बन्ध में किया है अथवा ऐसे क्षत्र में सेना-विधि के अधंन 
क्विसी दिये गये दण्डादेश, किये गये दस्ड, आदेश की हुई जब्ती, अथवा किये 
गये अन्य काय को मान्य कर सकेगी । 

टीका--यह आरटिकल ऐसे क्षेत्र में सकारी कर्मचारियों को क्षति पूर्तिदेने के 
लिएु बनाया गया है जहां कि मार्शल-ला लागू किया गया हो | 
३५-इस भाग के उपवन्धों को प्रभावी करने के लिये विधान 

इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी-- 

(क) संसद को शक्ति होगी तथा झिसी राज्य के विधान-मंडल को शक्ति न 

होगी कि वहू-- 

(१) जिन विषयों के लिये अनुच्छेद १६ के खंड (३), अनुच्छेद ३२ के स्वंड 
(३), भन॒च्छेद ३३ और अनुच्छेद ३४ के अधीन संसद विधि द्वारा उपबन्ध कर 
सकेगी, उनमें से किसी के लिये, तथा 

(२) इस भाग में अपराध घोषित कार्यो के दण्ड विहित करने के लिय, 
0 तथा संसद इस संविधान के प्रारस्म के पश्चान यधाशीघ्र ऐसे छार्या 


/् 
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के लिये जो उपखंड (२) में निर्दिष्ट हँ दर्ड विहित करने के लिये विधि बनायेगी 
(ख्र) खंड (क) के उपखंड (१) सें निर्दिष्ट विषयों में से किसी से सम्बन्ध रखने 
वाली, अथवा उस खंड के उपखंड (२) में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिये 
दण्ड का उपचन्ध करने वाली, कोई ग्रवृत्त विधि, जो भारत राध्य-त्तेन्र 
में इस संविधान के प्रारम्भ होने से ठीक पहिले लागू थी उसमें दिये 
हुए निबन्धनों के तथा अनुच्छेद ३७२ के अधीन उसमे किये गये किन्‍्दी 
अनुकूलनों और रूप भेदों के अधीन रह कर ही तथ॒तक प्रवृत्त रहेगी, 
जब तक कि वह संसद द्वारा परिवर्तित या निरसित या संशोधित न की 
जाये | 

व्याख्या--प्रवृत्त विधि” पदात्रलि का जो अर्थ इस संविधान के अनुच्छेद 

३५२ में है बह्दी इस अनुच्छेद में भी होगी । रा 


भाग ७ 
राज्य की नीति के निर्देशक तत्व 


३६--परिभांपा 
यदि असझ् से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में 'राज्य” का बही 'अथे 
है जो इस संविधान के भाग ३ में है | 
२३७--इस भाग में वर्णित तत्वों की प्रयुक्कि 
इस भाग में दिये गये उपबन्धों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता न दीज़ा 
' सकेगी किन्तु तो भी इन में दिये हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि 
बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कतेव्य होगा । | 
३२८--लोक-कल्याण के उन्नति के हेतु राज्य सामाजिक व्यचस्था 
। बनायेगा--- 
राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आ्िक और राजने- 
तिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को शअ्लुप्राण्तित करे, भरसक कार्य 
साधक रूप में स्थापना और संरक्षण कर के लोक- कल्याश की उल्नति का प्रयास 


करेगा। . ह 
दीका--राज्य यथाशक्ति अ्रपनी श्रजा की भलाई का काम करेगी ओर सब के 


लिये एकसा सामाजिक, भ्राथिक, राजनेतिक न्याय करेगी | 
३६--राज्य द्वारा अनुसरशीय कुछ नीति-तत्व 
राज्य अवनी नीति का विशेषवया ऐसा संचालन करेगा कि सुनिश्चित 
रूप से-- 


(क) सामान्य रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पथोप्त 
साधन प्राप्त करने का अधिकार हो ; 


(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा 
दो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन दो | 

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रफार चले कि जिससे घन ओर उत्पादन साधनों 
का सर्व साधारण के लिये अद्वितकारी केन्द्रणा न द्वो ;- 

(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिये समान वेतन द्वो ;. 
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(ड) श्रमिक पुरुष शोर स्त्रियों का स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की 
सकुमार अवस्था का दुरुबयोग न हो तथा आधथिक आवश्यकता से 
विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोज्ञगारों में न जाना पड़े जो उनकी 
आायु शक्ति के अनुकूल न हों-- 

(व) शेशव और किशोर अब्स्था का शोषण स तथा नेतिक ओर आशिक 
परित्याग से सरक्षण हो । 

टीका--यह आरटिकल भी बहुत अआ्रावश्यक है श्रोर इस में यह दिया गया दे कि 

सरकार अपनी नीति का इस तरह पालन करेगी कि (१) सभी स्त्री पुरुष को अपनी 

जीविका के लिप काफी साधन प्राप्त करने का श्रधिकार हो | (२) प्रजा के आशिक साधन 

इस तरह बांटे जाये जिससे कुल प्रजा की भलाई हो । (३) झथिक व्यवस्था इस त्तरह 

चलाई जाय कि धन और उत्पादन साधन किसी विशेष ब्यक्तियों के हाथ में न आजाये 

जिससे सारी प्रजा को हानि पहुँचे । (४) स्त्री व पुरुषों के लिए एक सा ही काम करने 

के लिए वरावर का श्रधिकार हो । (१) स्त्री व पुरुष काम करने वालों का स्वास्थ्य और 

शक्ति का अनुचित उपयोग न किया जाय और छोटी आयु के बच्चों से उनकी शक्ति के 
याहर काम न लिया जाये । 

४०-ग्राम-पंचायतों का संघठन 
राज्य ग्राम-पंचायतों का.संघठन करने के लिये अग्रसर होगा, तथा उनको 


ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के 
रूप में काये कर ने योग्य बनाने फे लिए आवश्यक हों । 


टीका--इस प्रारटिकल में यह दिया गया है कि सरकार गांवों में पंचायर्त स्थापित 
करेंगी और डनको ऐसा अधिकार देगी जिससे वह अपना स्वयं प्रवन्ध कर सक | 


४१--कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा ओर लोक सहायता 
पाने. का अधिकार 

राज्य अपनी आर्थिक सामथ्य और विकास की सीमाओं के भोटर काम 
पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीन तथा अनहं 
अभाव की दशाओं में सावजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का 
काय साधक उपवन्ध करेगा । 

टीका--हेस श्रारटिकल में यह दिया गया हैं | कि सरकार अपनी सामथ के 
अनुसार ऐसे कार्य भप्रवन्ध करेगी जिससे प्रजा को काम मिले, शिक्षा मिले श्रौर बेकारी 
चुदापे, बीमारी ओर श्रद्गहीन होने की दशा में सरकारी सहायता मिले। 


४२--काम की न्याय्य तथा मानवोीचित दशाओं का तथा प्रसम्नति 
सहायता #€&ा उपरन्ध 
राज्य दाम की यधोचित और मान गेचित दशाओं को सुनिश्चित करने के 
लिए तथा प्रसूति-सदहायता के लिए उपवन्ध करेगा। 
टीका--इस आरटिकल में यह दिया गया है कि सरक्तार ऐसे नियम दनायेगी 


छस से दाम करने दाला ( सजदूरा ) का श्रच्छचु दहट सम रखा ज्ञाय धांर धारता के दज्चा 
हाने के समय मे उनको खहायता दो जाय | 


४३--अ्रमि्ों के लिये निवाह-मझरी आदि 
रप्यह चधघान या झाधिद सघठन द्वारा, अधनवा आर झ्न्सी इुसर प्रद्यार स॑ 
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राज्य कृषि के, उचयोग के या अन्य प्रकार के सब श्रमिकों को काम, निवाह-मजूरी, : 
शिषप्ट-जीवन-स्तर, तथा अवकाश का सम्पूर्णा उपभोग सुनिश्चित करने बाली काम 
की दशायें तथा सामाजिक और सांस्क्रतिक अवसर ग्राप्त कराने का प्रयास करेगा 
तथा विशेष रूप से ग्रार्मों में कुटीर-उद्योगों को वेयक्तिक अथवा सहकारी आधार 
पर बढ़ाने का प्रयास करेगा | कथा 

टीका--इस आरदिकल में यह दिया गया है कि राज्य ऐसे नियम यनायेगी जिससे 
मजदूरों को चाहे वे खेती का काम करते हों या किसी उद्योग धन्धे का काम करते हों था 
क्रिसी अन्य प्रकार का काम करते हों काम मिले और ऐसी मजदूरी मिले. जिससे के 
अच्छे उह्ठः से रह सक॑ और राज्य विशेष कर घरेलू उद्योग धन्धों की उन्नति करेगा । 

४४--नागरिकों के लिये एक समान उंयवहार संहिता 
भारत के समस्त राज्यन्क्षेत्रों में सागरिक्रों के लिये राज्य एक समान व्यवहार- 

संद्दिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा । 

टीका--इस झारटिकल में यह दिया गया है कि समस्त भारत के लिये एक ही 
सा दिवानी का कानून होगा । 

४५४--बालकों के लिये निःशुल्क ओर अनिवाय शिक्षा का 

उपचन्ध 
राज्य, इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर सब 

बालकों को चौद॒ह वर्ष की अन्रस्था-समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवाये शिक्षा 
देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा । 

टीका--सरकार दस वर्ष के अन्दर चौदद्द वर्ष के बालक व बालिकाओं के लिये 
सुफ्त ओर लाजूमी शिक्षा का प्रबन्ध करेगी । 

४६--अनुसूचित जातियों, आदिमजातियों तथा अन्य दुर्बल विभागों 
क शिक्षा ओर अर्थ सम्बन्धी हितों की उन्नति 

राज्य जनता फे दुचलतर विभागों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा 
'अनुसू चित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी द्वितों क्री बिंशेष सावधानी 
से उन्नति.करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब श्रकारों के शोषण से उनका 


संरक्षण करेगा। ॥॒ कि ु 
टीका--सरकार पिछड़ी हुई जातियों विशेष कर हरिजनों की शिक्षा श्रौर आर्थिक , 


दशा सुधारने का प्रबन्ध करेगी | 
४७--आहारपुष्टितल ओर जीवन-स्तर को ऊंचा करने तथा 
सावेजनिक स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कर्तव्य 
राज्य अपने लोगों के आहारपुरष्टि-तल और जीवन-स्तर को-ऊँचा कर ने तथा 
लोक-स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानेगा तथा विशेषतया 
स्वास्थ्य के लिये हानिकर मादक पेयों और औपधियों के औषधीय प्रयोजनों से 
अतिरिक्त उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। 
टीका--सरकार खाने की पदार्थों और रहन सहन के ढेद्ग में उन्नति करना अपना 
मुख्य कर्तव्य सममेगी विशेषकर नशीली चीज़ों का सिवाय दुवाईयों में प्रयोग होने के 
निषेध करेगी। है 
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८--क्षपि ओर पशुपालन का संगठन 

राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वेज्षानिक प्रणालियों से संगठित 
करने का प्रयास करेगा तथा विशेषतः गायों और बचछढ़ों तथा अन्य दुधारू और 
वाहक ढोरों की नस्ल के परिरक्षण ओर सुधारने के लिए तथा उनके बध का 
प्रतिषेध करने के लिये अग्रसर होगा | 

टीका--यह आर्टिकिल भी बहुत आवश्यक है और इसमें यह दिया गया है कि 
सरकार खेती और पशु पालन की उज्नति करेगी श्रौर गायें बछुढ़े और अन्य दूध देने 
चाले या बोर ढोने वाले पशुओं की नसल सुधारेगी और उनके बध किये जाने का निषेध 
करेगी 

४६--राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों ओर चीज़ों का संरक्षण 

संसदू से, विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित कल्लात्मक या ऐतिहासिक 
अ्रभिरुचि वाले $ त्येक स्मारक, या स्थान या चीज़ का यथास्थिति लुठन, विरूपन, 
विनाश, अ्पनयन, उययन अथवा नियोत से रक्षा करना राज्य का आभार दहोगा। 

टीका--सरकार का करतंच्य- होगा कि ऐतिहासिक व श्न्य स्मारकों (यादगारो) को 
सुरक्षित रक्‍्खे । 


०--काय पालिका से न्यायपालिका का प्रथककरण 
राज्य की लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को काययपालिका से प्रथक करने के 
लिये गज्य अग्रसर होगा | 
टीका--सरकार प्रवन्ध-सम्बन्धी (>5९८८७(४ए९) और न्याय सम्बन्धी कार्यों को 
पृथक प्रथक अफसरों से करायेगी | 
५१--अन्तराप्ट्रीय शांति भर सुरक्षा की उन्नति 
राज्य-- 
(क) अ्रन्तराप्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति का; 
(ख) राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने का; 
(ग) संगठित लोगों के, एक दूसरे से व्यवहारों में अन्तरोप्ट्रीय विधि और 
सधथि बन्धनों के प्रति आदर बढ़ाने का; तथा 
(घ) भ्रन्तराप्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वाद निधटारे के लिये प्रोत्साहन देने 
का प्रयास करेगा। 


भाग ९ 
संघ 
अध्याय १ -कायपालिका 
राष्ट्रपति ओर उपराष्ट्रपति 


५४२--भारत का राष्ट्रपति 
भारत का एक राष्ट्रपति होगा । 
टीका--भारत का एक राष्ट्रपति अधांव्‌ प्रधान होगा श्री राजेन्द्रश्ससाद जौ भारत 
के सरस पहले राष्ट्रपांत दइनाय॑ गये हू । 
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प१३--संच की कायपालिका शक्ति 


(१) संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा बह इसका 
प्रयोग इस संविधान के अनुसार या वो स्त्रयं या अपने अधोनस्थ पदाधिकारियों 
के द्वारा करेगा । 

(२) पू्ेंगामी उपबन्ध की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले संघ के 
रक्ता बलों का सर्वाच्च समादेश राष्ट्रवति में निद्ित होगा और उस्तका प्रयोग विधि 
से विनियम्रित होगा । 

(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से-- 

(क) जो कृत्य किसी वर्तेमान विधि ने किसी राज्य की सरकार अथवा अन्य 
प्राधिकारी को दिये हैँ वे कृत्य राष्ट्रपति को हस्तान्तरित किये हुए न 
समझे जायेंगे; अथवा, 

(ख) राष्ट्रपति के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों का विधि द्वारा कृत्य देने में 
संसद को बाधा न द्वोगी । 

टीका--राज्य का कुल प्रबन्ध राष्ट्रपति के अधिकार में होगा और वह उसको स्वये 
या अपने नियत किये हुए अधिकारियों द्वारा करेगा । 

४४-राष्ट्रपति का ।नर्वांचन 

राष्ट्रपति का निवांचन एक ऐसे नि्वोचकण के सदस्य करेंगे जिसमें-- 

(क) संसद्‌ के दोनों सदनों के निवोचित सदस्य; तथा 

(ख) राज्यों की विधान सभाओं के निवाचित सदस्य होंगे । 

टीका--राष्ट्रपति को पालियामेंट र्के दोनों सदन पअर्थात्‌ राज परिषद्‌ आर लॉक-सभा 
के सदस्य श्र सूबों श्र रियास्तों को असम्बलियों के घुने हुये मेम्बर करंगे | 

५५-राष्ट्रपति के निवाचन की रीति 

(१) जहां तक व्यवहार्य हो, राष्ट्रपति के निम्रोचन में भिन्न भिन्न राज्यों का 
प्रतिनिधित्व एक से सापमान से होगा। 

(२) राज्यों में आपस में ऐसप्ती एकरूपतता तथा समस्त राज्यों और संघ 
में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिये संसदू तथा प्रत्येक राज्य की विधान-समा 
का प्रत्येक निवाचित सदस्य इस निवो चन में जितने मत देने का हक्कदार हे उन 
की संख्या नीचे लिखे प्रकार ऐसे निधोरित की ज्ञायेगी-- 

(४) किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निवोचित सदस्य के उतनेमत 

होंगे, जितने कि एक हज़ार के गुणित, उस भागफल में हों जो राज्य की 
8 ३०३३३ गा सभा के निवोचित सदस्यों की सम्पूण संख्या से 
भाग 

(ख) श्र हजार के कर गुणितों को लेने के बाद यदि शेष पांच सो से कम 
न हो तो उपखड (क) में उल्लिखित प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या 
में एक और जोड़ दिया जायेगा; 

- (ग) संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निवाचित सदस्य के मर्तों की संख्या 
बद्दी होगी जो उपखंड (क) तथा (ख) के अधीन राज्यों की विधान- 
सभाओं के सदस्यों के लिये नियत सम्पूर्ण मत-संख्या को, संसद के 
दोनों सदनों के निवोचिठ सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या: से भाग देने से 
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ख्राये जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जायगा तथा अन्य 


भिन्नों की उपेक्षा की जायेगी । 
(३) राष्ट्रपति का निवाचन, अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल 
संक्रमणीय मत द्वारा होगा तथा)ऐसे निब्रोचन में मतदान गू ढ़ शलाका द्वारा होगा । 
ठ्याख्या--इस अनुच्छेद में “जनसंख्या” से, ऐसी अन्तिस पूबंगत जनगणना 
में निश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है, जिसके तत्सम्बन्धी शआंकड़े प्रकाशित 
हो चुके हैं । 


५३-राष्ट्रपति की पदावधि 

(५) राष्ट्रपति अपने पद-प्रहएा की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद 
घारण करेगा | परन्तु- 

(क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सह्दित लेख द्वारा 

झपना पद त्याग सकेगा ; 

(स्व) संविधान वा अतिक्रमण करने पर रापष्ट्रति अनुच्छेद ६९ में उपबन्धित 

रीति से किये गये मद्दाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा ; 

(ग) राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जानेपर भी अपने उत्तराधिकारी 

के पद-प्रहण तक पद धारण किये रहेगा। 

(२) खण्ड (१) के परन्तु के खण्ड (क्र) अधीन उपराष्ट्रपति को सम्बोधित 
किसी त्यागपतन्र की सूचना उसके द्वारा लोक-सभा के प्ध्यक्त को अविलम्ब दी 
जायेगी | 

टीका--राष्ट्रति के पद की श्रवधि & वर्ष होगी, परन्तु वह अ्रपना त्याग पत्र दे 
सकेगा और उसको इस विधान के विरुद्ध कार्य करने के कारण हटाया जा सकेगा। 

५७-पुनर्निवोचन के लिये पात्रता 

कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद घारण कर रहा है अथवा कर चुका 
है. इस संविधान के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उस पद के लिये पुन- 
निदोचन का पात्र होगा | 

टीका--राष्ट्रपति के पद की अवधि समाप्त होने पर वह उस पद के लिये दोबारा 
चुना जा सकेगा । 

५८-राष्ट्रपतति निवोचित होने के लिये अहताएं 

(१) कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निबोचित होने का पात्र न होगा जब तक कि वह- 

(क) भारत का न्गगरिरू न हो 

(ख) पंतीस उप की आय पूरी न कर चुका हो, तथा 

(ग) लोक सभा के लिये सद॒स्य निषाचित होने की अहता न रखता हो । 

(२) फोई व्यक्ति जो भारत सरकार के अछ्वा किसी राज्य की सरकार के 
अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी से नियंत्रित किसी स्थानीय या अन्य 
प्राधिकारी फे अधीन कोई लाभ का पद धारण किये हुए है, राष्ट्रपति निव्ोचित 
होने छा पात्र न होगा | 

व्याख्य--इस खंड के प्रयोजन फे लिये कोई व्यक्ति कोई लाभ का पद घारण 
किये हुए केबल इसी लिये नहीं समभ्द्ा जायेगा छि वह संघ का राष्ट्रपति या, दप- 
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राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य का राज्यपाल या राज्यप्रमुख या उपराजप्रमुख है अथवा 
या तो संघ का या किसी राज्य का मंत्री है । 

टीका--कोई व्यक्ति राष्ट्रपति न चुना जा सकेगा यदि चह भारत का नागरिक न हों 
या उसकी आयु ३४ वर्ष से कम न हो या लोक सभा का सदस्य चुने जाने के अयोग्य 
हो परन्तु कोई सरकारी कमचारी राष्ट्रपति न चुना जा सकेगा परन्तु इस शर्टिकिल के 
अमिप्रायः के लिये भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति था कोई राजभअमुख या मन्त्र 
सरकारी कर्मचारी नहीं सममे जायेंगे । 

१६-राष्ट्रपति के पद के लिये शर्तें 

(१) राष्ट्रति न तो संसदू के किसी सदन का, और न किसी राज्य के 
विघान-मंडल के सदन का सदस्य होगा तथा यदि संसद्‌ के किसी सदन का अथवा 
किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन का, संदत्य राष्ट्रति निवोचित हो जाय तो 
यह समझा जायेगा कि उस ने उस सदन का अ्रपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने 
पद- भ्रददण की तारीख से रिक्त कर दिया है । 

(२) राष्ट्रपति अन्य कोई त्ञाभ का पद घारण न करेगा । 

(३) राष्ट्रपति को, बिना किराया दिये, अपने पदावासों के उपयोग का हक्क 
होगा तथा उस को उन उपलब्धियों, भत्तों और विशेष्नमधिकारों का भी, जो संसद 
निर्मित विधि द्वारा निधोरित किये-जायें तथा जब्र तक उस विषय में इस ग्रह्षार 
उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों ओर विशेषाधिकारों का 
भी, जेसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, हकक होगा। 

(४) राष्ट्रपति की उपलल्धियां और भक्त उसके पद्‌ की अबधि में घटाये 

दीं जायेंगे । 

टीका--राष्ट्रपति पार्लियामेंट या किसी एसेम्बली का सदस्य नहीं होगा और यदि 
ही तो राष्ट्रपति चुने जाने पर वह उपरीक्त सदस्य नहीं रहेगा राष्ट्रपति को रहने के लिये 
मकान मिलेगा और उसको उतनी तनख्वाह व भत्तो मिल्ंगे जो की सूचि २ में दिये गये हैं। 

६०--राष्ट्रपति द्वारा शपथ या ग्रतिज्ञान 

प्रत्येक राष्ट्रति और प्रत्येक व्यक्ति को जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है 
अथवा उसके कृत्यों का निवेहन करता है अपने पद्‌ ग्रहएा करने से पूथ भारत के 
मुख्य न्यायाधिपति अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतमन्यायात्रय के आ्राप्य अग्र- 
तम न्यायाघीश के समक्ष निम्न रूप में शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर 


अपने हस्ताक्षर करेगा, अथौतू-- ; है 
मैं :“अप्लुक, . ० *६५--- ईश्वर की शपथ लेता ' 
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सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ 
कि में श्रद्धा पूवंक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्य पालन (अथवा राष्ट्रपति के 


कृत्यों का निवेहल ) करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान ओर विधि 
का परिरक्षणं, संरक्षण और प्रतिरकज्षण करूंगा और में भारत,:की जनता की 
सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। 

टीक्ा-पभ्रत्येक राष्टूपति या ऐसे ब्यक्ति को, जो कि राष्ट्रपति का काय करे, अपने पद 
की शपथ लेनी होगी । 
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१--राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया 


(१) संविधान के झतिक्रमणं के लिये, जब राष्ट्रपति पर सहाभियोग चलाना 
हो, तब संसद का कोई सदन दोषारोप करेगा । 

(२) ऐसा कोई दोषारोप तब तक नहीं क्या जायेगा जब तक क्रि-- 

(क) ऐसे दोपारोप के करने की प्रस्थापना किसी संकल्य में न हो, जो 
कस से फम चौद॒ह दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिये जाने के पश्चात्‌ प्रस्तुत 
किया गया है, जिस पर उस सदत्त के कम से कस एक चोथाई सदस्यों ने हस्ताक्षर 
करके, उस संकल्प को प्रस्तावित करने का विचार प्रगट क्रिया है, तथा 

(ख) उस सदन के समस्त सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से 
ऐसा छंकल्प पारित न किया गया हो । 

(३) जब दोषारोप संसद के क्रिसी सदन द्वारा इस प्रकार क्रिया जा चुके 
तब दसरा सदन उस दोषारोप का अजुसंघान करेगा यां करायेगा तथा इस 
अनुसंघात में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को 
अधिकार होगा | 

(४) यदि अनुसंघान के फल्लस्वरूप राष्ट्रपति के विरुद्ध किये गये दोपारोप 
की सिद्धि को घोषित करने वाला संकल्प दोषारोप के अनुसंधान करने या कराने 
वाले सदन के समस्त सदस्यों के कम से कम दो तिद्दाई बहुमत से पारित हो जाता 
है तो ऐसे संऋल्प का प्रभाव उसकी पारण तिथि से राष्ट्रगति का अपने पद से 
हटाया जाना होगा। 

टीका--इस आरटिकल में यह दिया गया हैं कि राष्ट्रपति इस विधान के विरुद्ध 
कार्य करने के कारण किस प्रकार हटाया जायेगा | 


६२--राष्ट्रपति पद की रिक्तता पूर्ति के लिये निवाचन करने का समय 
तथा आकस्मिक रिक्वता-पूर्ति के लिए निवराचित व्यक्ति की पदावधि। 


(१) राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्तता की पूर्ति के लिये 
निदोचन अवधि-समाप्ति से पूर्व दी पूर्ण कर लिया जायेगा। 

(२) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाये जाने श्रथव्रा अन्य 
कारण से हुई उसके पद की रिक्तता की पूर्ति के लिये निवाचन, रिक्तता होने की 
हारीख के पश्चात्‌ यथासम्मव शीघ्र और हर अवस्था में छः मास बीतने के पहले 
किया जायेगा, तथा रिक्ता-पूर्ति के लिये निवाचित व्यक्ति अनुच्छेद ४६ के 
उपदर्न्धों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच बर्ष की परी 
अबधि के लिए पद धारण करने का दृकदार होगा । हर 

टीका-राष्ट्रपति के पद की अवधि समाप्त होने से पहल नये राष्ट्रपति के चनाव 
की कायदाही समाप्त कर दी जायेगी और यदि राष्ट्रपति का पद उसके मरजाने, अर्तीफा या 
हटाये जाने के कारण खाली हो जाये तो नया राष्ट्रपति दः महीने के अन्दर चुन लिया जायेगा। 


(७) 
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६३--भारत का उपराष्ट्रपति 
भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 


६४--उपराष्ट्रपति का पदेन राज्य-परिपद्‌ का सभापति होना 


उपराष्ट्रपति, पदेन, राज्य-परिपद्‌ का सभापति होगा तथा अन्य 
छिसी लाभ का पद्‌ धारण न करेगा। 

परन्तु ज्ञिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में काय 
करता है अथवा श्रनुच्छेद ६५ के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निवेदन करता है. 
तथ वह राज्य-परिषद के सभापति पद के कर्तव्यों को न करेगा तथा उसे 
अनुच्छेद ६७ फे अधीन राज्य-परिषद के सभापति को दिए जाने वाले किसी वेतन 
अथवा भत्ते का हक न होगा । 

टीका--उपराष्ट्रपत्ति राज्य परिपद्‌ का समापति होगा परन्तु जब वह राष्ट्रपति का 
काम करेगा, तब वह राजपरिषद्‌ के सभापति का कार्य न करेगा। 


६५-राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्वता अथवा उसकी अजुपस्थिति में 
उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूपमें काये करना अथवा उसके कृत्यों या निवहन 


(१) राष्ट्रपति की मृत्यु, पद॒त्याग अथवा पद्‌ से हृटाये जाने अथवा 
अन्य कारण से उस के पद में हुई रिक्तता की अवस्या में उपराष्टपति उस तारीख 
तक राष्टपति के रुप में काय करेगा जिस तारीख को क्ििइस अध्याय के ऐसी 
रिक्तता-पूर्ति सम्बन्धी उपवन्धों के अनुसार निबोचित नया राष्ट्रपति अपने पद 
को ग्रहण करता है । 

(२) अनुपस्थिति, वीमारी अथवा अन्य किसी काह्रण से जब राष्ट्रपति 
अपने रऋृत्यों को करने में असमर्थ हो, तव उपराष्ट्वति उस के क्र्त्यों का निवद्दन 
उस तारीख तक करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कृतंव्यों को फिर से 
सम्भाले । 

( ३) उपराष्ट्पति को उस कालावधि में और उस कालावधि के सम्बन्ध में, 
जब कि बह्द राष्टपति के रूप में इस प्रकार कार्य करता है अथवा उसके कूर्त्यों 
का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रति की सब शक्तियां और उन्मुक्तियां होंगी तथा 
उसे ऐसी उपलब्धियां, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जिन्हें संसद विधि द्वारा 
निश्चित करे, तथा जब तक उस विषय में इस प्रकार उपचन्ध नहीं किया जाता 
ठव तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेपाधिकारों का, जो द्वितीय अनुसूची में 
उल्लिखित हैं हक्क होगा | 

टीका-रूत्यु आदि के कारण राष्ट्रपति का पद खाली होने पर नया राष्ट्रपति चुन _ 
लिए जाने तक उपराष्टपति राष्टपति का क्रार्य करेगा । ; 


६६--उपराष्टयति का निवाचन 
(१) संयुक्त अधिवेशन में समचेठ संसद के दोनों सदनों के सदस्यों 


आरंटिकंत्त ६७ ] ( ४७ ) 
द्वारा अनुपाति प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल्न संक्रमणीय मत द्वारा उपराष्ट्र- 
पति का निम्ोचन द्वोगा तथा ऐसे निवाचन में मतदान गूढ़ श्षाका द्वारा होगा । 

(२) उपराष्ट्रपति न तो संसद के किसी सदन का, ओर न किसी राज्य के विधान- 
मण्डल के सदत का, सदस्य होगा तथा यदि संसद के क्लिसी सदन का, अथवा 
किसी राज्य के विधघान-मण्डज़् के सदन का सदस्य इपराष्ट्रयति निश्नोचित हो जाये 
तो यह समझा जायेगा कवि उसने उस सदन का अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में 
अपने पद-प्रहएण की तारीख से रिक्त कर दिया है । 

(३) कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निबोचित होने का पात्र न होगा जब तक 
कि बहू-- 

(क) भारत का नागरिक न हो ; 

(ख) पेंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो; तथा 

(ग) राज्य-परिषद्‌ के लिये सदस्य निवोचित द्ोने की अहंता न रखता हो। 

(४) कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार 
के श्रधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी से नियन्त्रित किसी स्थानीय या अन्य 
प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद्‌ घारण हिये हुए है, उपराष्ट्र पति 
निवोचित दोोने का पात्र न होगा । 

व्याख्या-इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति कोई लाभ का 
पद घारण किये हुए केवल इसी लिये नहीं समझा जावगा कि बद्द संघ का राष्ट्र- 
पति या उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख या उपराज 
प्रमुख अथवा या तो संघ का या किसी राज्य का मन्त्री है । 

टीका--उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद्‌ शोर लोकसभा के सदस्य चुनंगे और कोई 
घ्यक्ति जो भारत का नागरिक न हो या जो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के अयोग्य हो 
उपराष्ट्रपति न चुना जा सकेगा | 

६७--उपराष्ट्रपति छी पदावधि 

उपराष्ट्रपति अपने पद-प्रदण की तारीख से पाँच ब्ष छी अवधि तक 
पद घारण करेगा; परन्तु 

(क) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्तात्षर सद्दित लेख 
द्वारा, अपना पद त्याग सकेगा ; 

(ख) उपराष्ट्रपति, राज्यपरिषद के ऐसे संकल्प द्वारा, अपने पद से हटाया 
जा सकेगा जिसे परिपद के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित छिया 
हो तथा जिसे लोऋझ-सभा ने स्दीक्षत किया हो , 

किन्तु इस खण्ड के प्रयोजन फे लिये कोई भी संकल्य तव तद्य प्रस्दावित न 
द्विया जायेगा जब तह कि उसे प्रस्तावित करने के अप्निप्राय की सचना कम से 
कम चोदह दिन पूरे न दे दी गई हो ; 

(ग) उपराष्ट्रपति, अपने पद की अदधि समाप्त हो ज्ञान पर भी, अ्रपने 
शरत्तराधिकारी के पद-प्रदण तक पद घारण छिच रहेगा। 


[ ४८ | ह आटि किल्लत ६८-६६-७०-७६ 
टीका-- इस आराट्कल से यह ब््यित गया हे क्कि उप-राष्ट्रपति के पद चक्की झचधि 


& साल होगी परन्तु बह अस्तीफा दे सकेगा या राज्य परिषद्‌ के सदस्यों. की बहुमत राय 
से हटाया जा सकेगा | 


८-उपराष्ट्पति के पद की रिक्तता-पूर्ति के लिये निवोचन करने का समय 
था आकरिमक रिक्‍्तता-पूर्ति के लिये निवोचित व्यक्ति की पंदावधि 

(१) डपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्तता की पूर्ति के लिये 
निवाचन अर्वाव समाप्ति से पूरे ही पूर्ण कर लिया जायेगा । 

(९) उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदव्याग या पद्‌ से हृटाये जाने अथवा अन्य 
कारण से हुई उसके पद की रिक्‍्तता की पूर्ति के लिये निवोचन रिक्तता होने की 
तारीख के पश्चात्‌ यथासम्भव शीघ्र किया जायेगा तथा रिक्तता-पूर्ति के लिये 
निवरांचित व्यक्ति अनुच्छेद ६५ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने पद-प्रहरणा 
की वारीख से पाँच बर्ष की पूरी अवधि के लिये पद्‌ धारण करने का हकदार द्वोगा। 

टीका--इस आरटिकल में उपराष्ट्रपति के रिक्त पद की पूर्ति करने की रीति दी गई है। 


६६--उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या भ्रतिज्ञान 
प्रत्येक उपराष्ट्रति अपने पद अहदरण करने से पूर्व राष्ट्रति अथवा उसके 
द्वारा इस लिये नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तिम्न रूप में शपथ या प्रतिज्ञान 
करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा, अथोतू-- 


0 दे अमुक' **** ईश्वर की शपथ लेता हूँ अ्रथवा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान 
करता हूँ कि में विधि द्वारा स्थापित भारत के स'विधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा 
रखू गा तथा जिस पद को में अहण करने वाला हूँ उसके कतेव्यों का श्रद्धापूवेक 
तिवबंहन करूंगा | 


टीका-- इस आरटिकल में यह दिया गया है कि उपराष्ट्रपति श्रपना पद ग्रहण करने 
से पहले अपने पद की शपथ लेगा । 


७०-अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट््पति के कृत्यों का निषेहन 
इस अध्याय सें उपन्विधत न की हुई किसी आकस्मिकता :में राष्ट्रपति के 
कृत्यों के निवदन के लिय संसद जेसा उचित समझे वैसा उपवन्ध बना सकेगी । 
टीका--इस आरटिकल में यह दिया गया है कि पारलिमेंट ऐसे नियम बना सकती 
है कि किसी ग्राकस्सिक समय राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का केसे पालन करेगा। 
७१-राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निबोचन से सम्बन्धित या संसक्र विषय 


(९) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निवाचन से उत्पन्न या स'सक्त सब 
शंक्मओं और विवादों की जाँच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय करेगा और 
उसका विनिश्चय अन्तिम होगा । 

(२) यदि उच्चतम न्यायायय द्वारा किसी व्यक्ति क राष्ट्रति या उपराष्ट्रपति 
के रूप में निवाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उच्तक द्वारा यथा- 


झारटिकल्ल ७२, ७३ ] ( ४६ ) 

स्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तैब्यों के 
पालन में उश्वठमन्यायालय के विनिश्चय की तारीख को था उससे पूर्व किये गये 
कारय उस घोषणा के फारणा अमान्य न हो जायेंगे । 

(३) इस संविधान के उपचन्धों के अधीन रहते हुए राष्ट्रगति या उपराष्ट पति 
के निबोचन से सम्बन्ध संसक्त किसी विपय का विनियमप्तन संसद विधि द्वारा 
कर सकेगी | 

टीका--इस शआार्टिकल में यह दिया गया दे कि राष्ट्रपति थ उपराष्ट्रपति के चुनाव 
सम्बन्धी रूगड़े को उच्चतम न्यायालय (सुप्रीमकोर्ट) तय करेगी ओर यदि कोई उपरोक्त चुनाव 
रद कर दिया जाये तो ठससे पहले का कोई काम जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ने किया हो 
रइ शह्दी समसा जायेगा। 


७२-दमा भादि की तथा कुछ अभियोगों में दंडादेश के निल्म्प्नन, परिहार 
या लघुकरण करने दी राष्ट्रपति फी शक्ति 


(९) किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष, क्रिसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, 
प्रदिक्ृम्दन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादश का निलंबन, परिद्दार 
या लघुऋरण की राष्ट्रपति को-- 

(क) उन सघ अवस्थाओं सें जिन में कि दए्ड अथवा दण्डादेश सेना- 
न्णयालय ने दिया हो; 

(सर्व) उन सद अवस्थाओं में जिनमें कि दरड अथवा दंडादेश ऐसे विपय 
अम्बन्धी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिये दिया गया हो जिस ब्िपय तक 
संप की कायपालिका शक्ति का विस्तार है 

(ग) उन सब शवस्थाओं में जिनमें दंडादेश मत्यु का द्वो; शक्ति होगी ! 

(२) खंड (१) के उपखंड (क) की काई बात संघ के सशस्त्र वल्तों के किसी 
पदाधिकारी की सेना-न्यायालय द्वारा दिये गये दंडादेश के निहम्बन, परिहार या 
छथु&रण की दिधि द्वारा दी गई शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। 

(३१) खंड [१] के उपखंड [ग] की कोई बात छिसी तत्समय प्रवृत्त विधि के 
झदीन राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुत्ध द्वारा प्रयोग दी जाने बाली मृत्यु-दंडादेश 
के निहम्बत, परिहार या लघुछ्रण की शक्ति पर प्रभाव नहीं दालेगी । 

टीका--हृस ध्राएटिकत्ष में यह दिया गया है कि राष्ट्रपति को दर्ट के छुत्ता 
बरने, कम करने या सोत के दशड को बदलने का झधिकार होगा । 

७३--संघ की कार्यपालिका शक्मि का विस्तार 

(६९) एस संविधान दे; इरबन्वों के अधोन रहते एए संघ की कायपालिका, 
शहि का विस्ताए-- 

(4.) जिन दिपयों हे सम्बन्ध सें संघट का दिवि बनाने ही शत दे उन 

हक हथा; 

(रू) किसी संधि या दरार के दाधार पर भारत सरदार द्वारा प्रयाग छिये 
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जाने वाले अधिकारों, प्राधिकार और क्षेत्राधिकार के प्रयोग तक, होगा। -  : :5* 
परन्तु इस संविधान में, अथवा संसद द्वारा बना गई किसी विधि में 

पष्टतापूवंक उपबन्धित स्थिति के अतिरिक्त उपखंड (क) में उल्जिखित कार्यन्क 
पालिका शक्ति का बिस्तार प्रधम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्ति- 

खित किसी राज्य में ऐसे विपयों तक न होगा जिनके बारे में उस राज्य के विधान-: 

मंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है । हि 
(२) जब तक संसद अन्य उपबन्ध न करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी 

बात के होते हुए भी कोई राज्य तथा राज्य का कोई पदाधिकारी या प्राधिकारी उन , 

विषयों में जिनके सम्बन्ध में संसद को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति , 

है ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कृत्यों का प्रयोग करता रह सकता है जैसे कि. 

चह राज्य या उसका पदाधिकारी या आधिकारी इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक 
पहले कर सकता था । 


मन्त्रि-परिपद्‌ 
४-राष्ट्रपति को सहायता ओर' मन्त्रणा देने के लिए मन्त्रि-परिषद्‌ 


(१) राष्ट्रपति को अपने छृत्यों का सम्पादन करने में सहायता और मन्त्नणा 
देने के लिए एक मन्त्रि परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधान-मन्त्री होगा। ... 

(२) क्या मन्त्रियों ने राष्ट्रपति को कोई मंत्रणा दी, और यदि दी तो क्या : 
दी, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच न की जायेगी । 

टीका--हस ओरटिकल में यह दिया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह झौर सहा--. 
यता देने के लिए एक मन्त्रिमएडल होगा जिसका प्रधान प्रधानमन्त्री होगा । 

७४-मन्त्रियों सम्बन्धी अन्य उपप्रन्ध 

(१) प्रधान-मन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रति करेगा तथा अन्य मन्त्रियों की 
नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान-मन्त्री की मंत्रणा पर करेगा । । 

(२) राष्टपति के प्रसाद पयन्त मन्त्री अपने पद घारण करेंगे। 

(३) मन्त्रि-परिषद लोक-सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 

(४) किसी मन्‍्त्री के अपने पद-प्रदण करने से पहिले राष्ट्रपति उससे ठृतीय.- 
अनुसूची में इसके लिये दिये हुए प्रपन्नों फे अछुस।र पद की तथा गोपनीयता को. 
शपयथें करायेगा | ३ 

(४) कोई मनन्‍्त्री जो निरन्तर छःमास को क्रिसी कालाविधि तक संसदू 
के किसी सदन का सद॒स्‍्य न रहे उस कालावधि की समाप्ति पर मन्त्री न रहगा। 

(६) मंत्रियों के वेतन तथा भच्ते ऐपे दंगे जेसे, समय समय -पर, संसद 
विधि के द्वारा निधोरित करे तथा जब तक संसद इस प्रकार निधारित न करे. 
तब तक ऐसे होंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हूँ । ँ 

टौका--इस आरटिकल में यह दिया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री को नियुक्त 

“““ करेगा और श्रन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति प्रधान मन्त्री की सलाह से नियक्त करेगा और प्रधान 


] 
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'मन्‍्त्री और अन्य सन्‍्त्री राष्ट्रपति की इच्छा तक रहंगे और भन्त्रिसएडल सम्सिलिप्ररूप से लोक 
सभा के प्रति उत्तरदायी होगा शोर प्रत्येक सन्‍्त्री को अपने पद की शपथ ग्रहण करनी होगी। 


७६--भारत का महान्यायवादा 


(१) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अहेता रखने वाले 
व्यक्ति को राष्ट्रति भारत का महान्यायबादी नियुक्त करेगा । 

(२) महान्यायवादी का कतेव्य द्ोगा कि बह भारत सरकार को ऐसे विधि 
सम्बन्धी विषयों पर मन्त्रणा दे तथा ऐसे विधि रूप दूसरे कर्तव्यों का पालन फरे 
जो राष्ट्रपति उसे समय-समय पर भेजे या सोपे, तथा उन कृत्यों का निवंहन 
करे जो इस संविधान अथवा अन्य किसी तत्समय प्रवृत्त विधिके द्वारा या 
श्रधीन उसे दिये गये हों । 

(३) अपने कतंव्यों के पालन के लिए महान्यायवादी को भारत राज्यनत्तेत्र 
में के सब न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा । 

(४) मद्दान्यायवादी राष्टपति के प्रसाद पयन्त पद्‌ धारण करेगा तथा 
ऐसा पारिश्रमिक पायेगा जसा राष्ट्रपति निधारित करे। 

टीका-- इस श्रारटिकल सें यह दिया गया हू कि राष्ट्रति भारत के लिए एक 
अटोरनी जर्नल ( महान्यायवादी ) नियुक्त करेगा जिसका कठंच्य भारत सरकार फो कानूनी 
विपयों पर सलाह देने का होगा । 


सरकारी काये का संश्वालन 


७७--भारत सरकार के कार्य का सश्चालन 
... (९) भारत सरकार की सससस्‍्त कायपालिका कार्यवाद्दी राष्ट्रपति के नाम 
से .की हुई कह्दी जायगी । ध 
(२) राष्ट्रति के नाम से दिये और निष्पादित आदेशों और धन्य लिणतों 
का प्रसाणीकरण उस रीति से किया जायेगा जो राष्ट्रगति द्वारा बनाये ज्ञाने वाले 
नियमों में टल्लिबित हो तथा इस प्रकार प्रमाणीकृत आदेश या लिखत की मान्यता 
पर आपत्ति इस आधार पर न की जायेगी हि वह राष्ट्रपति द्वारा दिया या निप्पादित 
आदेश या हिखित नहीं है । 
(३) भारत सरझार का कार्य अधिक सुविधा पृर्वक किये जाने के लिए तथा 
मंत्रियों में उक्त काय के बटवारे फे लिए राष्ट्रपति वियम बनायेगा। 
टीका- हूस थारटिकल में यह दिया गया है कि राज्य के तमाम काम राष्ट्रपति 
दे: माम से किये जायेंगे और राष्ट्रपति भारत की सरकार के कार्यों को सुविधा पूरक चलाने 
के लिए नियम दनायेगा। 
७८-राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि विपयक्त प्रधानमंत्री के कतेब्य 
 प्रधाननसंद्री का-- 
(ब) संघ काया के प्रशासन सम्दन्धी सन्द्रि-परिप्र के समस्त विनिश्वरयों 
तथा विधान के लिए फ्रगघापनायें राष्ट्रपति को पहुँचाने रा; 


[४० ] आटिकिल ७४-९८ 

जाने बाले अधिकारों, आधिकार और क्षेत्राधिकार के प्रयोग तक, होगा। - 

परन्तु इस संविधान में, अधवा संसद द्वारा बना गई किसी विधि रे 
स्पष्टवापूवंक उपबन्धित त्थिति के अतिरिक्त उपखंड (क) में उल्लिखित कार्थ 
पालिका शक्ति का विस्तार प्रथम अनुसू वी के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लि- 
खिंत किसी राज्य में ऐसे विपयों तक न होगा जिनके बारे में उस राज्य के विधान 
मंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है । ह 

(२) जब तक संसद अन्य उपबन्ध न करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी 
बात के होते हुए भी कोई राज्य तथा राज्य का कोई पदाधिकारी या आधिकारी उन. 
विषयों में ज्ञिनफे सम्बन्ध में संसद को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति , 
है ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या हत्यों का प्रयोग करता रद्द सकता है जैसे कि, 
चह राज्य या उसका पदाधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारम्म से ठीक 
पहले कर सकता था । 


मन्त्रि-परिपद्‌ 
४-राष्ट्रपति फो सहायता ओर' मन्त्रणा देने के लिए मन्त्रि-परिषद्‌ 


(१) राष्ट्रपति को अपने छृत्यों का सम्पादन करने में सद्दायदा और मन्त्रणा, 
देने के लिए एक मन्त्रि परिषद होगी जिसका अधान भ्रधान-मन्त्री होगा। ... 
(२) क्या मन्त्रियों ने राष्ट्रपति को कोई मंत्रणा दी, और यदि दी तो क्या - 
दी, इस प्रश्न की क्रिसी न्‍्यायात्षय में जांच न की जायेगी । के 
*. टीका--इस ओरटिकल में यह दिया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह भौर सहा-. 
यता देने के लिए एक मन्त्रिमण्डल होगा जिसका प्रधान प्रधानमन्त्री होगा | 


७४१-मन्त्रियों सम्बन्धी अन्य उपवन्ध 


(१) प्रधान-मन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रति करेगा तथा अन्य मन्त्रियों की 
नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान-मन्त्री की मंत्रणा पर करेगा । ह 

(२) राष्टपति के प्रसाद पयन्त मन्त्री अपने पद धारण करेंगे। 

(३) मन्त्रि-परिषद लोक-सभा के प्रति सामूद्दिक रूप से उत्तरदायी होगी। 

(9) किसी मसन्त्री के अपने पद-प्रदण करने से पद्विले राष्ट्रपति उससे तृतीय - 
अनुसूची में इसके लिये दिये हुए अ्रपत्नों के अलुस।र पद की तथा गोपनीयता को 
शपर्थें करायेगा। ;ल्‍ 

(५) कोई मन्‍्त्री जो निरन्तर छःमास की किसी कालाबिधि तक संसदू 
के किसी सदन का सद॒स्य न रहे उस कालावधि की समाप्ति पर मन्त्री न रहगा। 

(६) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते ऐपे दंगे जेसे, समय समय पर, संसद 
विधि के द्वारा निर्धारित करे तथा जब तह संघद इस अकार निधारित न करे. 
तब तक ऐसे होंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैँ । 

टौका--इस आरटिकल में यह दिया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री को नियुक्त 
फरेगा और अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति प्रधान मन्त्री की सलाह से नियुक्त करेगा भोर अधान 


आर्टिकल ८९-८२-८३ (५३ ) 
८१-लोकसभा की रचना 

(१) (क) खण्ड (२) के तथा अनुच्छेद पर और ३३१ के उपबन्धों के 
अधोन रहते हुए राज्यों में के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निवोचित पांच 
सौ से अनधिक सदस्यों से मिल कर लोकसभा बनेगी। 

(र7) उपखण्ड (क) के प्रयोजन के लिए भारत के राज्यों का प्रादेशिक 
निवोचन-क्ेत्रों में शिभाजत, तर्गीकरण था लनिमोण किया जायेगा तथा प्रत्येक 
ऐयस निवाचन-तेत्र को बांट में दिये जाने वाले सदस्यों की संख्या इस प्रकार 
निघोरित की जायेगी |जससे कि यह्‌ सुनिश्चित रह्दे कि प्रति ७,५०,००० जन- 
संख्या के लिए एक से कम सदस्य तथा प्रति ५,००,००० जनसंख्या के लिए 
एक से अधिक सदस्य न होगा । 

(ग) प्रत्येक प्रादेशिक निवोचन-त्तेत्र को बांट में दिये गए सदस्यों की 
संख्या का अनुपात, उस निबोचन क्षेत्र की ऐसी अन्तिम पूवंगत जनगणना में, 
जिसके तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रद्शित द्वो चुके हैं, निश्चित की गई जनसंख्या से 
भारत राज्यनत्षेत्र में सबंत्र यथासांध्य एक ही होगा। 

(२) भारत राज्यन्क्षेत्र में समाविष्ट किन्तु किसी राज्य के अन्तर्गत न होने 
वाले राज्य-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व ज्ञोक-सभा में बेसा होगा जेसा कि संसद विधि 
द्वारा उपबन्धित करे । 

(३) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोक-सभा में जिभिन्न, प्रादेशिक 
निशेचन -क्षेत्र| के प्रतिनिधित्व का ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से ओर ऐसी 
तारीख से प्रभावी होने के लिए पुनः समायोजन किया जायेगा जंसा कि संसद 
विधि द्वारा निघोरित करे । 

परन्तु ऐसे पुन: समायोजन से लोक-सभा में के प्रतिनिधित्व पर तब तक 
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि उस समय वतमान सदन का विघटन न 
हो जाये । 

टीका--इस श्रार्टिकल में यह दिया गया हू कि लोकसभा के पांच सो से श्रधिक 
सदस्य ८ होंगे जोकि जन-संख्या के श्राधार पर इस प्रकार चुने जायेंगे कि कम से कम 
७,९४०, ००० झोर अधिक से अधिक ९,००,००० के लिए एक मेम्बर होगा | 


८२--भाग (गण) में राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में विशेष उपबन्ध 

अनुच्छेद ८९ के खंड (१) में किसी वात के होते हुए भी ससद्‌, विधि 
द्वारा लोक-सभा में प्रधम अनुसूची के भाग (ग) में हल्लिखित किसो राज्य के, श्रयवा 
भारत राज्य-त्तेत्र में समाविष्ट किनत छिसी राज्य के अन्तर्गत न होने वाले डिन्‍्हीं 
राज्य-्त्षेत्रों के, प्रतिनिधित्व का उस खंड में उप्वन्धित आधार या रीति से प्रिन्न 
डपबन्ध कर सकेगी। 

८३-संसदू के सदनों छी अवधि 
(१) रा|ज्य-परिपद्‌ का विघटन न होगा, किन्तु उसके सदस्यों में मे 
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(ख) संघ कार्या के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान विषयक प्रस्थापनाओों 
सम्बन्धी जिस जानकारी को राष्ट्रपति मंगावे उसको देने का; तथा 
(ग) किसी विषय को, जिस पर किसी मनन्‍्त्री ने विनिश्वय कर किया हो, किंतु 
सन्त्रि-परिपद्‌ ने विचार नहीं किया हो, राष्ट्रपति की अ्रपेज्ञा करने पर परिषद्‌ 
के सम्मुख विचार के लिये रखने का, कर्तव्य होगा । 
टीका--इस आरटिकल में प्रधान-संत्री के कत्तज्य दिये गये हैं। 
अध्याय २---संसद्‌ 
पे साधारश 
&६-+संसद्‌ का गठन 
संघ के लिये एक संसद होगी जो राष्टपति और दो सद॒नों से मिलकर 
बनेगी जिनके नास क्रमशः राज्य परिषद और लोक-सभा होंगे । 
टीका--इस आरटिकल में यह दिया गया दै कि भारत के लिये एक पार्लियामेंट 
होगी जिसमे राष्ट्रति और दोनों सदन श्र्थात्‌ राज्य परिषद्‌ भर लोक-सभा सम्मिलित होंगे 


८०--राज्य-परिपद्‌ की रचना 


(१) राज्य-परिपद्‌--- 
(क) राष्टपति द्वारा खण्ड ३! के उपबन्धों के अनुखार नाम निर्देशिस किये 


जाने वाले बारह सदस्याँ; तथा 
(ख) राज्यों के दो सो अड्तीस से अनधिक प्रतिनिधियों से, मिल्ल कर 


बनेगी । 

(२) राज्य-परिषद में राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने बाले स्थानों का 
बंटबारा चतुर्थ अनुसूची में अन्तर्विप्ठ तद्विपयक उपचन्धों के अनुसार होगा 

(३) खण्ड १ के उपखएड (क) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित 
किये जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्न प्रकार के विषयों के बारे सें 
विशेष ज्ञान या व्यावद्वारिक अनुभव है, अथोत्‌-- 

साहित्य, विज्ञान, कल्ा ओर सामाजिक सेवा | 

(४) राज्य परिषद के लिए प्रधम अनुसूची के भाग (क) या भाग (छत) में 
उल्लिखित प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि उस राज्य की विधान सभा के निनेचित 
सदस्यों द्वारा अनुपाती भ्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एऋल संक्रमणीय मत 
हारा निवाचित होंगे । 

(५) राज्य-परिषद्‌ के लिए प्रथम अनुसूची के भाग (ग) मेँ उल्लिखित 
राज्यों के म्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जायेंगे जेसी कि संसद विधि द्वारा 
विद्वित करे | 

टीका--इस शआारटिकल में यह दिया गया है कि राज्य परिषद्‌ के ३५० सदस्य होंगे 
तथपजसमें से १२ राष्ट्रपति चुनेगा ओर २३८ मेम्बर छुने हुए होंगे, भिनमें से प्रत्येक प्रान्त 


लेये उतने मेम्वर होंगे जितने कि सूची ४ में दिये हुए हैं । 
फरेगा ह। 
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८१-लोकसभा की रचना 

(९) (कक खण्ड (२) के तथा अनुच्छेद ८रे और ३३१ के उपबन्धों के 
अधोन रहते हुए राज्यों में के मतदाताओं द्वारा प्रत्यज्ञ रीति से निवोचित पांच 
सी से अनधिक सदस्यों से मिल कर लोकसभा बनेगी | 

(व) उपखण्ड (क) के प्रयोजन के लिए भारत के राज्यों का प्रादेशिक 
निवाचन-त्षेत्रों में विधाजन, वर्गीकरण या लिमोण किया जायेगा तथा प्रत्येक 
ऐप निबाचन-नेत्र को बांट में दिये जाने वाले सदस्यों की संख्या इस प्रकार 
निधोरित की जायेगी जिससे कि यहद्द सुनिश्चित रद्दे कि प्रति ७,४०,००० जन- 
संख्या के लिए एक से कम सदस्य तथा प्रति ५,००,००० जनसंख्या के लिए 
एक से अधिक सदस्य तन होगा । 

(ग) प्रत्येक प्रादेशिक निवोचन-त्तेत्र को बांट में दिये गए सदस्यों की 
संख्या का अनुपात, उस निब्राचन क्षेत्र की ऐसी अन्तिम पूवंगत जनगणना में, 
जिसके तत्सम्बन्धी आ्ांकड़े भछाशित हो चुके हैं, निश्चित की गई जनसंख्या से 
भारत राज्य-त्ेत्र में सबत्र यथासांध्य एक ही होगा। 

(२) भारत राज्य-्त्षेत्र में समाविष्ट किन्तु किसी राज्य के अन्तर्गत न होने 
चाले राज्य-क्षेत्रों का प्रतनिधित्र लोक-सभा में वसा होगा जैसा कि संसदू विधि 
द्वारा उपबन्धित करे | 

(३) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोक-सभा में जिभिन्न, प्रादेशिक 
निब्राचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी 
तारीख से प्रभावी होने के लिए पुनः समायोजन किया ज्ञायेगा जंसा कि संसद 
विधि द्वारा निधारित करे। 

परन्तु ऐसे पुन समायोजन से लोक-सभा में के प्रतिनिधित्व पर तब तक 
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि उस समय वतमान सदन का विघटन न 
हो जाये । 

टीका--हूस आटिकिल में यह [दया गया हू कवि लाकस्रना क पाच सास पधिक 
सदस्य र हाग जोकि जन-सख्या के श्राधघार पर इस प्रकार छुन जायग कक कमर स॒ कम 
७,४९०, ००० झोर अधिक से अधिक ९,००,००० के लिए एक मेम्बर होगा | 


८२--मभाग (शण) में राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में विशेष उपबन्ध 

अनुच्छेद ८९ के खंड (१) में किसी वात के होते हुए भी ससद्‌, विधि 
द्वारा लोक-समा में प्रधम अनुसूची के भाग (ग) में इल्लिखित किसो राज्य के, अथवा 
भारत राज्य-त्षेत्र में समाविष्ट किन्तु छिसी राज्य के अन्तगेत न होने वाले डिन्‍्हीं 
राज्यन्त्षेत्रों के, प्रतिनिधित्व का उस खंड में उपवन्धित आधार या रीति से भिन्न 
डपबन्ध कार सकेगी। 

८३-संसद्‌ के सदनों की अवधि 
(१) राज्य-परिषद्‌ का दविघटन न होगा, हिन्तु उसके सदस्यों में से 


(८5) 


[४४ ] आटिकिल प४-८५ 
यथाशक्य निकटतम एक तिहाई, संसद्‌ू- निर्मित विधि द्वोएा बनाये गए तद्विबयक 
उपबन्धों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय बर्ष की समाप्ति. पर यथासम्भव शोध 
निवृत्त हो जायेंगे । । 

(२) लोकसभा, यदि पहिले द्दी विघटितन कर दी जाये तो, अपने प्रथम 
अधिवेशन के लिए नियुक्त तारीख से पांच वर्ष तक चालू रहेंगी और इस से 
अधिक नहीं तथां पांच ब्ष की उक्त कालावधि की समाप्ति का परिणाम लोक- 
सभा का विघटन होगा । 


परन्तु उक्त काल्ाबधि को, जब तक आपात की उद्घोषणा ग्रवतेन में है, 
संसद, विधि द्वार, किसी कालावधि के ज्ञिए बढ़ा सकेगी ज्ञो एक्र बार एक्र वर्ष 
से अधिक-न होगी तथा किसी अवस्था में भी उदघोषणा के प्रवर्तनं का अन्त 
हो जाने के पश्चात्‌ छः मास की कालावधि से अधिक विस्तृत न होगी। 
टीका--इस आर्टिकल सें यह दिया गया दै कि राज्य परिषद्‌ कभी भंग न होगी 
परन्तु प्रत्येक दो वर्ष के समाप्त होने पर उसके एक तिहाई सदस्य अलग (रिटायड) होते 
रहेंगे । लोक. सभा की अ्रवधि पांच वर्ष की होगी परन्तु पारलियामेंट को विशेष अवसर पर 
इसकी अ्रवधि बढ़ाने का श्रधिकार होगा। 
८४--संसद्‌ की सदस्यता के लिए अहेतां 
कोई व्यक्ति संसद में के किसी स्थान की पूर्ति के लिये चुने जाने 
के लिये अहन होगा जब तक कि-- 
(क) बह भारत का नागरिक न दो 
ख) राज्य-परिषद्‌ के स्थान के लिये कम से कम तीस वर्ष की आयु का 
तथा लोक-सभा के स्थान के लिये कम से कम पच्चीस बष की आयु का, 
हो ; तथा 
(ग) ऐसी अन्य अहतायें न रखता दो जो हक्‍न्‍्लि इस बारे में संसद निर्भित 
क्रिसी विधि के द्वारा या अधीन विहित की जायें। 
टीका--इस आर्टिकल में यह दिया गाया है कि कोई व्यक्ति जो कि भारत का 
नागरिक न हो, राज्यपरिपद्‌'औओर लोकसभा का संदृस्य न हो सकेगा ओर राज्यपरिपद्‌ का 
सदस्य होने के लिए कम से कम ३० वर्ष की आयु का, और लोकसभा के लिए कम से कम 
२९ वर्ष की आयु का होना आवश्यक होगा । 


८५४--संसद के सत्र, सत्रावसान ओर विघटन 

- (१) संसद के सदनों को प्रति वर्ष कम से कम दो वार श्रथि वेशन 
के लिये आहूत किया जायेगा तथा उनके एक्र सत्र की अन्तिम बठक तथा 
आगांमी सत्र की प्रथम वेठक के लिये नियुक्त तारीख के वीच छः मास का 
अन्तर न होगा । 

(२) खंड (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये राष्ट्रपति समय समय पर-- 

(क) सदनों को अथंचा किसी सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर, जखा 
वह उचित समझे, अधिवेशन के लिये आहूत कर सकेगा ; 
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(ख) सदनों का सत्रावसान कर सकेगा ; 

(ग) लोक-सभा का विघटन कर सकेगा | 

टीका--हस आर्टिकल सें यह दिया गाया दे कि राज्य परिषद्‌ और लोक सभा 

की मीटिंग साल भर में कम से कम दो दफा होगी परन्तु राष्ट्रपति किसी भी समय राज्य- 
परिषद्‌ या लोकसभा या दोनों की बेटक बुला सकेगा या लोकसभा को भंग कर सकेगा 
या स्थगित कर सकेगा। 
८६-सदनों को सम्बोधन करने ओर सदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार 

(१) संसद के किसी एक सदव को, अथवा साथ समवेत दोनों 
सदनों को, राष्ट्रपति सम्बोधित कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिय्रे सदस्यों 
की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा । 

(+) राष्ट्परत्ति संसद में उस सगय लम्बित किसी विधेयक्र विषयक 
झ्रथवा अन्य विषयक्त सन्देश ससद के किसी सदन को भेज सकेगा तथा जिस 
सदन को कोई सन्देश इस प्रकार भेजा गया हो चह सदन उस सन्देश द्वारा 
अपेक्षित विचारणीय विषय पर यथासुविधा शाघता से विचार करेगा। 

८७-संसद्‌ के प्रत्येक सत्रारम्म में राएपति का विशेष अभिभाषण 

(९) प्रत्येक सत्र के आरम्भ में साथ समवेत संसद के दोनों सदनों 
को राष्ट्रपति सम्बोधन करेगा तथा संसद्‌ को उसके आहन का कारणा ब्तायेगा। 

(२) प्रत्येक्त सदन की प्रक्रिया फे विनियामझ नियमों से ऐसे अभिभाषण 
में निदिष्ट विषयों की चचा के हेतु समय रखने के लिये, तथा सदन के अन्य 
कार्य पर इस चर्चा को पूबरर्तिता देने के लिये, उपवन्ध किया जायेगा। 

टीका-5प्रत्येक अ्रधिविेशन के आरम्भ में राष्ट्रपति पारलियामेट में भाषण देगा 
ओर पारलियासेट के चुलाने के कारण बतलायेगा | 


प८८--पेंदना वपयक मन्त्रियों ओर महान्यायवादी के आधवकार 
भारत के प्रत्येक मत्री और महान्यायवादी को श्धिकार होगा छि बह 
दिसी भी सदन सें, सदनों छी छिसी संयुक्त बेठक में, तथा संसद की झिसी 
समिति में. जिस में उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोले ह्था 
हक हि." हो भें ल स्स बन न. 
दूसरे प्रकार से बाायबाहियों में भाग ले, किन्तु इस अनुन्छेद्र के आधार पर 
उस को सत देने का इक्छ न होगा ! 
टीका--भारत सरकार के सन्त्री बोर घटोरनी जनरल पारलियामंट को देदक मे 
बोलने दे; धषिकारी होंगे परन्तु उनकों मत देने का अधिकार न होगा। 
2 7 श 
संसद के पदाधिकारी 
के जक- कूल करत बट हज 05 ञ्] ब्ब- डप्स कक 
८६>-राज्य-पारसद के सभापात आर उपसभबायात 
(६) भारत दा उपराप्ट्ररति पदेन राष्य-परिपद का समापति होगा। 
(+) राज्य-परिएद यधासम्मव शीघ्र अपने झकिसी सदस्य को ऋपना 


(५६) आरटिकिल ६०-६ १.६२ 
उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभाषति का पद रिक्त हो तव तब किसी 
अन्य सदस्य को अपना उपसभाषति चुनेगी । 

टीका--राज परिषद्‌ का सभापति उपराप्ट्रपति होगा । 


&०--उपसभाषति की पदरिक्‍्तता, पदत्याग तथा पद से हटाया जाना 
राज्य-परिपद्‌ के उपसभापति के रूप में पद धारण करने बाला 
खदस्य--- न 
(क) यदि परिषद्‌ का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद्‌ रिक्त कर देगा; 
खि) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो सभावति 
को सम्बोधित होगा, अपना पद त्याग सकेगा ; तथा 
. (ग) परिषद के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित परिषद्‌ के 
संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा : 
परन्तु (खंड) के प्रयोजन के लिये कोई संकल्प ठब तक प्रस्ताबित न किया 
जावेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम 
चौदह दिन की सूचना न देदी गई हो । 
टीका--राजपरिपद्‌ का उपसभापति राज्य परिषद का सदस्थ न रहने पर उप« 
सभापति न रहेगा | वह अपने पद को त्याग सकेगा और राजपरिपद्‌ के सदस्यों की बहुमत 
से वह हटाया भी जा सकेगा | 


६ १-उपसभाषति या अन्य व्यक्ति की, समापतिके कर्तेव्योंके पालन करनेकी शक्ति 
(१) जब कि सभापति का पद रिक्त हो, अथवा किसी कालावधि में जब कि 
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काये कर रहा हो अथवा उस के क्ृत्यों का निर्वहन 
कर रहा हो, तब उससभापति अथवा, यदि उपसभापति का पद भी रिक्त हो तो; 
राज्य-परिपद का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस 
पद के कतेव्यों का पालन करेगो । 

. (२) राज्य परिषद की किसी बेठक में, सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति 
अथवा यदि वह भी अनुपस्थित है तो, ऐसा व्यक्ति, जो परिषद की प्रक्रिया 
के नियमों द्वारा निधोरित किया जाये, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित 
नही है ती, ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे परिषद निधोरित करे, सभापात के रूप में 
कार्य करेगा । 

६ २---जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति या 
.. उपसभापति पीठासीन न होगा 

(१) राज्य-परिषद्‌ की किसी बैठक में, जब उपराष्ट्रपति को अपने पद 

से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तव सभापति, अथवा जब उपसभाषत्ि 

को अपने पद्‌ से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तव उपसमभापति, उपस्थित 

रहने पर भी पीठासीन न द्ोगा तथा अनुच्छेद ६१ के खंड (२) के उंपबन्ध 

उसी रूप में ऐसी अत्येक बैठक के सम्बन्ध में लागू होंगे जिस में कि वे डस बैठक 


श्राटिकिल ६३, ६४, ६४५ ] (४७) 
के सम्बन्ध में लागू होते हैँ जिस से कि यथात्थिति सभापति या उपसभापति 
अनुपस्थित हे | 

(२) जब कि उपराष्ट्रपति को अपने पद्‌ से हटाने का कीई संकल्प राज्य- 
परिषद में विचाराधीन हो तब सभापति को परिषद्‌ में बोलने तथा दूसरी भ्रकारं 
से उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु अनुच्छेद १०० में 
किसी बात के हति हुए भी ऐसे संकल्प पर, अथवा ऐसी कायवाहियों में किसी 
अन्य विषय परे, मंत देने का बिल्कुल हकक न होगा | 


६३--लोक-समा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 
लोक-सभा यथासम्भप शीघ्र अपने दो सदस्यों को क्रमश: अपने अश्रध्यक्ष 
ओर उपाध्यक्ष चुनेगी तथा जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद्‌ रिक्त हो तब 
तब सभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। 
टीका - लोकसभा के सदस्य जहां तक होगा शअ्रपने मे से एक अ्रध्यक्ष (स्पीकर) 
ओर एक उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) चुन लेंगे । 


६४-अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष की पदरिक्वतता, पदत्याग तथा पदसे हटाया जाना 

लोक-सभा के अ्रध्यक्ष या उपध्याक्ष के रूप में पद धारण करने बाला 
सद॒स्य-- 

(क) यदि लोक-सभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा ; 

(ख) किसी समय भी अपने हम्ताक्तर" सहित लेख द्वारा, जो थस्पाध्यक्ष 
को सम्बोधित होगा यदि वह्द सदस्य अध्यक्ष है, तथा अध्यक्ष को सम्बोधित होगा 
यदि बह सदस्य उपाध्यक्ष है, अपना पद त्याग सकेगा ; तथा 

(ग) लोक-सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहमत से पारित संकल्प 
हरा अपने पद से हटाया जा सकेगा ; 

परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के हेतु कोई संकल्प ठव तक प्रस्तावित न किया 
जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अप्रिप्राय की कम से कम 
चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो : 

परन्तु यह और भी कि जब कभी लीक-सभा का विघटन किया जाये तो 
दिघटन फे पश्चात्‌ होने वाले लोक-सभा के प्रथम अधिवेशन के ठीकू पहिल तक 
अध्यक्त अपने पद को रिक्त न करेगा । 

टीका--धध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष जो लोक-सभा का सदस्य न रहे या वह अपना पद 
प्याग कर दे या लोक-सभा के सदस्यों की बहुमत से उसको अलग कर दें तो डसका पद 
खाली हो जायेगा | 
६५--अ्रध्यक्ष पद के कतव्य-पालन की शक्कि 

(९) ज्ञद कि धध्यक्ष दा पद रिक्क हो, तब उपाध्यक्ष, अधवा, यदि उपाध्यक्ष 
का पद भी रिक्त हो तो, लोक-सभा का ऐसा सदस्य. जिसे राष्ट्ररति दस प्रयोजन 
के लिये नियह्त करे, इस पद के कतंव्यों का पालन दरेगा । 


( ४८) [ आरटिकज्न ६६, ६७, ६८ 

(२) लोक-सभा की किसी बेठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, 
अथवा यदि वह भो अनुपस्थित हो तो, ऐसा व्यक्ति, जो सभा की प्रक्रिया के 
नियमों से निधोरित झिया जाये, अथवा, यदि ऐसा कोई व्याक्त उतस्थित नहीं 
हो तो, ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे सभा निधोरित करे, अध्यक्ष के रूप में काय 
करेगा । . 

टीका--अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष उसकी ज़गह काम करेगा और 
यद्दवि उसका पद भी खाली हो गया हो तो राष्ट्रपति अध्यक्ष नियत करेगा । 

६&६--जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचराधीन. हो तब अध्यक्त 
या उपाध्यक्ष लोक-सभा की बैठकों में पीठासीन न होगा 

(१) लोक-सभा की किसी बेठक में, जब अध्यक्ष को शअपने पद से 
हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष, अथवा जब उपाध्यक्ष को 
अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपाध्यक्ष, उप9श्थित 
रहने पर भी, पीठासीन न होगा तथा अनुच्छेद ६४ के खंड (२) के उपबन्ध उसी 
रूप में ऐसी प्रत्येक बैठक के सम्बन्ध में लागू होंगे जिसमे हि वे उस बैठक के 
सम्बन्ध में लागू होते हैं जिससे कि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनु- 
पस्थित है | 

(२) जब कि अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प लोकऋ-सभा 
में विचाराधीन हो तव उसे को लोक-सभा में बोलने तथा दूसरे प्रकार से उस की 
कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा तथा अनुच्छेद १०० म॑ किसी बात 
के द्वोते हुए भी ऐसे संकल्प पर, अथवा ऐसी क्रायवाद्दियों में किसी श्रन्य बिपय 
पर, प्रथमतः ही मत देने का हकक्‍क द्ोगा किन्तु मतसाम्य होने की दशा में न होगा । 

टीका--लोक सभा की ऐसी बंठक में जिससे श्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध 
झारोप उपस्थित किया जाय अध्यक्ष या उपाध्याक्ष ( जसी कि सूरत हो ) श्रध्यज्षता करने 
का अधिकार न होगा । 


&3-समभापति और उपसभापति के वेतन ओर भत्ते 

राज्य-4रिपद के सभापति और उपसभात्ति को; तथा लोक-सभा के 
अध्यक्ष और उवाध्यक्ष को, ऐसे वेवन और भत्तो जैसे क्रमशः संसद जिंधि द्वारा 
नियत करे, तथा जब तक उसके लिये उपबन्ध इस प्रकार न बने तव तक ऐस 
वेतन और भत्ते, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, दिये जायेंगे । 

“टीका-- राज्यपरिषद्‌ के सभापति या उपसभापति और लोक-सभा के अध्यक्ष और 
उपाध्यक्त को उतनी तनख्वाह व भत्तो मिलेंगे जो पार्लियामंट निय्रत करे । 

६८--संसद्‌ का सचिवालय 

(९) संसद के प्रत्येक सदन का अपना प्रथक्‌ साचविक कम चारी-बून्द दोगा । 

परन्तु इस खंड की किसी बात का यह अथ नहीं किया जायेगा कि वह 
संसद के दोनों सदलों के लिये सम्मिलित पर्दों फे खत्रन को रोकठी हे । 


[५६ ] पआआार्टि किल ६६-१०० 

(२) संसद, विधि द्वारा, संसद के प्रत्येछ सदन के साचविक कमंचारी- 

व्रन्द्र में भर्ती का, तथा नियुक्रत व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का, विनियमन 

सकेगी । 

<& ) खंड (२ ) के अधीन जब तक संसद उपवन्ध नहीं करती तब तक 

राष्टपति, यथास्थिति, लोक-सभा के धअ्ध्यक्ष से, या राज्य-परिषद्‌ के सभापति 

से परामश कर के लोकऋ-सभा के या राज्य-परिषद के साचविक कमचारीबचूरद 

में भर्ती के, तथा नियुक्ष व्यक्तियों की सेवा की शर्ता के, विनियमन के लिये 

लनियमों को बना सकेगा तथा इस प्रकार चने कोई नियम उक्त खंड के अधीन 
बसी किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रह कर ही प्रभावी होंगे । 


कार्य-संचान्नन 


६६--सद स्थों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 
ससद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान प्रहण करने से 
पु, शाप्ट्पति के अथरा राष्ट्रपति द्वारा उस के लिये नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, 
ठुतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्र के अनुपार, शपथ -.ब्ेगा 
या प्रतिन्नान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा | 
टोक्वा- पारलियामेंट के दोनों सदनों फे सदस्यों को श्रपना पद ग्रहण करने से पहले 
शपथ लेनी पढ़ेगी । 


१००-सदनों में मत-दान, रिक्तताओं के होते हुए भी काये करने की शक्ति 


(१) इस संविधान में शन्यथा उपबन्धित अबरधा को छोड़ कर किसी 
सदन की किसी बेठक में श्रथवा सद्र्नो की संयुक्त बेठक में सब प्रश्नों का नि्धो- 
रण, भब्यक्ष या सभापति अथवा अध्यक्ष फे रूप में छाये करने वाल व्यक्त को 
छोड़ कर उपस्थित तथा सत देने वाले अन्य सदस्यों के वहुमत से किया ऊायगा । 

सभापति या धअध्यक्त अथवा उसके रूप में काये करने वाला व्यक्त 
प्रथमतः मत न देगा, किग्तु मतसाम्य की अवस्था में उसभा निणोयक्र मत दोगा 
झौर वह उसका प्रयोग करेगा | 

(+) सदस्यता में कोई रिक्तता द्ोने पर भी संसद के किसी सदन को 
बाय करने की शक्ति होगी, तथा यदि वाद में यह पता चले छि छाई व्यक्ति, 
जिसे ऐसा करने का हक्‍क न था. कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, उसने मत दिया 
अधण अन्य प्रसार से भाग लिया, तो भी गंसर में दी शडोई छायंवाही मान्य 
दोगी। 


का] 
म्मा 
न्म्प 


(३) ऊब तक संसद विधि द्वारा अन्यधा उपबन्धित न कर तव तक 
के प्रत्यक्ष सदन का अधिवेशन गठित करने के लिये गशिपृति सदन फे सदस्यों 
री सम्पूर्ण सख्या वा दर्शांश होगे । 

(९) य॑द सदन के अधिदेशन में किसी समय गणपूर्ति न हो ता समापति 
थाम: अछणवपदरा इस के सर में काय ३ रने वाले व्यक्त का झत व्य हँगा कि 
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वह या वो सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिये निल्लम्बित 
कर दे जब तक कि गणपूरति न हो जाये । 

टीका--राजपरिषद्‌ या लोकसभा की बंठक में कोई भी बांत सदस्यों के बहुमत से 
स्वीकृत की जायेगी | सभापति या श्रध्यक्ष को अपना निजी मत देने का अधिकार न होगा 
परन्तु मत बराबर रहने की दशा में उसको अपना एकमत देने का अधिकार होगां। 


सदस्यों की अनहतायें 
१०१--स्थानों की रिक्तता 


(१) कोई व्यिक्त संसद्‌ के दोनों सदनों का सदस्य न होगा तथा जो 
व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य निवोचित हुआ है उस के एक या दूसरे सदन के 
स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबन्ध बनायेगी। 

(२) कोई व्यक्ति खंसद्‌ तथा प्रथम अलनुत्ूची के भाग (ऊ) या भाग (ख) 
में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन, इन दोनों, का सद्स्य 
न होगा तथा यदि कोई व्यक्ति संसद तथा ऐसे किसी राज्य के विधान-मंडल के 
किसी सदन, इन दोनों, का सदस्य चुन लिया जाये तो ऐसा कालावधि की समाप्ति 
के पश्चात, जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये नियमों में उल्लिखिव द्वो, संसद में 
ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त दो जायेगा यदि उस ने राज्य के विधान-मंडल में अपने 
स्थान को पहिले ही त्याग न दिया हो । 


(३) यदि संसद के किसी सदन का सद्स्य-- 


(क) अनुच्छेद १०२ के खंड (१) में वर्णित अनहंताओं में से क्रिसी का 
भागी हो जाता है, अथवा 

(ख) यथास्थिति सभापति या धह्रध्यक्ष को सम्बोधित बने हस्ताक्षर 
सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है, तो ऐसा होने पर उसका 
स्थान रिक्त हो जायेगा । 

(४) यदि संसद्‌ के किसी सदन का सदस्य साठ दिन की कालावधि तक 
सदन की अनुज्ञा के बिना दस के सत्र॒ अधिवेशनों से अलुपस्थित रहे तो सदन 
उस फे स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा 

: परन्तु साठ दिन की उक्त कालावधि की संगणना में किसी ऐसी काला- 
धंधि को सम्मिलित न किया जायेगा जिस में सदन सत्रावसित अथवा निरन्तर 
चार से अधिक दिनों के लिये स्थगित रहद्दा है । 

टीका--कोई व्यक्ति पारलियामेंट के दोनों सद॒नों का सदस्य नहीं हो सकेगा ओर 
न प[रलियामेंट के किसी सदन का सदस्य होते हुए वह ग्रांत की किसी अ्रसेम्बल्ी का सदस्य 
रह सकेगा | यदि पारलियामेंट का कोई संदस्य लगाठर ६० दिन तक पारलियामेंट की 
बिना आज्ञा पारलियामेंट की कारवाई,से अनुपस्थित रहता ई तो पारलियामंट यह घोषणा 


कर सकती है कि उसका स्थान खाली ही गया दे | ग 
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१०२--सदस्पता के लिये अनहेताएं 

(९) कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिये और 
सदस्य होने के लिये अनह होगा-- 

(क) यदि वह भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन, 
ऐसे पद को छोड़ कर जिसे घारण करने वाले का अनह न होना संसद ने विधि 
द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुए है, 

(ख) यदि दइ विक्ृृतवित्त है तथा सक्तम न्यायालय की ऐसी घोषणा 
विद्यमान है, 

(ग) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया हे 

(घ) यदि बह भारत का नागरिऋ नहीं है अथवा किसी विदेशी राज्य की 
नागरिकता को स्वेच्चा से श्रज्ित कर चुका हैं, अथवा किसी विदेशी राज्य के 
प्रतिनिष्ठा था अनुपक्ति को अभिस्त्रीकर अ्ये हुए हे; 

(ड) य द वह संसद) मिंत डझिसी विधि द्वारा या अधीन इस प्रकार अनहं 
कर दिया गया है । 

(२) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति भारत सरकार के 
अथवा किस राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने बाला केवल 
सी लिये नहीं समझा जायेगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मन्त्री हे | 

टीका- कोई व्यक्ति पारलियामेन्ट के किसी सदन का सदस्य रहने के योग्य न रहेगा 
यदि बह सरकारी कर्मचारी है था वह पागल हूँ या बिना बरी किया हुआ दिवालिया है या 
चह भारत का नागरिक नहीं है या वह किसी अन्य कारण से जिसको पारलियामेन्ट नियत 
करे बह पारलियामेन्ट का सदस्य रहने के योग्य नहीं है । 

१०३--सदस्पों की अनहंताओझों विपयक प्रश्नों पर विनिश्वयन 

(९) यदि कोई प्रश्न उठता है कि संसद के छिसी सदन का सदस्य 
अनुच्छेद १०२ फे खड (१) में वांणत अनहृदाओं का भागी हा गया है या नहीं 
तो बह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्वय के लिये सौंपा जायेगा तथा इसका विनिश्चय 
अन्तिम होगा । 

[२] ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय देने से पूव राष्ट्रति निव्वाचन-आयोग 
की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार काय करेगा। 

टीवा-यदि यह प्रशन उठे कि कोई व्यक्ति पारलियासेन्ट के क्िरी सदन का सदस्य 
रएने थेः योग्य हु या नहीं तो हसका निणय राष्ट्रपति करेगा | 

१०४--शपथ आदि न लेने के लिये दण्ड 

दि संसद के छिसी सदम में कह व्यक्ति सदस्य के झूर में अनुन्छेद 
की धपेक्तार्थों वी पति करने से पूष, अधवा यह जानते हुए कि में उसकी सदग्यता 
लिये घष्ट नहीं हूँ अथवा भनहे कर दिया गाय 


ह 
ऊ 


प्र | || स्तर रु 
त्ि किसी दिधि के उपबन्धों से ऐसा करने से प्रतिपिद्ध ऋर दिया 


[६] 
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हूं, बैठता या मतदान करता है, तो प्रत्येक दिन के लिये, जब कि वह इस प्रकार 
बेठता है या मतदान करता है पांच सौ रुपये के दंड का भागो होगा जो संघ को 
देय ऋण के रुप सें वसूल होगा । ह 

टीका--बदि कोई ऐसा व्यक्ति जो पारलियामेन्ट का सदस्य रहने के योग्य न हो 
पारलियामेन्ट की कार्रवाई में भाग लेता दै तो उस पर प्रत्येक बेठक के लिए जिसमें वह 
भाग ले <००) प्रतिदिन तक जुरमाना किया जा सकेगा। 


संसद्‌ ओर उसके सदस्यों की शक्कियाँ, विशेषाधिकार 
ओर उन्समुक्कियां * 
१०४-संसद के सदनों आदि की शक्तियां आदि 


[१] इस संजिधान के उपबन्धों के तथा संसद की प्रक्रिया के विनियामक 
नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए धंसद में बाकु-स्कातन्ज्य होगा। 

[९] संसद में या उसकी किसी समिति में कही हुई क्रिसी'. बात अथवा 
दिये हुए किसी मत के विषय में संसद के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्याया- 
लय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के 
किसी सदन के प्राधिकार के द्वारा या अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मर्तों या 
कायबाहियों के प्रकाशन के बिपय में इस प्रकार की *ोई कार्यवाही चल सकेगी | 

[३ | अन्य बातों म संसद के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के 
सदस्यों और समितियों की शक्तियां, व्शेपाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी 
ज्ेसी संसद; समय समय पर, विधि द्वारा परिभाषित करे, तथा जब्न तक इस 
प्रकार परिभाषित नहीं की जाती, तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के 
प्रार्भ पर इग्लिस्तान की पारलियामेंट के हाउस आफ कमान्ख की तथा उप्तके 
सदस्यों और समितियों की दें । 

(४) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद के किसी 
सदन अथवा उसकी किसी समिति में बोलने का, अथवा अन्य प्रकार से उसकी 
कार्यवाहियों में भाग लेने का, अधिकार है उनके सम्बन्ध में खंड (१), (२) और 
(३) के उपचन्ध उसी प्रकार लागू हंगि जिस प्रकार वे संसद के सदस्यों के 
सम्बच्ध में लागू हैं । 

दीका--इस विधान और नियमों की पाबंदी के साथ सदस्यों को पारलियामैन्ट में 
योलने की स्वतन्त्रता होगी क्षौर किसी वात के लिए जो किसी सदस्य ने पारलियामेन्ट में 
कही हो अदालत में कोई कार्रवाही नहीं की जा सकेगी | 

१०६-सदस्यों के वेतन ओर भत्ते 
स'सद्‌ के प्रत्येक सदन के सदस्यों को ऐसे वेतनों और भत्तों के, जिन्हें 
स'सद, विधि द्वारा, समय समय पर, निधोरित करे, तथा जब तक तह्विसयक 
उपबन्ध इस प्रकार नहीं बनाया जावा तब वक ऐसे भत्तों को, ऐसी दरों से और 
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ऐसी शर्ता पर, जेसी कि भारत डोमीनियन की संजिधान-सभा के सदस्यों को इस 
संबिधान के प्रार्म्म से ठीक पहिले लागू थीं, पाने का दृक्क हो गा । 

टीका--पारलियामेट के सदस्यों को उत्तनी तनज्वाह श्र भ्त मिलेंगे जितनी कि 
पारलियामेट नियत करे । 


विधान प्रक्रिया 
१ ७--जिधेयकों के पुरःस्थापत ओर पारण विपयकर उपबन्ध 


(१) घन-विधेयज्ों तथा अन्य जित्तोय विधेयकों _ के विषय में अनुच्छेद 
(०६ और १५७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए काई जिधेयक संसद के किसी 
सदन में आरम्म हो सबेगा। 

(२) अनुन्छेर १८८ और १०६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई 
विधेयक संसद के सदनों द्वारा तब तक पारित न समझा जायेगा जब तक कि, 
या तो बिना संशोधन के या केवल ऐसे संशोधर्ना के सहित, जो दोनों सदनों 
द्वारा स्वीकृत कर लिये गये हैं, दोनों सदर्नो द्वात वह स्वीकृत न कर लिया गया 
द्दो। 

' (३) संसद में लम्बित विधेयक सदनों के सत्रावबसान के कारण व्यप्गत 
नदष्टोगा। 

(४) राज्य-परिषद्‌ में ,म्बित विधेयक्र, जिस को लोक-पमा ने पारित नहीं 
किया है, लोक-सभा के बिघटन पर व्यपगत न होगा 

(५) कोई बिधेयक्र, जो लोइसमा में लम्बित है, अबबा, जो नोकसभा से 
पारित होकर राज्यपरिपदू में लम्बित हे, अनुन्छेद २०८ के उपबन्धों के अचीन 
रहते हुए लोस्सभा के >घटन पर व्यपगत हो जायेगा । 

टीका--सिवाय धनबिल के कोई बिल पारदियामेंट के दोनों सदनों में से किसी 
सदन में भी प्रस्तुत किया जा सकेगा। 
१०८-+किन्हीं अवस्थाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बेठक 

(१) यदि किसी जिधेयक्र के एघ सदन में पारित हाने तथा दूसरे सदन का 
पहुंब।ये ज्ञाने के पश्चातू- 

(६) दूसरे सदन द्वाता वह जिधेयक्त अस्वीक्षत -कर दिया जाता हैं; अथवा 

(स) +िधियह में किये जाने वाल संशोधनों पर दानों सदन अन्तिम रूप 
से असहमत हो चके हैं: झथदा 


4.) ञ्प ५ 


ग) विधेयदः प्राप्ति दी तारीख से बिना इसके शरित ढिये, दूसरे सदन 
बा 8: मास से अधिहइ दोत चुएे हूँ. ता लाकृस भा के दिघटन होने के कारण यदि 
विधियर व्यपणत नहीं हो गया है. दो ज्चियक्त पर पयोहाचन कग्ने और मद देने 
पे: प्रशेजन के लिए संयुक्त वेठक में ऋधिदेशित होने के लिए आहून बरने के 
झभिशय दी अधिसू इना सदनों को. यदि वे चेठहझ में हे ठा संदेश द्वारा, अथवा 
यदि देठक में नही हैं दो लोइ-भधिस्‌ दना द्वारा, राष्ट्रपति देगा 


(६४ ) है आरटिकिल १८८ 


परन्तु इस खंड में की कोई बात किसी घन-विधेयक्र को ज्ञागू नः होगी । 

(२) ऐसी किसी छः मास की काल्लावधि की संगशना में, जोकि खंड (१) 
में निर्दिए है, किसी ऐसी कालाबधि को सम्मिलित न क्रिया जायेगा जिसमें उक्त 
खंड के उपखड ( ग) में निर्दिष्ट सदन सत्नावसित अथवा निरन्तर चार से 
अधिक दिलों के लिए स्थगित रहता है | 

(३) सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशन के लिए आहूत करने के 5 भिप्राय 
को जब राष्ट्रपति खंड (१) के अधीन अधिसूचित कर चुका हो तो कोई सदन 
विधेयक पर आगे कायबाही न करेगा, किन्तु राष्ट्रपति अधिसूचना की तारीख के 

वात किसी समय सदनों को अधिसूचना में उल्लिखित प्रयोजन के लिए संयुक्त 
वेठक में अधिपेशित होने के लिए आहूत कर सकेगा तथा यदि वह ऐसा करता-हे 
तो सदन तदनुसार अधिवेशित होंगे | 


(४) यदि सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक्र ऐसे संशोघनों सहित, यदि 
कोई हों जिनको संयुक्त बैठक में स्त्रीकार कर लिया गया है, दोनों सदनों के 
उपस्थित तथा सत देने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत से, पारित हो जाता है, तो 
इस संविधान के प्रयोजनों के लिये वह दानों सदनों से पारित समझा जायेगा; 

परन्तु सयुकत बे ठक में-- 


(के) यदि विधेयक्र एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन द्वारा संशोधर्नों 
सहित पारित नहीं किया गया है तथा उस सदन को,' जिसमें वह आरम्भित हुआ 
था लौटा नहीं दिया गया है तो ऐपे सशोधनो के सिवाय ( याद बोई हों), जो कि 
विधेयक के पारण में देरी के कारण आवश्यक हो गये हैं, विधेयक पर कोई और 
संशोधन प्रस्थापित न किया जायेगा । 


(ख) यदि विधेयक इस ग्रक्वार पारित और लौटाया जा चुका है तो विधेयक 
पर केवल ऐसे संशोधन, जेसे कि ऊपर कथित हैं. तथा ऐसे अन्य संशोधन, जो उन 
विषयों से सुसंगत हैं ज्ञिन पर सदनों में सहमति नहीं हुई है, प्रस्थापित -कये जायेगे; 
ओर पीठासीन व्यक्ति का विनिश्वय, कि इस खंड के अधोन कौन से संशोधन 
प्रवेश्य हैं, अन्तिम दोगा। 


(५) सदनों को संयुक्त बेठक में अधिवेशित होने के लिये आहूत करने के 
झ्रभिप्राय की राष्ट्रति की अधिसूचना के पश्चात्‌, यद्यपि लोक-समा का विघटन 
बीच में हो चुका है जो भी, इस अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बठक हो सबे गी तथा 
उस में विधेयक पारित हो सकेगा | 

टीका--यदि किसी बिल को एक सदन स्व्रीकृति करदे परन्तु दूसरा सदन उसको 
स्वीकृति न करे या दोनों सदनों मे मत भेद हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की बेदक उस 
बिल पर विचार करने के लिए घुलायगा ओर उसके सम्बन्ध मे दोनों सदनों के सदस्यों की 
राय लेगा और बहुमत से वह विल पास क्रिया जायगा ) 
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१०६--धन-विधेयकों विपयक्र विशेष प्रक्रिया 


(१) राज्य-परि पद में घन-विधेयक पुर : स्थापित न किया जायेगा । 

(२) लोक-सभा से पारित हो जाने के पश्चातू घन-विधेयक्र, राज्य-परिपदू 
को, उस की सिफारिशों के लिये पहुँचाया जायेगा तथा राज्य-परिषद्‌, विधेयक 
की अपनी प्राप्ति की तारीख से चोदह दिन को कालाबधि के भीतर, विधेयक्र को 
अपनी सिफारिशों सहित लोऋ-सभा को लौटा देगीं तथा ऐसा होने पर लोक: 
सभा राज्य-परिषद्‌ की सिफारिशों में से सब को या किसी को स्त्रीकार या अस्बी- 
कार कर सकेगी । 

(३) यद्दि राज्य-परिषद्‌ की सिफ रिशों में से किसी को लोक-सभा स्त्रीकार 
कर लेती है तो धघन-विधेयक्र राज्य-परिपद द्वारा सिफारिश किये गये तथा लोक- 
सभा द्वारा स्वीकृत संशोघरनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा। 

(४) यदि राज्य-परिषद की सिफारिशों में से किसी को भी लोकसभा स्थवोकार 
नहीं करती है तो धन विधेयफ, राज्य परिपद द्वारा सिफारिश किये गये सशोधनों 
में से किसी के बिना, उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझ! जायेगा जिस 
में कि बह लोक-सभा द्वारा पारित किया गया था | 

(५) यदि लोक समा द्वारा पारित तथा राज्य परिपद्त को उसकी सिफ़ारिशों 
के लिय पहुँचाया गया घन-विधेयक्र उक्त चौदद्द दिन की कालाबंधि के भीतर 
लोक-सभा को लौटाया नहीं जाता तो उक कालावधि की समाप्ति पर यह दोनों 
सदनों द्वारा, उस रूप में पारित समझा जायेगा जिस में लोहृमभा ने इस को 
पारित किया था | 


११०--धन-विधेयकों की परिभापा 


(९) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक्र धन-विधेयहू समभ्झा 
जायेगा यदि उस में निम्नलिखित बिपयों में से सत्र अथवा हिसी से सम्बन्ध 
रखने दाले उपबन्ध अन्तर्विष्ट ही है, अधोत-- 

(क) किसी कर का आरोपणा, डउत्सादन, परिद्गर, बदलना या विनियमन 

(ख) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का, अथवा कोई ध्रत्याभूति देने 
का, अधवा भारत सरदार द्वारा लिए गए श्थदा लिए जाने वाले हिन्हीं दित्तीय 
आभारों से सम्दन्ध विधि के संशोधन करने शा, विनियमन; 

(ग) भारत की सचित-निधि झधदा श्ाइस्मिझता निधि दी अभिरक्ता, एसी 
दिसी निधि में धन डालना अथदा इस में से घन निकालना ; 

प) भारत की सदित निधि में से धन का विनियोग ; 

(छ) किसी व्यय की भारत दी साचित निधि पर भारित ब्यय घोषित ऋकर्न 
धथधदा ऐसे शिसी व्यय ही राधि को बढ़ाना 

(उ) भारत की स दित निधि के या भारत के लोड संगख्े के माध् 


रे ५८ 


घन प्राप्ठ 
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करना अथवा ऐसे धन की अभिरतक्षा या निकासी करना अथवा संघया राज्य के 
लेखाओं का लेखा-परीक्षण ; अथवा | 

(छ) उपखंड [क] से [च] तह में उल्लिखित जिपयोा में से छिपी का आनु- 
पणिक्र कोई विषय | 

[२] कोई विधेयक केवल इस्र कारण से धन-जिधेयक्र न समझा जायेगा 
कि वह जुमोनों, या अन्य अर्थ-इंडों के आरोपण का, अथवा अनुज्ञप्तियों को 
जिए कफोसों को, अथवा को हुई सेवाओं के जिए फोसों की, अभियाचना का या 
देना का, उपत्रन्ध करता है, अथत्रा इस क्रारण से कि वह किसो स्थानीय 
प्राधिकारी या निदाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों को लिए किसी कर को आरोपण, 
उत्सादन, परिहार, बदलने या जिनियमन का उपबन्ध करता है । 

(३) यदि यह अश्न उठता है कि कोई विधेयक धन-विधेयकू है या नहीं 
तो उस पर लोक-सभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा । 

[9] अनुच्छेद १०६ के अधीन जब धन-श्रिधेयक्र राज्य-पतिषद को भेज्ञा 
जाता है तथा जब बह अनुच्छेद १११ के अधीन अनुमति के पिये राष्ट्रपति को 
समक्ष उपस्थित किया जाता है तब अत्येक धन-विधेयकु पर लोक-सभा के अध्यक्ष 
को हस्ताक्षर सद्दित यह प्रमाण अकित रहेगा कि वह धन विधेयक है । 

टीका--धन सम्बन्धी बिल से अभिप्राय ऐसे बिल से है जो कि (३) टैक्स लगाने 
(२) ऋण लेने (३) फरड में से खर्च करने आदि के सम्बन्ध से हो । + 


१११--विधेयकों पर अश्रनुमति 


जप्च संसद को सदनो ठ्वारा कोई विधेयक पारति कर दिया गया द्दो तब्र वह 
राष्ट्रपति को समक्ष उपस्थित किया जायेगा तथा राष्ट्रपति घोषित करेगा हि बह 
विधेयक पर या तो अनुमति देता है या अ्रनुमति रोक लेता है : 
५5 5 लिप 
परन्तु राष्ट्रपति अनुमति को लिये अपने समत्त विधेयक्र रखे जाने को 
पश्चात्‌ यथाशीघ्र उप्त विधेयक को, यदि बढ़ धन-विधेयकू नहीं है तो, सदनों को 
स'देश को साथ लौटा सझ्गा हि वे उस शिधेरक्र पर अथवा उस को डछ्िसी 
उल्लिब्वित उपवन्धों पर पुनविचार करें तथा विशेषतः डिन्हीं ऐसे सशोधनों क 
पुरः स्थापन की बांछनीयता पर विचार करें ज्ञिन की उस ने अपने सददेश में 
छिफारिश की हो तथा जब विधेथक्र इस प्रकार लौटा दिया गया द्वो तव सदन 
विधेयरू पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे तथा यदि पिधेयक सदनों द्वारा साशोधन 
सहित या रहित पुनः पारित हो जाता है तथा राष्ट्रपति को समज्ष अनुमति को लिए 
रखा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति न रोकेगा । 
टीका-कोई विल दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति की 
स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा और राष्ट्रपि उसको रुवीकार कर सकता द्व या अस्वीक्ृत 
कर सकता है या उसको अपनी सिफारिश सहित पारलियामेन्ट के पास उस पर दुबारा 
विचार करने के लिए भेज सकता है 


अ्रारटिकल १६० (६७ ) 
वित्तीय विषयों में प्रक्रिया 
११२--चबार्पिऋ-वित्त-विध गण 

(९) प्रत्येक वितीय वर्ष के बारे में संसद के दोनों सदनों के समत्ञ राष्ट्र 
पति भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्रियों और ठयय का बिवरणा 
रखदायेगा जिसे इस सब्धिन के इस भय में “वापिक वित्त विवरण” न्ञाम से 
तिदिप्र किया गया है । 

(+) बापिऋ-वित्त-विव रण में दिये हुए व्यय की प्राक्ज्नां में-- 

(क) जो व्यय इस स'बिधान में भारत की स'चित निधि पर भारित व्यय 
के रूप में बशित है उसकी पूति फे लिये अपेक्षित राशियां, तथा 

(ख) भारत की सचित निधि से किये जाने वाले अन्य प्रस्थापित व्यय की 
पूति के लिये अपेक्षित राशियां, प्रथक प्रथक्‌ दिग्वाई जायेंगी तथा राजस्व लेखे पर 
होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जायेगा । 

(३) निम्नवर्ती व्यय भारत की स'चित निधि पर भारित ठ्यय होगा-- 

(क) राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से सम्बद्ध अन्य 
व्यय; 

(एव) राज्य-परिपद्‌ के सभापति और उपसभापति तथा खोक-सभा के 
धध्यक्ष और न्पाध्यक्ष के वेतन और भक्‍्ते; 

[ग] ऐसे ऋणा-भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अन्तगनत 
ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन-भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और 
ऋता-मोचन सम्बन्धी अन्य व्यय भी हैं; 

[प) [१] ब्चूतम न्यायालय के न्यायाधीशों बा, या के बारे में, दिय ज्ञान 
वाले वेनन, भत्त और निवृत्ति-देतन; 

[२) फडरल न्यायालय के न्यायाधीशों वो, या के बार में, दिये जाने बाल 
निवृ ि-य तन; 


दुबे [कर 


(३] जे उच्च न्यायालय भारत राज्यन्त्ेत्र में अन्तर्गत किसी ज्षेत्र के सम्बन्ध 


में क्षेत्राधश्वर वा प्रयोग बरता है अधदा ओ प्रधम अनुसूची के भाग कि में 
उल्चखित राज्य दो तत्म्थानी प्रांत में को अन्तर्गत छिसी क्षेत्र के सम्बन्ध 
दिधात के प्रारम्न से पूव छिसो भी समय ज्षेत्राषि हार छा प्रयाग ऋरता था उसके 

न्यायाधीशों बी, या के बारे में, दिये ज्ञान दाल निदृृत्ति-दतन; 

(छा भारत वो नियन्द्रा महालेदापरीक्षदह् के, या के बारे में, दिए जान 
वाले दहन, भत्ते छोर निदृत्त बेन, 

उडी) विसी न्यायात्य था मध्य्पन्यायाधदणा के निर्णय, श्ानप्रिया 
पंछाट के झुगतान के लिये अपेक्तित बोई राशियां 
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[छि] इस संविध'न द्वारा अथवा संसद से विधि द्वारा, इस अकार भारित 
घोषित किया गया कोई अन्य व्यय । 


११३-संसद्‌ में प्राकलनों के पिषय में प्रक्रिया 


[१] भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से सम्बद्ध ग्राककलनें संसद 
में मतदान के लिये न रखी जायेंगी, किन्तु इस खंड की किसी बात का यह श्रथें 
न किया जायेगा कि बह संसद के किसी सदन में उन प्राक्कलनों में से किसी पर 
चचो को रोकती है । 

[२] उक्त प्राककलनों में से जितनी अन्य व्यय से सम्बद्ध है वे लोक सभा 
के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखी जायेंगो तथा ज्ञोक सभा को श'क्त 
होगी कि किसी मांग को स्वीकार या अस्वीकार करे अथवा किसी मांग को, उसम॑ 
उल्लिखित राशि को कम करके; स्वीकार करे | 

[३] राष्ट्रति की सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग न की 
जायगी | 

टीका--ऐसे खर्चे के सम्बन्ध में जिसका कि भारत के फणड पर भार दे सदन के 
सदस्यों को वोट देने का श्रधिकार न होगा परन्तु वह उस पर विचार कर सकेंगे। बाकी 
खर्चे पर पारलियामेन्ट के सदस्यों को राय देने का अधिकार होगा । 


११४--बिनियोग व्रिधेयक 


(१) लोक-सभा द्वारा अनुच्छेद ११३ के अधीन अनुद्दान किये जाने के बाद 
यथासम्भव शीघ्र भारत की संचित निधि में से- 

[क] लोक-सभा द्वारा इस प्रकार किये गये अनुदानों की; तथा- 

[खि] भारत की संचित निधि पर भारित, किंतु संसद के समक्ष पहले रखे 
गये विवरण में दी हुई राशी से किसी भी अवस्था में अनधिक, व्यय की, पूर्ति के 
लिये अपेक्षित सब धर्नों के विनियोग के लिये जिधेयक पुरःस्थापित डिया जायेगा; 

(२) इस प्रकार किय गये क्रिसी अनुदान की राशि में फेरफार करने, अथवा 
अनुदान के लक्ष्य को बदलने, अथवा भारत की सांचित निधि पर भारित व्यय की 
रांश में फेरफार करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोध्न, ऐसे क्रिसी 
बिधेयक पर, संसद के किसी सदन में प्स्थापित न किया जायेगा तथा कोई संशो 
धन इस खंड के अधीन अप्रवेश्य है या नहीं इस बारे में पीठासान व्यक्ति का 
विनिश्वचय अन्तिम होगा। 

[३] अनुच्छेद ११५ और ११६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, भारत की 
संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार पारित विधि द्वारा किय 
गये विनियोग के अधीन निकालने के अतिरिक्त और कोई धन निकाला न जायगा। 


श्रारटिकल १६१४-११६ (६६). 


१"१४-अलुपूरक अप्रया आधक्काइ अजुदान 

(क) यदि (६) अनुच्छेद ५१४ के उय्बन्धों के असुसारनिमित किसी विधि 
द्वारा किसी विशेष सेवा पर चाल्य वित्तोय वर्ष के लिये व्यय किये जाने के लिये 
प्राधीकृत कोई राशि उस बप के योजनों के लिय अपयाप्त पाई जाती है अथवा 
जब उस वर्ष के यापिकवित्त-विचरण में-अपेक्षित न की गई किसी नई सेवां पर 
अनुपूरक्त अथवा अपर व्यय की चाल वित्तीय वर्ष में आवश्यक्षता पदा हो 
गई है,, अथवा - 

(ख) किसी वित्तीय बप में किसी सेवा पर, उस सेवा ओर उस बपेबन्‍्के 
लिये, अनुद्यात की गई राशि से अधिक कोई घन व्यय हो गण्ण है तो राष्ट्रपति 
यथास्थिति संसद के दोनों सदनों के समन्न इस व्यय की प्राक्क्रॉलित की गई राशि 
को दिखाने वाला दूसरा विवरण रखवायेगा अथवा लोक-सभा म॑ ऐसी अधिकाई 
के लिये मांग उपस्थित करायेगा | 

(२) ऐसे किसी विवरण ओर व्यय या मांग के सस्बन्ध सं, तथा भारत की 
संचित निधि में से ऐसे व्यय अबबा ऐसी मांग के बारे में अनुद्यान की पूर्ति 
के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृरत करने के लिये चनाई जाने वाली किसी 
विधि के सम्बन्ध में भी, अनुच्छेद ११२, ११३ आर ११० उस्बन्च' बेस ही 
प्रभादी होंगे जसे कि वे वापिक वित्त-विवरण तथा इस में बग्एित उ्यय शअथव 

नुद्यन की किसी सांग तथा सारत की संचित निधि में से ऐसे क्रिसी स्4य या 
माँग से सम्बन्धित अनुदान की पूर्ति के लिये घनों का विनियोग प्राविकृत करने 
के लिये बनाई जाने वाली विधि के सम्बन्ध मे प्रभावी हैँ । 
११६ - लेखानुदान, ग्रत्यानुदान और ऋपवादानुदान 

(६) इस शध्याय के पृ्वगागी उपबन्धों में किसी बाद के हाते हुये भी 
लोक सभा कोः- 

'क) किसी बिदीय वर्ष के भागके लिये प्राक्शलित व्यय वारेम किसी अनुदान 
फो ऐसे अनुद्यान के लिये मतदान परम के लिये झनन्छेद १२३ मे विदित प्रक्रिय 
थी पूर्ति के लम्बित रहने तक, तथा उस व्यय के सामन्ध से अठच्छोे३ १३४ के 
इपबन्धों के अनुसार विधि के पारण के लम्वित रह न्‍ 

खि) जब किये नवा की सघ्चा था आ ः 
बेस प्योर या साय ब्शित नहीं वी हवा सहती सेसा छि वादिदि-विनबिबगणश में 
साधारणतया दिया जाग ह तब भारत ५ ४ 
पृत कद लिय चाप एन वूर्भम 

द्‌ 


ज्मान 


(ग) किसी 


। बह सदा वा छो झनदान नाग न हा प्सा 


फो्‌ न 520 आय -- फू जा ३>-- “यह कम्कुओ. ऐड. अमन र- 

गई श्पदादास॒रान एरने की, शबित होगी तथा हइत झऋगदान जिम प्रयोश | 
कि न हो बा क्र न ना ध्य हि न 

पे; लिये विय गय हूँ इन के लिये भारत दी संचित निदि में में घन निशालना 

दिप दास प्राप्दूत परत दे शबिद संसद दा हागी। 
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(२) खंड (१) के अधीन किये जाने वाले किसी अनुदश्न तथा उस खंड के 
अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के सम्बंध में अनुच्छेद ११३ ओर ११४ के 
उपवंध बेसे हो प्रभावी होंगे जेसे कि वे वार्पिक-चित्त-विवरण में वरणित किसी 
व्यय के बारे में किसी अनुदान के करने के तथा भारत की संचित निधि में से 
ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिक्रत करने के लिये बनाई जाने 
वाली विधि के सम्बंध में प्रभावी हे । 

टीका-लोक सभा को अधिकार होगा कि किसी कार्य के लिए उसके सम्बन्ध में नियमा 
सुसार रुपया स्वीकृत होने से पहले उस काम के लिये पेश्गी रुपया स्व्रीकृत कर दे । 
११७-वित्तविधेयककों के लिए विशेष उपब्न्ध 

(१) अनुच्छेद ११० के खंड ९) के (क) से (बच) तक के उपखंडों में उछि- 
खित्त विपयों में से किसी के लिये $पत्रंध करने वाला विधेयक्र या संशोधन राष्ट्रपति 
की सिफारिश के विना पुरःध्थापित या प्रस्तावित 4 किया जायेगा तथा ऐसे उपबंध 
करने वाला विधेयक राभ्य-परिपद्‌ में पुरःस्थापित न किया जायेगा । 

रन्‍्तु किसी करके घटाने या उत्सादन के लिये उपबंध बनाने वाले किसी 
संशोधन के प्रस्ताव कं लिये इस खंड के अधीन किसी सिफोरिश की अ्रपेज्षा 
न दोगी । 

(२) कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध 
करने वाला केवल इस कारण से न समझा जायेगा कि वह जुमानों या अन्य अर्थ 
दुंडों के आरोपण का, अथवा अनुज्षप्तियों के लिये फीसों की, अथवा की हुई सेवा- 
ओ के लिये फीसों की, अभियाचना का या देने का उपबंध करता है, अथवा इस 
कारण से कि वह किसो स्थानीय प्राधिकारी या निकाय प्वाशा स्थानीय प्रयोजनों 
के लिये किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहार, वदलने या विनियमन का उप॑- 
घनन्‍्ध करता है । 

(३) जिस विधेयक्र के अधिनियमित किये जाने और प्रब॑तन में लाये जाने 
पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक्र संसद्‌ के किसी 
सदन छारा तब तक पारित न किया जायेगा जत्र तक कि ऐसे विधेयक्र पर विचार 
करने के लिये उस सदन से राष्ट्रपति ने सिफारिश न की द्वो | 

टीका-धन सम्बन्धी तिल कंबल राष्ट्रपति ही सिफारिश से पेश फिया जायेगा | 
परन्तु किसी टैक्‍स को रद करने या धदाने के सम्बन्ध में विल पेश करने के लिये र/ध्रृपति की 
सिफारिश की श्रावश्यकता न होगी । 


साधारण तथा प्रतिक्रिया 
११८-प्रक्रिया के नियम 
(१) इस संविधान के उपबन्धों के आबीन रहते हुए संसदू का पत्येक सदन 
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अपनी प्रक्रिया के, तथा अपने कार्यसंचालन के, विनियमन के लिये नियम बना 
सकेगा । 

(२) जब तक खण्ड ( १) के श्रधीत नियम नहीं वनाये जाते तव तक इस 
संधिधान के प्रारम्भ से ठीक पहिलि भारत डोमोनियन के विधान-मंडल के बारे 
में जो प्रक्रिया के नियम स्थायी शअआदेश प्रधृत्त थे वे ऐसे रुपभेदों और 
अनुकुलनों के साथ, जिन्हें, यथास्थिति, राज्य-परिषद्‌ का सभापति या लोकसभाका 
अध्यक्ष करे, संसद्‌ के सम्बंध में प्रसावी होंगे। 

(३) राज्य-परिपद्‌ के सभापति और लोक-सभा के अध्यक्ष से परामश करने 
के पश्चात्‌ राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त वेठकों सम्बंधी, तथा उनमें परस्पर 
संचार सम्बंधी, क्रिया के नियम वना सकेगा । 

(४) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोक-समा का अध्यक्षा अधवा उस 
की पअनुतस्थिति में ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जिस का खण्ड (३) के अधीन 
बनाई गई प्रक्रिया के नियर्मों के अनुसार निर्धारण हो । 


११६--संसद्‌ में वित्तीय काय सम्बन्धो प्रक्रिया का विधि 


न्‍ हारा पिनियममन 


वित्तीय कार्य को समय के अन्दर समाण फरने के प्रयोजन से संसद 
विधि द्वारा, किसी वित्तीय विषय से, अथवा भारत फा संचित निधि में से धन का 
विनियोग करने वाले किंसी विधेयक से सम्बंधित संसद के प्रत्येक सदन फी 
प्रक्रिया और फार्य-संचालन का विनियमन कर सकेगी, तथा यदि, और जहाँ 
तक, एस प्रकार बनाई हुई किसी विधि का उपबंध अनुच्छेद ११८ के खण्ड (१) के 
अधीन संसद्‌ के किसी सदन पारा वजाये गये वियम से, अ्रथवा उस अनुच्छेद 
के खण्ण (०) फे अधीन संसदके सम्बंध में प्रभादी किसी नियम यां ग्थायी आदेश 
से, असंगत है तो, ऐसा उपवन्ध झभिभादी होगी । 


१२०--संसद्‌ में प्रयोग होने वाली भाषा, 


(९) भाग (६७) में किसी बात दे होते हुए भी, डिन्तु अनुच्छेद ३४८ के उप 
बंधों ऐेः धधीन रहते हुये संसद में कार्य हिन्दी में या अंग्र जी में छिया जावेगा । 

परन्तु यथास्थिति राज्य-परिषद्‌ का समातति या लोझ-सभा छा अध्यक्त 
छाथवा ऐसे रुप सें कार्य घरने दाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो दिंदी या धंग्र डी 
में झपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सझता, अपनी सातृभाषा में सदन को 
रूप्षोंघित करने दी अन्‍ुषा दे सदेग।। 

(:) जदतक संसदू विधि हारा अन्यथा व्पदंघ न करें तद महू इस संदिया 
दे प्रारम्भ से १४ दर्ष दी वालाबिए दी सम 
पर्स 


१ 

॥। 
६ 3४] ः ४ ७ हैक कं न शा न देय 2 
गद्दी होगा सानो दि (दा छंप्रद्ी सच दर व्द इसमे से लवर दिय गये हैं 
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टीका--पालियामेंठ में कारययाही अंप्रेजी और हिन्दी में की जा सकेगी परन्तु राज 
परिषद के सभापति ओर लोक सभा के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि ऐसे व्यक्ति 
को जो अपने -विचार को श्रच्छी तरह से हिन्दी या श्रज्ञरेज्ी में प्रधथ न बर 
सके अपनी मात-सापा सें विचार प्रगठ करते की -आाज्ञा दे। परन्तु १६ वर्ष के बाद 
एलियामेंट कार्यवाही थरज्ञरेजी में नहीं की जा सकेगी केवल हिंदी में की जा सकेगी | 

१२१--संसद में चर्चा पर निनन्धन 
उच्चतमन्याज्य या उच्चस्यायालय के किसी न्यायाधीश को आगे उपब- 
न्धित रीति से हटाने की प्रार्थना करने वाले ज्ञमावेदत को राष्ट्रपति के समक्ष 
रखने के प्रस्ताव पर चर्चा के अतिरिक्त कोई और चर्चा संसद्‌ में ऐसे किसी 
न्यायाधीश के अपने कतेव्य पालन में किये गये आचरण के वियय में न होगी। 
टीका-सुप्रीम कोट भोर हाई कोर्ट के किसी जज को हटाने के सम्बन्ध में पार्लियामेंट 
में कोई घाद विचाद नहीं हो सकेगा । पालियासेंट केवल राष्ट्रपति को अपना प्रस्ताव 
जज को हटाने के लिए भेज सकती है। 
१२२-न्यायालय संसद की कायवाहियों की जांच न करेंगे 

(९) प्रक्रिया में किसी कथित अनियमिता के अधार पर संसद की किसी 
कार्यवाही की मान्यता पर कोई आपत्ति न की जायेगी । 

(२) संसद का कोई पदाधिकारी या सदस्य, जिसमें इस संविधान के 
द्वारा या अधीन ससदू में प्रक्रिग को, यथा कार्य-संचालन को विनियमत करते 
की, अथवा व्यवस्था रखने की, शक्तियां निहित हैं, उन्न शक्तियों के अपने प्वारा 
किये गये प्रयोग के विषय से क्रिसी न्यायालय के ज्ञेत्राधिकार के अधीन न होगा । 

टीछका-पार्लियामेंट के किसी सदस्य के विरुद्ध उसके अधिकार सम्बन्धी मामले 
पर किसी अदालत में कोई कारवाही नहीं हो सकेगी । - 


अध्याय ३-शष्टपति की विधायिनी शक्तियां 
१२३-संसद्‌ के विश्रान्ति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश 


प्रख्यापच शाक्त 

(१) उस सन्‍य को छोड़ कर जब कि संसद के दोनों सदन सत्त में हैं 
यदि किसी ससय राष्ट्रति का समात्रान हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के 
लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां बतंमान हैं तो बह ऐस अध्यदेशों 
का ५ख्यापन ऋर सकेगा जो उसे परिस्थियों से अपेत्तित प्रतीत हों । 

(२) इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापति अध्यादेश का वही वल और 
प्रसाष हो गा जो संघद के अधिनियम का दीता है, किन्तु प्रत्येक प्सा अध्यादेश-- 

(क) संसद के दोनों सदनों के समत्ष रखा जायेगा, तथासंसदू के पुत+ सम- 
वेत होने से छः सलाह की समाप्ति पर, अथवा, यद्रि इस कालाबधि की समाप्ति से 
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पूर्व दोनों सदन उसके निन्लुमोद्त के सं कल्प पार कर देते हें. तो, इनमें दूसरे 
संकल्य के पारण होने पर, परिवतन में न रहेगा; तथा-- 

(ख) रोष्रपति छारा किसी समय लौटा लिया जा सकेगा । 

व्याख्या--जक संसद के सदत भिन्न भिन्न तारीखों में पुन समवेत होने 
के लिये आहत किये जाते हैं तो इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये छ सप्ताह को 
की काल अवधि की गणना उन तारीखों में से विछली तारोख से की जायेगी । 

(३) यदि, ओर जिस मात्रा तक, इस अनुच्छेद के अबीन अध्यादेश कोई 
ऐसा उपबन्ध करतो है जिसे अर्थिनियमित करने के लिये ससद | श्स संविवान के 
अधीन सूक्ष १ नहीं है तो वह शून्य होगा । 

टीक--सिवाय इस दशा के जब पार्लियामेन्ट को बेठक हो रही दे राष्ट्रपति को 
किसी आवश्यक विपय के सम्बन्ध में श्र ढीनेन्स जारी करने का अधिकार होगा। परन्तु 
पार्कियामन्ट का बेंठक शुरू होने से ६ त्प्ताह बाद औरद्धीनेन्स लागू न रदेगा। 


अध्याय ४, संघ को न्यायापालिका 
१४ २४--उच्चतमन्यायालय की स्थापना और गठन 


(६) भारत का एक उच्रतमन्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायधिपति 
तथा, जब तक, संसद विधि द्वारा और अधिक संख्या निजरण नहीं करती तंत्र 
तक, अन्य सात से अनधिक न्यायघीशों से मिलकर बनेगा । 

(२) उच्चतमन्यालय के, तथा राज्यों फे उच्चन्यायालयों में, ऐस न्याय 
शैशों स परामशे कर के जिनसे कि इस प्रयोजन के लिये परामश करना राष््र- 
पति आवश्यक समझे, राष्ट्रति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सदित अविपत्र द्वारा इच 
तमन्यालय के प्रत्येक न्यायघीश को नियुक्त करेगा तथा वह न्यायवीश तथ्र तक 
पद घारण करेगा जब तक कि बहू ६५ बे की आयु प्राप्त न करले।-- 

परन्तु मुख्य न्वायत्रितति से भिन्न किसी अन्य न्‍्यायवाश की नियुक्तित के 
दिषय में भात के सुख्य न्यायधितति में सदंदा परामर्श किया ज्ञायेगा। 
परन्तु यह ओर भी कि:-- 


(व) कोई न्यायाधीश राष्ट्रति को सम्बोधित अपने हस्तात्तर सद्दिद लेख 
एारा अपने पद को त्याग सकेगा । 

(ख) खंट (९) में ब्प्बन्धित रीति से कोई न्‍्यायधीश अपने पद से 
जा सदा ॥ 


हि # | 
कप 
भ्प 
हट 


हक, - कटे ४०७, 


३) एघ्तमन्यायालर » न्यायाबाश के रूप में नियक्ति के लिये कोई 

प्पयवि] तब त्तर चर न होगा जब नह दि बह भारत का नागरिझ न दो तथा-- 

(कफ) किसी उद्चन्यायालव ता अथवा ऐसे दो या ब्विछ «न्‍्यालयों:ऋ 
लगातार झूम से कम पाँच दए तक न्‍्यायधीश ने र। 

हो, झथजाः-- ० 


हा 
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(ख) किसी उच्चन्यालय का, अथवा ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का, 
लगातार कम से कम दूस वर्ष तक अधिवक्ता न रह चुका दो, 
अथवा:-- न्‍ 
(ग) राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता न हो | 
व्याख्या (--इस खण्ड सें “उच्चन्यायालय” से बह उच्चन्यायालय अभि- 
प्रेत है जो भारत राज्य-त्षेत्र के किसी भाग में क्षेत्रातिकार का प्रयोग ऋरता है 
अथवा, इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी समय्र भी प्रयोग-करता था। 
व्याख्या २--इस खण्ड के प्रयोजन के लिये किसी व्यक्ति के अधिवक्ता रदने 
की कालवधि की संगणना में वह कालवधि भी अभ्तर्गत हागी जिसमें कि 
उस व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात्‌ ऐसे न्यायिक पद्‌ को जो जिला-त्याया- 
धीश के पद्‌ से छोटा नहीं है, घारण किया हो । 
(४) रच्चत्मस्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से तब तक हटाया 
न जायेगा जब तक कि सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के लिये ऐसे हृटाये जाने 
के द्ेतु प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत ह्वारा, तथा डपरिथत 
और मत दान करने वाले सदस्यों में से कम से कर दो तिहाई के बहुमत धारा, 
समर्थित समावेदन के राष्ट्रपति के समक्ष संसद के प्रत्येक सदन हारा उसी सत्तु 
में रखे जाने पर राष्ट्रति ने आदेश न दिया हो । 


(५) खंड (४) के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने को, तथा न्याया- 
घीश के कदाचार या असर्मथता के अनुसंधान तथा सिद्ध करने की, प्रकिया का 
संसद्‌ त्रिधि द्वारा विनयमन,कर सकेगी । 

(६) उच्चतमन्यायालय के न्यायात्रीश होने के लिये नियुक्ति प्रत्येक व्यक्ति; 
अपने पद महण करने से पूर्व, राष्ट्रपति के, अथवा उसके हारा उस लिये नियुक्त 
किसी व्यवित के समत्ष दृतोय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये विये हुए भ्रपन्न के 
अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। ४ 

(७, कोई व्यक्षित, जो उच्चतमन्यायाल्य -के न्यायाधीश के रूप में पद्‌ 
घारण कर चुका है, भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में अथवा फिसी 


प्राधिकारी के समत्ञ वकालत या कार्य न करेगा । ६ 

टीका--सारत के लिये एक सुग्नीम कोर्ट होगी जिसमें एक चीफ जसटिस के अतिरिक्त 
अधिक से श्रधिक सात श्रौर जज होंगे सुप्रतैस कोर्ट के जर्जों को राष्ट्रपति युक्त करेगा और 
सुप्रीम कोर्ट का जज ६१५ वध की श्रायु तक काम कर सकेगा वह घस्तीफा भी 
दे सकेगा और अपने पद से हटाया भी जा सकेगा किसी ध्यक्षित को सुप्रीम कोर्ट का 
जज नियुक्त करने के लिये यह आवश्यक होगा कि चह भारत का नागरिकहो और या 
तो पांच चर्ष तक हाई कोर्ट का जज रहा हो या दस साल तक द्वाई कोर्ट का ऐडवोकेट रहा 


हो, या प्रसिद्ध जृरिस्ट रहा दो सुप्रीम कोट के जज को अपने पदे भी शपथ की 
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लेगी होंगी भौर कोई व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो भारत की किसी श्रदालत में 
वकालत शट्टी कर सकेगा । 
१२५४--न्यायाधीशों के वेतन आदि-- 
- बिक ं ब ७ चर 

(१) उच्चतसन्यायायालय के न्यायाघीशों को ऐसे वेतन दिये जायेंगे -जसे 
कि हितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं. । 

(२) अत्येक न्‍्यायाघीश को ऐसे विशेगधोकारों ओर भत्तों का, तथा अचु 
पर्थिति-छट्दी और निर्वृत्ति वेतन के बारे में ऐसे अधिकारों का, नलेसे कि संसदू- 
निर्मित त्िधि के ह्वारा या अधीन समय सबय पर निर्धारित किये जायें, तथा जब 
तक इस प्रकार निधोरित न हों, तब तक ऐसे विशेषाधिक्रारों, भत्तों और अधि- 
कारों का, जैसे कि पितीय अनुसूची में डल्लिखित हैं कक होगा । 

परन्तु किसी न्यायाधीश के न तो विशेषात्रिकारों में ञ्लोर न भत्तो में 
श्रौर न अनुपस्थिति-छुट्टी या निवृत्तिवेतन विषयक उसके अधिकारो में उस की 
निर्यक्त के पश्चात उस को अज्ञाभकारी कोई परिवर्तत छिया आवेगा। 


टीका--पुप्रीम कोट के जजों को उतना वेतन मिलेगा जो कि खूची २ में दिया 
(१ 
एथा ६ । 


१२६--कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति की नियक्ति- 


जब भारत,/के मुख्य न्‍्यायाधिपति झा पद रिक्त हो प्थरथवा जब मुख्य 
न्यायाधिपति, अनुपस्थिति या अन्य कारण से, झपन पद के कर्तव्यों का पालन 
करने में असम हो तब न्यायालय के अन्य न्यायादीशों में से ऐसा एक, जिसे 
। न ध्स प्रयोजन के लिये नियक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पान्तन 
परेगा। 


१२७--तदथ न्यायाधीशों की नियुक्ति-- 

(९) याद किसी समय उच्चतमन्यायालय के सत्त को ऋछरन या चाल 

ने पेः लिये उस न्यायालय के न्यायादीशां की गणपृति प्राप्य न हो तो राष्ट्रपति 
पी पू्षे सम्मति से तथा सम्बद्ध उच्चन्यायाज्ञय के मुख्य न्यायाथधिपति से पसमर्श 
पर के भारत का सुख्य न्यायाधिपति किसी उच्चन्यायात्रय के किसी ऐसे न्यायावीश 
र, जो उच्चतमन्‍्यायाल्‍ूय के न्‍्यायावीश नियुक्त होने के लिए यधारीति चअहं है 
तथा जिसे भारत का झुख्य न्यायाधिपति नामोहिए्ट करे, न्यायालय ही चैंठकों 


यः 

में रतनी कालादधि के लिय, जितनी हो, तद॒य॑-न्वायादीश के रूप में 
ज्यस्यित रहने के छिये लेख धारा प्रायना कर सकेगा। 

(६) इस प्रकार नामोतिए न्यायादीश छा इृत्तंव्य होगा कि अपने पद के 

धन्य कतंव्यों पर पृ्ददर्हिता देकर इच्दतमन्पायालूय दी बैठझों में, उस समय 


हपा एस दालदषि दे लिये, जिस व. लियं इस शी इपस्पित धर्षेक्ष 
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हो, तथा जब चह इस अकार उपस्थित हो तब उस को उच्चतमन्यायालय के 
न्यायाधीश के, सब ज्षत्राधिकार, शाक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे तथा वह 
उक्त न्यायाधीश के कतेव्यों का निर्बहन करेगा ! 
१२८ - सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उच्चतमन्यालये। 
की बठकों की उपस्थिति 

इस अध्याय में कसी वात के होते हुए भी भारत का सुखझुय न्‍्यायाथि पति 
क्रिसी समय भी राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से किसी व्यक्ति से, जो उच्चतम- 
न्यायालय के, या फेडरलन्यायालय के, न्यायाधीश का पद्‌ घारण कर चुका है 
उच्चतमन्यायालय .में न्यायाधीश के रूप में बेठने और कार्य करने की प्राथेना 
कर सकेगा, तथा इस प्रकार प्राथित प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, इस प्रकार बेठने 
ओर कार्य करने के .काल में, ऐस भत्तों का, जेस कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा 
निर्धारित करे, तथा उस न्यायालय के न्यायादीश के सब ज्ञेत्राधिकार, शक्तियों 
ओर विशेषाधिक्ारों का, हक्क होगा किन्तु वह अन्यथा बह उस न्यायालय का 
न्यायाधीश न समभा जायगा | 

परन्तु जब तक पूर्वोक्त कोई व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप 
में बेठने और कार्य करने की सम्मति दे तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात 
उस से ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली न समझी जायेगी । 


१२६-- उच्चतमन्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा--* 
.... उच्चतमन्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा तथा उसे अपने अपमान के 
लये दंड देने की शक्ति के सहित ऐसे न्यायालय की सत्र शक्तियां होंगी। 
१३०--उच्चतमन्यायालय का स्थान 
उच्चतमन्यायालय बिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थार्न या स्थानों में जिन्हें 
भारत का मुख्य न्यायाधि पति राष्ट्रपति के अतुमोद से समय समय पर नियुक्त 
करें, बेठेगा ! 
टीका--सुपरीम कोर्ट की बेठक देहली था ऐसे भ्न्‍्य स्थान में होगी जिसको कि चीफ 
जस्टिस राष्ट्रपति की अनूमति से नियत करे । 
१३१--उच्चतमन्यायालय का गाराम्मक ज् आाधकार 
संविधान के उपबन्धों के आधीन रहते हुये-- 
(क) भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच के, अथवा 


(ख) एक और भारत सरकार ओर कोई राज्य या राज्यों तथा दूसरी और 
एक या अधिक अन्य राज्यों के वीच के अथवा 
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ग) दो या अधिक राज्यों के बीच के 
किसी विवाद में, यदि ओर जहाँ तक उस विवाद में ऐसा कोई प्रश्न 
अन्तग्र सत दै ( चाहे तो विधि का चाहे तंथ्य का ) जिस पर किसी वेद्य अधिकार 
का अस्तिल् या विस्तार निर्भर है वहाँ तक; अन्य न्यायालयों का अपवजन 
करके उच्चतमन्यायालय का प्रारम्मिक क्षेत्राधिकार होगा। 
परन्तु उक्त क्षेत्राधिकार का विस्तार उस विवाद पर न होगा जिस में - 
(() प्रथम अनुसूचो के भाग (ख) में उल्लिखित कोई राज्य एक पक्ष 
है, यदि वह विवाद किसी ऐसीसंवि, करार, प्रसंविदा, वचन बंध 
सनद्या अन्य तत्सम लिखित के जो इस संविधान के प्रारम्भ से पहले 
की गई या निष्पादित थी वधा ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ प्रवंतन में 
है या रख ली गई है, कितती उपबंध से पेदा हुआ है। 
(0) कोई राज्य एक पक्त है, यदि वह विद्राद किसी ऐसी संधि, करार, 
प्रसंविदा, वचन-बंब, सनद्‌ या अन्य तत्सम लिखत के, जो उपबंध 


करती द्वैक्ति बेसा ज्षेत्राधिकार ऐसे विवाद पद्‌ विस्तृत न होगा, 
किसी उपबंध से पेदा हुआ दे । 

१३२-किन्हीं मामलों में उच्चन्यायालयों से अपील में उच्चतम- 

न्यायालय का श्रपीलीय ज्षेत्राधिकार, 

(१) भारत राज्यन्क्षेत्र में किसी उच्चन्यायालय के, चाहे तो व्यवद्दार 
दिपयक चाहे दांडित चाहे अन्य कार्यवाद्दी में दिये निर्णय, शाघप्षप्ति या अन्तिम 
आदेश की अपील उच्चतमन्यायालय में हो सकेगी, यदि वह उद्चन्यायालय 
प्रभाणित करदे कि उस मामले में इस संविवान के निवंचत का कोई सारवान 
विधि-प्रश्न अन्तप्रस्त है। 

रो जहाँ कि उच्चन्यायालय ने ऐसा प्रमाणपत्र देना शअस्वीकार कर 
दिया द्वो वहां, यदि उच्चतमन्यायालय का समाधान हो जाये कवि उस मामले में 
इस संविधान के निवंचन का सारवान विधि-प्रश्न अन्तग्न स्त दे तो बह ऐसे 
निर्णय, आत्षप्ति याअंतिम आदेश की अपील के लिये विशेष इन्नातत दे 
सकेगा | 

(३) जहाँ ऐसा प्रमाण-पत्र अधरशा ऐसी इजाजत दे दी गइ द्वोवर्दाँ 
मामले में फोई पह्॒ ऐसे किसी पृर्वाक्त प्रश्न के अशुद्ध *ै हो जान के 
शाधार पर तथा उच्चतमन्यायालय की इजाजात से अन्य किसी आावार पर, उद्दतम- 
न्यायाज्ञय में झील कर सके 

व्याख्या--इस अनुच्छेद के प्रयोजनाथ अपतम आदेश” पदावल' 
फे घन्तयत ऐसे बाद-पद का विनिरचयात्महझ आदेश सो है जो, यदि अपीलाथ५ 
पे पक्त में विनिश्दत हो तो, उस सामले के अंतिम निदवारे के हिये पर्याल 


होगा । 
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, १३३--उच्चन्यायालयों से व्यवहार विपयों के वारे अपीलों 
में उच्चतमन्यायालय का अपीलीयच्षेत्राधिकार 


(९१) भारत राज्य-ज्षेत्र सें, के उच्चन्यायालय की व्यहार-कार्यवाही में के 
किसी निर्णय आश्षप्ति या अंतिम आदेश की अवोज् उच्चतमन्यायालय में होगी 
यदि उच्चन्यायालय प्रमाणित करे। 

(क) कि :विवाद-विपय की राशि या मूल प्रथम वार के न्यायालय 

में वीस हजार रुपये से या ऐसी अन्य राशि से; जो इस बारे में 

, संसद से बिधि छारा उल्लिखित की जाय, कप्र नं थी और अपील गत 

विवाद में भी उस से कम नहीं है, अथवा 

(ख) कि निर्णय, आओज्षप्ति या अंतिम आदेश में उतनी शशि या मूल्य < 

की सर्म्नात्त से सम्बंध कोई दावा या प्रश्त प्रस्यक्ष या परोक्ष रूप में 
अन्तञ्र सत है; अथवा 

(ग) कि मामज्ञा उच्चतंमन्‍्यायालय में अपील के लायक है, 

तथा, जहाँ कि अपीलकृत निर्णय, आज्ञप्ति या अंतिम आदेश उपखंड 
(ग) में निर्दिटट मामले से भिन्न किसी भामले में विनान्तर नीचे के न्यायालय के 
विनिश्चय की पुष्टि करता द्वै. वहाँ, ग्रदि .उच्चन्यायालय यह भी प्रमाणित करे कि 
अपील में कोई सारवान विधि-प्रश्नं-अंत त; दै ।. 

(२) अनुच्छेद १३२ में किसी बात के होते हुए भी खंड (१) के अधीन 
उच्चतंमन्यायालय में अपील करने वाला कोई पक्ष ऐसी अपीज्ञ के कारणों में यह 
' क्वररण भी,.बता सकेगा कि इस संविधान के निर्वाचन के सारवान विधि-प्रश्न का 
अशुद्ध विनिस्वय किया गया है। 

(३) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुये भी उद्रन्यायालय के एक 
न्यायावीश के निशय, आज्ञप्ति या अंतिम आदेश की अपील उचंतमन्यायालय में 
न दोगी जब्र तक कि संसेदू विधि छारा अन्यथा उपबन्वित न करे। 

टीका --निम्नलिति दुशाओं, में हाईकोर्ट के डिगरी या हुक्म के विरुद्ध सुश्ीम कोर्ट 
में भ्रपील हो सकेगा। यानि। -- 

(१) जब हाईकोट ; यह सार्टीफीकेट दे दे कि मुकदमे से कोई आवश्यक कानूनी 
प्रश्न उठता दै । ;१ 3 

(३) जबकि मुकदमे की मालियत २०,००० से अधिक हो | का 

परन्तु हाईकोर्ट के किंसी एक जज की डिगरीया हुक्म के विरुद्ध अपील सुप्रीम; 
फोट मे नहीं हो सकेगी । * 

१३४--दंड विपयों में उच्चतमन्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार, 

(१) भारत राज्य-क्षेत्र में करे कसी उचतमन्यायाल्य के, किसी दंडाकायब्रादी 
में दिये हुये निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की उच्चतमन्यायालय में अपील 
हागी यद्-- सा 
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(क) उस उच्चन्यायालय ने अपील में क्रिसी अभियुक्त व्यक्ति की विमुक्ति 
के आदेश को उलट दिया है तथा उसको मृत्यु दंडादेश दिया है, 
छथपषा ह 
(ख) उस उद्चन्यायालय ने अपने अधीन न्यायालय से किसी मामले 
को परीक्षण करने के हेतु अपने पास मंगा लिया दै तथा ऐसे परीक्षण 
में अभियुक्ति व्यक्ति को सिद्ध-दोष -ठहराया है और मृत्यु दंडादेश 
दिया है; अथवा पे शत 
(ग) उच्च न्यायालय प्रमाणित करता द्वै कि मामला .उच्च न्यायात्य में 
अपील किये जाने लायक है : 
परन्तु उपखंड (ग) के अधीन होने वाली अपील ऐसे उपवन्धों के अधीन 
रह कर, जो अनुच्छेद १४४५ के खंड (१) के अधीन उस लिए बनाये जायें तथा 
ऐसी शर्तों केअधोन रह कर जो उच्चन्यायालय प्रारा स्थापित या अपेक्षित की 


जाये, ही होगी । ; हे 
! (२) संसद विधि छारा ऐसी शर्तों और परिसीम!ओं के अधीन जो ऐसी 


विधि में उछिखित की जायें, उच्चतमन्यायालय को भारत. राज्यज्क्षेत्र में किसी 
उच्चन्यायालय के दंड कार्यवाद्यी में दिये गये किसी निणेय, अन्तिम -आदेश अथवा 
दंडादेश की अपील लेने और सुनने की ओर भी सकती दे सकेगी । 

टीका - झुकदस। फ़ौज़दारी में हाईकोट के हुक्म के विरुद्ध केबल उस दुशा में सुपरीम 
कोट को अपील होसकेगा जब कि हाईकोट ने किप्ती श्रभियुक्त को बरी किये जाने के 
हुबम को रद करके उसको फांसी का दण्ड दिया हो या श्रपनी किसी मातहत श्रदालत 
से किसी सुकदमे को समंगाकर उसमें अभियुक्त को फसी का दंड दिया हो या हाई कोट 
ने यह सार्टीफिकेद दिया हो कि मुकदमा ऐसा है कि उसके सम्बन्ध में सुपरीम कोर्ट में 
झपील होना उचित दै। 


१३५, वर्तमान विधि के अधीन फेडरलन्यायालय के चषेत्राधिकार 
ओर शक्तियों का उच्चतमन्यायालय द्वारा १रयोक्तव्य होना 

जब तक संसदू विधि छारा अन्यथा उपवंध न करे तव तक उचतमन्यायालय 
को भी किसी विषय के बारे में जिस पर अनुच्छेद १३३ या अनुच्छेद १३४ के उप- 
चन्धलागू नहीं होते, ज्षेत्राधिकार और शक्तियां होंगी यदि उस्त विषय के सम्बंध 
में इस संविधान के प्रारम्भसे ठीक॑ पहले क्रिसी चर्तमान विधि के अधीन क्षेत्राधि कार 
'और शक्तियां फेडरलन्यायालय छारा प्रयोक्तत्ये थीं। ह 

१३६, अपील के लिये उच्चतमन्यायालय की विशेष इजाजत 

( १ ) इस अध्याय में किसी वात के होते हुये भी उच्चतमन्यायालय 
स्वविवे $ से भारत राज्य त्षेत्र में दिये हुये किसी न्यायालय या न्‍्यायाधिकरण द्वारा 
किसी बाद या विपय में दिये हुए किसी निर्णय, थ्ाज्ञाप्ति, निर्धारण, इंडादेश या 
आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा । 
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(२) सशस्त्र बलों से सम्बद्ध किसी विधि के हारा या अधीन गठित किर्स 
न्यायालय या न्याघिकरण छारा पारित या दृत्त किसी निर्णय, निधारण, दंडादेश 
या आदेश को खण्ड (१) कीं कोई वात लागू न रोगी! 

१३७- निर्णय या आदेशों पर उच्चतमन्यायालय द्वारा 
पुनर्विलोकन 

संसद्‌ छारा बनाई गई किसी वित्र के उपबन्धों के, श्रथवा अनुच्छेद १४४ 
' के अधीन बनाये गये किसी नियम के, अधीन रहते हुए उव्च्चतमन्यायालय को 
अपने द्वारा सुनाये गये निर्णेय या दिये गये आदेश पर पुनविलोकन करने का 
अधिकार होगा 

टीका--छुपरीम कोट को अपनी तजबीज या हुक्म की नजरसानी सुनने का 
झ्रधिकार होगा | 

१३८ - उच्चतमन्यायालय क्षेत्राधिकारी की घृद्धि - - 

(१) संघ-सूची के विषयों में से किसी के बारे में उच्चत#नन्‍्यायालय को 
ऐसे और क्षेत्राधिकार और शक्तियां होंगी जेसे संस विधि छारा प्रदान करे। 

(२) यदि संसदू न्यायालय के लिए ऐसे ज्ञेत्राधिकार और शक्तियों के प्रयोग 
की विधि द्वारा उपचन्ध करे तो किसी विषय के बारे में उच्चतमन्यायालय को ऐसे 
ओऔर ज्षेत्राधिकार तथा शक्तियां होंगी जिन्हें भारत सरकार और किसी राज्य की 
सरकार विशेष-करार पारा प्रदान करे । 

१३६--कुछ लेखों के निकालने की शक्ति का उच्चतमन्यायालय 

को 

अनुच्छेद ३२ के खण्ड (२) में वणित प्रयोजनों से भिन्न किन्‍्हीं प्रयोजनों के 
लिए ऐसे निदेश, आदेश या लेख जिनके अन्तर्गत वन्दी प्रश्प्रक्षीकरण परमादेश 
प्रतिपेव, अधिकार प्रच्छा और उस्रेषण के प्रकार के लेख भी हैं, अथवा इनमें से 
किसी को, निकालने की शक्ति संसद्‌ विधि छारा उच्चतमन्यायालय को प्रदान कर 
सकेगी । 

१४० --उच्चतमन्यायालय की सहायक शक्तियां 

ऐसी अलु॒पूरक शक्तियों को, जो इस संजिधान के उर्पुविन्धों में से किसी से 
असंगत न हों, संसदू्‌ विधि छारा उच्चतमन्यायालय को प्रदान करने के लिए उप- 
बनन्‍्धकर सकेगी, जसी कि उस न्यालय को इस संविधान के छारा या अधीन श्रदत्त 
त्षेत्राधिकार के अधिक कार्य साधक रूप से प्रयोग करने के योग्य वनाने -के लिये 
आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों 

१४२--उच्चतमन्यायालय द्वारा घोषित विधिसव न्यायलयों 

को वन्धनकारी होगी 
सचचतमन्यायालय छारा घोषित विधि भारत राज्य-क्षत्र, के भीतर सब 
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न्यायालयों को बन्धनकारी होगी । 
टीका--सुपरीस कोर्ट की नजीर भारत की सब अदालतों पर बाध्य होंगी। 


१४२-उच्चतमन्यायांलय की आज्ञप्तियों ओरआदेशों का 


प्रश्तत्त कराना तथा प्रकटन आदि के आदेश 

(९) अपने ज्षेत्राषिकार के प्रयोग में उच्चतमन्यायालय ऐसी अज्ञाप्ति या ऐसा 
आदेश दे सकेगा जैसा के उसके समन्ष लम्बित किसी बाद या विषय सें पूर्ण 
न्याय करने के लिए आवश्यक हो तथ। इस प्रकार दी हुई अज्ञाप्ति या आदेश 
भारत राज्य-्क्षेत्र में सवन्न ऐसी रीति से, जेसी कि संसद्‌ किसी विधि के पछ्वारा या 
अधीन विद्वित करे, तथा, जब तक उस लिए उपबंध नहीं किया जाता तब तक, 
ऐसी रीति से, जेसी कि राष्ट्रति आदेश छारा विहित करे, प्रवततेनीय दोगा । 

(२) संसद्‌ छारा इस बारे में बनाई हुई किसो विधी के उपबंधों के अधीन 
रहते हुए उच्चतमच्यायालय को भारत के समस्त राज्य-न्षेत्र के बारे में क्रिसी 
व्यक्ति को हाजिर कराने के, किन्ही दस्तावेजों को प्रकट या पेश कराने के, अथवा 
अपने किसी अवमान का अनुसंधान कराने या दण्ड देने के, प्रयोजन के लिये कोई 
आदेश देने को समस्त ओर प्रत्येक शक्ति होगा । 

टीका-यदि राष्ट्रपति किसी कानूनी या वाकाती प्रश्न को बहुत भावश्यक सममभे 
तो घह उस सम्बन्ध सें सुपरीम कोट की राय ले सकता हैं । 

१४३-उच्चतमन्यायालय से प्रामश करने की राष्ट्रपति की शक्ति 
१) यदि फिसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधी या तथ्य का कोई 
ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है, अथवा उसके उत्पन्न होने की सम्भावना है, जो इस 
प्रकार का और ऐसे-सावंजनिक महत्त का द्वै कि उसपर उच्चतमन्यायालय की राय 
प्राप्त करना इष्टकर द्वै तो वह उस प्रश्न को उस न्यायालय को विचारा्थ सौंप 
सकेगा तथा वह न्यायात्ञय ऐसी सुनवाई के पश्चात्‌ जेंसी कि वह उचित समझे 
राष्ट्रति उस पर अपनी रा प्रतिवेदित कर सकेगा 

(२) राष्ट्रपत अनुच्छेद ५३ के परूतुक के खंड (१) में किसी वात के द्वोते 
हुए भी, इक्त खंड में वशित प्रद्वार के विव्ाद कोउच्चतमम्यायालय को राय देने के 
लिय सो सकेगा तथा उच्चतमन्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात जैसा कि वह 
उचित समझे, राष्ट्रपति फो उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करेगा । 

१४४-ग्रसनिक तथा न्यायिक प्रांधक्वारी उच्चतमन्यायालय का सहायता 


तृ काय करग्‌ 
के गप 
भारत राज्य-त्षेत्र के ससी असनिक ओर नया यक प्राधकारी उच्चतमन्याया 
की सद्दायता में काय करेंगे। - 
१४५४-न्यायालय के नियम आदि 
(९) संसदू प्वारा बनाई हुई ऊिसी विधि के झ्वन्धों के अधीन रहते हुए 
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उच्चतमन्यायलय, समय समय पर, राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य- 
प्रणाली और प्रक्रिया के साधारण विनियमन कं लिये नियम बना सकेगा तंथा 
जिन के अन्तगत--- 
(क) न्यायालय में वृत्ति करने वाले व्यक्तियों के बारे में नियम 
(ख) अपीलें सुनने के लिये भ्रक्रिया के बारे में, तथा अपीलों सम्बन्धी अन्य 
विपयों के, जिनके अन्तर्गत वह समय भी है जिस के भीतर अपील 
न्यायायालय में दाखिल की जाती हैं, बारे में नियमः 


(ग) भाग ३ छ्वारा। दिये गये अधिकारों में ले किसी की पूर्ति कराने के लिये 
उस न्यायालय में कार्यवाहियों के बारे में नियस; 

(घ) अनुच्छेद ११४ के खंड (१) के उपखंड (ग) के अधीन अपीलों के 
लिये जाने के बारे में नियम 

(ड) उस न्यायालय ट्ारा सुनायागया कोई निरणये अथवा दिया गया 
आदेश जिन शर्तों के अधीन रह कर पुनविलोकित किया जा सकेगा 
उनके बारे में, तथा ऐसे पुनर्विजञोकन के लिये प्रक्रिया केशबारे सें 
जिसके अन्तर्गत वह समय भी है जिस के भीतंर ऐसे पुनर्विज्षोकन के 
लिये आवेदन-पत्र न्यायालय में दाखिल किये जाने हैं, नियम; 

(च) उस न्यायालय में किसी कार्यवाहियों में के और -और तत्मासंधिक 
खर्चे के बारे में, तथा उसमें कार्यवादियों के विषय में ली जाने वाली 
फीसों के बारे में, नियम; 

(छ) जामिन की मंजूरी के वार में नियम; 

(ज) कार्यवाहियों के रोकने के वार में नियम; 

(म) ऐसे अपील जो उस न्यायालय को ठ॒च्छ या तंग करने वाली अथवा 
विलम्ब करने के प्रयोजन में की हुई: प्रतीत होती है उसके संक्षेपत+ 
निर्धारण के लिये उपबंघन करने वाले नियम 

(व) अनुच्छेद ३१७ के खण्ड (९) में निर्दिष्ठ जांचों के लिये. प्रकिया के 
बार में , नियम; 

भी हें। 

(२) खण्ड (३) के उपवन्धों के अधीन रहते हुए, इस अनुच्छेद के अधीन 
नियम, उन न्यायाधीशों की न्‍्युनतस संख्या नियत कर सकेंगे जो किसी प्रयोजन 
के लिये बैठेंगे तथा, अकेले न्यायाधीशों और ( खण्ड ) न्यायालयों की शज्रिति 
के लिये उपबन्ध कर सकेंगे। 


(३) इस संविधान के निर्बचन का कोई सारवान विधि-प्रश्न जिस मामले के 
अन्तर्गस्त हे इसका विनिश्चय करने अयोजन के लिये अथवा इस संविधान के 
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अनुच्छेद १४३ के अवीन - सौंपे गये .अश्न सुनने के प्रयोजनः के लिये, बे ठने वाल 
न्यायाधीशों की न्यूतस संख्या पाँच होगी 

परन्तु जहाँ इस अध्याय में के अनुच्छेद १३२ से भिन्न उपवंधों के अधीन 
सुनने वाज्ा न्यायालय पांच न्‍्यायावीशों से कम से मित्रकर बना-है तथा अपील - 
सनने के दौरान में उस न्यायांलय की समावान हो जता है। कि अपील में संवि- 
घान के लिर्बचन का ऐसा सारबान विधि-प्रश्तन अन्तग्न सत है जिसका निर्धारण 
अपीज्ञ के निबटारे के लिये आवश्यक है वहाँ वह न्यायालय ऐसे प्रश्न को उस 
न्यायालय को, जो ऐसे प्रश्व को अन्तग्र स्‍त रखने वाले किसी सांमले के विनिश्चय 
के लिये इस खण्ड छारा अपेक्षित रूप से गठित किया जाये, उस की राय के 
लिये सोपेगा तथा राय की प्राप्ति पंप उस अपील को बैसी राय के अनुसार 
निबटायेगा । 

«. (४) उच्चतसन्यायाल्य को कोई निर्णय खुले न्यायालय में के सिवाय नहीं 
सुनायेगा तथा अनुच्छेद (४१ के अवीन कोई प्रतिवेदन खुले न्यायालय में हो 
- सुनाई गई राय से अन्य था न दिया जायेगा । 

(४) कोई निर्णय और ऐसी कोई राय उच्चतम न्यायालय द्वारा, मामले की 
सुनवाई में उप स्थत न्यायाधोशों में के बहुसंड्यक की सहमति से अन्यथा, न दी 
जायेगी किलतु इस खंड की कोई बात सहमत न होने वाले किसी न्यायाधीश को 
अपने ।बमत-निर्णय या राय देने से न रोक़ेगी । 


१४६- उच्चतम न्यायालय के पदाधिकारी और सेवक तथा व्यय 

(१) स्च्ृतमन्यायालय के पद्ाधिकारों और सेवकों की नियुक्तियाँ भारत का 
मुख्य न्यायाधिपति अथव। उसके छारा निदे शित उस न्यायालय का अन्य न्याया- 
घीश या पदाधिकारी करेगा। 

परन्तु राष्टरपात नियम प्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्‍्हीं 
आवस्थाओं में, जेसी कि नियम में उल्लिखित हों, ऐसे व्यक्ति की, जो पहिले 
ही न्यायालय में लगा हुआ नहीं है, न्यायालय से संसक्त क्रिसी पद पर, संघ- 
लोक सेवा-थ्रायोग से परामर्श किये बिना, नियुक्त न किया जायेगा । 

“: (२) संसद्‌ धारा निर्मित विधि के उपवन्धों के आधोन रहते हुए उच्चतम- 
भ्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकोंकी सेवा कीशर्ते ऐसी होंगी जेसीकि भारत 
का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उस न्यायाज्ञय का ऐसा अन्य न्‍्यायात्रीश या पदाधि 
कारी जिसे भारत के मुख्य न्याराधियनि न उस प्रयोजन के लिये नियम बनाने 
को पदाधिकृत किया, नियमों मारा विहित करे लि 

परन्तु इस खड के आधीन बनाये गये नियमों के लिये जहां तक रि ये 


बेतनों, भक्तों, छुघ्टी या निम्नत्ति- वेतनों से समबद्ध हैं, राष्ट्रतिके अनुमोदन की 
ध्यपेत्ता होगी। 


> 
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(३, उच्चतसन्यायालय के प्रसासन-व्यय, जिनके अन्तरगत उस न्यायालय के 

पदाधिका रयों और सेबकों, को या के बारे में, दिये जाने वाले सदर वेतल, भत्ते 

और [नवृत्ति-नेतन भी हैं भारत की संचित नि पर सारित होंगे तथा उस न्‍्याया 
' लय छारा ली गई फीसें ओर अन्त धन उस निधि का भाग होंगी । 

टोका--सुप्रीम कोट अफसरों व कमचारियों के नियुक्त करने का अधिकार भारत 

के चीफजसिट्स को या ऐसे व्यक्ति को होगा जिसको कि चीफ़जसिट्स उसके नियम 

नियुक्त करेगा और सुप्रीम कोर्ट का खर्चा व उसके अफ़सरान के वेतन को भारत के 
फन्‍्ड से निकाला जायेगा और कोर्ट फीस या अन्य रकम जो त्रसूल थी। 

१४७--निर्वंचन 

इस अध्याय में तथा भांग ह के अध्याय ४ में इस संविधान के निवेचन्न 

के सारवान विधि-प्रश्त के बारे में जो निर्देश हैं उनका अर्थ ऐसा कया जायेगा 

कि मानों उनके अन्तर्गत भारत-शासन-अधि नियम १६३४ के (>सके अन्तर्गत्त) 

उस अधि नियम को संशोधित या शअ्हुपूति करने चाल्ली कोई अधिनियमति भी 

है) अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी परिषादादेश या आदेश के अथवा 

भारतीय-स्वतंत्रा-अधिनियम १६४७ के अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी 

आदेश के, निरव॑चन के सारवान विधि-प्रश्न के निर्देश भी हैं। 


अध्याय ५--भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक 


१४८--भा रत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक 

(१) भारत का एक तियंत्रक-महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति 
अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्न द्वारा नियुक्त करेगा तथा वह अपने पद 
केवल उसी रीति और उन्दीं कारणों से हटाया जायेगा जिस रीति और जिन कारण 
से उच्चतम न्‍्योयालय का न्यायाधीश हटाया जाता है । ४ 

(२) प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नियुक्त किया 
जाता है, अपने पद ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके हारा उस नियुक्त व्यक्ति 
के समक्ष ठृतीयअनुसूची में इस प्रयोजन के लिये लिये हुए पत्र के अनुसार शपथ 
या प्रतिक्षान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा । 

(३) नियंत्रक-मदालेखाउरीक्षक के वेतन तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जेसी 
कि संसद विधि द्वारा निर्धारित करे तथा जत्र तक संध्षद्‌ इस प्रकार निर्धारित न 
करे तब तक ऐसी होंगी जैसी कि ितीय अनुसूची में ऊल्लिखित हैं -- 

परन्तु न तो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन में और न उसकी अनुप 
स्थित-छुद्ठी, निदवत्ति वेतन या नि्वत्ति -बयुस्‌ सम्बंधी अधिकारों में उसकी नियुक्ति 
के पश्चात्‌ उसको लाभकारी कोई परिषर्तत किया जायेगा। 

(४) अपने पद पर न रह जाने के पश्चात विय॑त्रक-महालेखापरीक्षक भारत 
सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के आधीन ओर पद का-पात्र न होगा। 
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(५) इस संविधान के तथा संसदू-लिमित किसी विधि के उपबंधों के अधीन 
रहते हुए भारतीय लेख।परीक्षा और लेखा-विभाग में रूवा करने वाले व्यक्तियों 
को सेवा-शर्ते' यथा नियंत्रक-महालेखा+रीक्षक की प्रशासनीय शक्तियां ऐसी होंगी 
जैसी कि नियंत्रक-महालेखाररीक्षक से पराउर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति नियमों 
छारा विहित करे। 

(६) लियंत्रक-सहालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रशासनव्यय, जिन के 
अन्तगत उस कार्यल्य में सेवा करने वाले व्यक्तियों को, या के बारे में, देय सब 
वेतन, सत्त और निषृत्तिवेतन सी हैं, भारत को संचित निधि पर भारित होंगे । 

टीका--भारत के लिए एक ओडीटर जनरल राष्ट्रपति नियुक्त करेगा उसको अपने 
पद्‌ की शपथ भी लेनी पढ़ेगी | ओर औौढीटर जनरल का कुल खचो व वेतन भारत के फन्‍्ड 
से दिया जायेगा । 


१४६-- नियंत्रिक-महालेखापरीकुक के कर्तव्य और शक्तियां 
नियंत्रिक-मसहालेख।/परीक्षक संघ के और राज्यों के तथा अन्य प्राधिकारी 
या निकाय के, लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसे कतंव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों 
का प्रयोग करेगा। जेंते कि संसदू-निर्मित्त विधि के छारा या अधीन बिहित्त किये 
जायें तथा, जब तक उस बारे में इस प्रकार उपवन्ध नहीं ज्िया जाता तब तक, 
संघ के ओर राज्यों के लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसे कतेव्यों का पालन ओर ऐसी 
शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसे कि इस संविधान के प्रारम्भ में ठीक पहिले 
क्रपश$ भारत डोर ।यन के ओर प्रान्तों के लेखाओं के सम्बन्ध में भारत के 
महालेखा-परीक्षक को प्रदत्त थीं या के द्वारा प्रयोक्‍त थीं | 
टीका-श्रोडीटर जनरल भारत सरकार के हिसाब के सम्बन्ध में ऐसे कतंव्य पालन 
करेगा जो कि पार्लियामंट नियत करे | , 
१४०-जजलेखे के विषय में निदेश देने की नियंत्रक-महालेखा१रीक्षक 
को शक्ति 
संघ के ओर राज्यों के लेखाओं को ऐसे रूप में रखा जायेगा जैसा कि 
भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, विहित करे | 
टीका --भारठ सरकार और उप्तमें सम्मिलित राज्यों के हिसाव उस ढंग में रच्खे जायेंगे 
जो कि ्रोडीटर जनरल राष्ट्रपति के चनुमति से नियत करें । 
१५१-लेखा-परीक्षा-प्र तिवेदन 
(१) भारत के नियंत्रक-महालेखाररोक्षक के संबलेखा सम्बन्धी प्रतिवेदनों 
को राष्ट्रति के समत्त उरस्थित किया जायेग! जो इनको संसद्‌ के प्रत्येक्ध सदन 
के ससत्त रखबायंग। | 
. (-) सात के नियंत्रन्‍-महालेखा+र्राक्षक के राज्य के लेखा सम्बन्धी प्रंति 
वेद्‌नों फो राज्यपाज् या राजरसुख फे समत्ञ उपस्थित छिया जायेगा जो उनको 5 
)2 
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ज्य के विधान-मंण्डल् के समत्त रखवायेगा । 
टीका-भारत सरकार के हिसाब के सम्बन्ध में ओडीटर जनरल की रिपोट राष्ट्रपति को 
दी जावेगी जो कि उसको भारत के दोनों सदनों में प्रस्तुत करेगा | 


भांग ६ 
प्रथम अनुश्नची के भाग ( क) में के राज्य 
अध्याय १--साधारएण 


१४२-- परिभापा--- 
दि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में “राज्य” पद 
अथे प्रथम अनुसूची के भाग ( क ) में उल्लिखित राज्य हैं । 


झध्याय २--कार्यपालिका 
राज्यपात 


१४३--राज्यों के राज्यपाल 
त्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा | 
१४४--राज्य की कायपालिका शक्ति-- 

(१) राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल सें निहित होगी, तथा वह इस 
का प्रयोग इस संविधान के अनुसार था तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदा- 
धिकारियों के पारा करेगा 

(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से-- 

(क) जो कृत्य क्रिसी वर्तमान विधि ने किसी अन्य आरधिकारी को दिये हैं 

वे कृत्य राज्य-पाल को हस्तान्तरित- किये हुए न समझे जायेंगे, अथवा 

(ख) राज्यपाल के अधीनस्थ किस प्राधिकारी को विधि ट्वारा ऋृत्य देने 
में संसद्‌ अथवा राज्य के वरिधान-मंडल को वाघा न होगी । 

१४४- राज्यपाल की नियुक्ति 

राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र 
हारा नियुक्त करेगा। 

टीका--आ्रांत के गवर्नर को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा । 

१४६--राज्यपाल की पदावधि 

(१) राष्ट्रपति के प्रसाद पयन्त राज्यपाल पद धारण करेगा । 

(२) राज्यपात्त राष््रति को सम्बोधित अपने ह॒स्ताज्षर सहित लेख द्वारा 
अपना पद त्याग सकेगा । 

(३) इस अनुच्छेद के पृवंगामी उपचन्धों के अबीन रहते हुए राज्यपाल 
अपने पद्‌ ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। 

परन्तु अपने पद्‌ की अवधि की समाप्ति हो जाने पर भी राज्यपाल अपन 
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उत्तराधिकारी के पद्‌ ग्रहण तक पद धारण किये रहेगा। 
टीका--गधर्नर के पदु की अवधि पांच वर्ष होगी परन्तु राष्रपति जब चाहे तव 
उसको हटा सकेगा ओर गवनर जब चाहे राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकेगा। 


१५७--राज्यपाल नियुक्त होने के लिये अहताए' 
कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र न होगा जब तक कि वह 
भारत का लागरिक न हो तथा पेतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो। 
टीका--कोई ऐसा व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक न हो या जिसकी आयु हे९ 
वर्ष से कम हो गवर्नर नियुक्त नहीं किया जायेगा। 


१४८-राज्यपाल-पद के लिये शर्तें 
(2) राज्यपाल न तो संसद्‌ के किसी सदन का और न प्रथम अलुसूची में 
उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का, सदस्य दोगा तथा 
यदि संसद के किसी सदन का, अथवा ऐसे किसी राज्य के विधान-मंडल के 
“किसी सदन का, सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाये तो यह सममा जायेगा कि 
उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के पद ग्रहण की तारीख से रिक्त 
कर दिया दे । 
(२) राज्य अन्य कोई लाभ का पद्‌ धारण न करेगा। 
(३) राज्यपाल को, बिना किराया दिये अपनेपदावासों के उपयोग क 
हक होगा तथा ब्सको उन उपलब्बिधयों, भत्तों श्रीर विशेषाधिकारों का, जो 
संसदू-निर्मित विधि प्वारा निर्धारित किये जायें, तथा जव तक इस विपय में इस 
प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता तव तक ऐसी उपलब्धियों, भक्तों और विशेषाधि- 
फारों का जेसे क हितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, हक्क होगा। 


श (४) राज्यपाल की उपलब्धियाँ और भत्ते उसकी पद की अवधि में घटाये 
नदी जायेगे। 


टीका--गवनभर पालियामेंट के किखी सदन या प्रांत की अ्सेमवली या कॉसिल का 
सदस्य नहीं हो सकेगा-गवर्नर को उठने वेतन भर भत्ते मिलेंगे ज्ञो कि पालियामेंट 
नियत करे और जब तक पार्लिमेन्ट नियत न करे तब तक उतने वेतन और भत्ते दिये 
जायेंगे जो कि इस विधान की सूची २ म॑ दिये गये हैं । 


१५६--राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञोन 
प्रत्येक राज्यपाल तथा प्रत्येक व्यक्ति जो राज्ययाल के छृत्यों का निर्वहन 
फरता है, अपने पद प्रहण करने से पृ्वे बस राज्य के सम्बन्ध में ज्षेत्राधिकार का 
प्रयोग करने वाले उच्चन्यालय के मुख्य न्यायाधिपति के अधवा उसकी अनुपस्थिति 
में उस न्यायालय के प्राप्त अग्रतम नन्‍्यायावीश के, समतज्न निम्न रूप में शपथ या 
प्रतिशान करेगा और उस पर अपने दस्ताक्षर करेगा अर्वात्‌-- 
“में... अमुक, ...हिंब॒र की शपथ छेता हूं रुत्यानिद्ठा से प्रतिद्ान करता टू 
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कि में श्रद्धापूवंक"( राज्य का नाम) के राज्यवाल का कार्यपालन (अथवा राज्य 


पात्न छृत्यों का निर्वहन) करू गा तथा अपरी पूरी योग्यता से संविधान ओर विधि 
का परिरक्षण, संरक्षण ओर प्रति(क्षण कहूगा और मे“”“ (राज्य का नाम) की 
जनता की संवा ओर कल्याण में निरत रहूंगा 


टीका--गवनर और ऐसे घ्यक्ति को जो गचनर की जगह काम करे अ्रपने पद 
की शपथ लेनी होगी । 
१६०--कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के हृत्पों का निवहन 
इस अध्याय में उपबंध न की हुई किसी आकइस्मिकता में राज्य के राज्य- 
पाल के छत्यों के निबंहन के लिए राष्ट्रपति, जैसा उवित समझे, वेसा उपबन्ध 
बना सकेगा । 
टीका- राष्ट्रपति को ऋधिकार होगा कि किसी श्रक्समात समय केलिए गवनेर के 
कत्त ब्य नियत करे | | 
१६१--छुमा आदि की तथा कुछ अभियोगों में दंडादेश के 
निलस्थन, परिहांर या लघूकरण करने की राज्यपाल की शक्ति 
जिस विपय पर किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है उस. 
विपय सम्बन्धी किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष किसी 
व्यक्ति के दृण्ड की क्षमा, परविलम्बन विराम, या परिहार करने की अथवा दंडा- 
देश का निलम्दन परिहार या रूघूफरण करने की, उस राज्य के राज्यपाज्ञ को 
शक्ति होगी | 
दीका--गवर्नर को अधिकार होगा कि किसी सजा को माफ़ करदे या उस में कमी 
करदे । 
१६२- राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 
इस संविधान के उप्वन्धो के अधीन रहते हुए प्रत्येक्ष २ राज्य की कार्ये- 
पात्िका शक्ति का विस्तार उन विपयों तक्त होगा जिनके बारे में उस राज्य के 
विधान-मण्डल को विधि बनाने की शक्ति है । 
परन्तु जिस विषय के बारे में राज्य के विधान-मण्डल ओर संसद्‌ को विधि 
बनाने की शक्ति दे उस में राज्य की कोई कायपालिका शक्ति इस संविधान छारा 
अथवा संसद्‌ निर्मित्त किसी विधि हारा, संघ या उसके प्राविकारियों को स्पष्टता 
पूर्वक प्रदत्त शञ्षित के अधीन रह कर, और से परिसीमित होकर, ही द्वोवेगी | 


प्न्त्रि-परिपद 


१६ ३-राज्यवाल को सहायता और मंभयणा देने के लिए मंत्रि-परिपद्‌ 
(५) जिन दातों में इस संविधान हारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह 

अपेक्षा की जाती है कि वह अपने इत्यों अथवा उनमें से किसी को स्वविवेक से 
करे उन वातों को छोड़ कर राज्यपाल को अपने हृत्यों का निर्वहन करने में 
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सहा4ता ओर सन्त्रणा देने के लिये एक सन्त्रि-परिपद्‌ होगी जिसका प्रधान मुख्य 
सन्‍्त्री होगा । 

(२) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं कि जिस के 
सम्बंध में, इस संविवान के द्वारा या अधीन राज्यपाल से अपेक्षित दै कि यह 
स्वविवेक से कार्य करे तो राज्यपाल का स्विव्रेक्त से किया हुआ विनिश्चय अंतिम 
होगा तथो राज्यपाल छ्वारा की गई किसी बात की सान्‍्यता पर इस कारण से कोई 
आपत्ति न की जायेगी कि उसे स्वविवेक से कार्य करना, था न करना; 
चाहिये धा। 

(३) क्या स्त्रियों ने राज्यपाल को कोई मम्त्रणा दी । और यदि दी तो क्या 
दी, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जाँच न की जायेगी । 

टीका-- गवनर को सज्ञाह व सहायता देने के लिये एक मनत्री मंडल नियुक्त किया 
जायेगा जिसका श्रध्यक्ष चीफ मिनिस्टर होगा । 


१६४--मन्त्रियों समबन्धी अन्य उपबन्ध 

(१) मुख्य मन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मन्त्रियों की 
नियुक्ति राज्यपाल मुख्य मंत्री की मंत्रणा से करेगा तथा राज्पपाल के प्रसाद पर्यन्त 
मंत्री अपने पद ध/रण करेंगे। ह 

परन्तु उड़िसा, विद्यर ओर सध्यश्रदेश राज्यों में आदिमजातियों के कल्याण 
के लिये भार-सांधक एक मंत्री होगा जो साथ साथ अनूधृचित जाति और पिछड़े 
हुये वर्गों के कल्याण का, अथवा किसी अन्य कार्य का भी भार साधक हो सकेगा 

(«) मंत्री-परिषद्‌ रोज्य की विधान-सभा के प्रति सामृद्दिक रूप से उत्तर 
दायी होगी । 

(३) किसी मंत्री के अपने पद्‌ ग्रहण करने से पहिले राज्यपाल उससे दृतीय 
अनूसूचि में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए अपन्नों के अनुसार, पद की ओर 
गोपनीयता की शपवथें करायेगा । 


(») कोई मंत्री जो निरन्तर छः मासों की किसी कालावधि तक राज्य के 
विधान-संडल का सदस्य न रहे, उस छालावधि की समाप्ति पर मंत्री न रहेया । 

(४) मन्नियों के वेतन तथा भत्ते ऐप्त होंगे जेसे सम्मय समय पर उस राज्य 
का विधान-मंडल विधि छारा निर्धारित करे तथा, जब तक उस राच्य का विधघान- 
मंडल इस प्रकार निर्धारित न करे तब॒तक्, ऐसे होंगे जेंसे हि द्वितीय अनूसूची 
में डल्लिखित दे । 


टीका- चीझ मिनिस्टर को गयंनर नियुन्ध करेगा और श्रन्य मंत्रियों को गधनर 
चघोफमिनिस्टर की राय से नियुन्त करेगा प्रत्येक मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले अपने 
एद की धप लेगा यदि कोह संत्री छू लगातार सहिनों तक प्रान्त की असेम्बली या 
क्ॉसिल का खद॒स्प न रहे तो डसका'पद खाली समझता जायेगा और मं द्ेयों को इतनेवेतन 
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थौर भत्तो मिलेंगे जोकि प्रान्त की अ्रसेम्बली व कौंसिल निरचय करे ह 


राज्य का महाधिवक्ता 
9६५-- राज्य का महांधिवकक्‍ता 


(१) उद्चन्यायालय के न्याधीश नियुक्त होने क अहंता रखने वाले व्यक्ति 
को प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज्य का महाधिवक्‍ता नियुक्त करेगा। 

(२) मद्याधिवक्‍ता का कतंव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को ऐसे 
विधि सम्बंधी विषयों पर मंत्रणा दे तथा ऐसे विधि रूप दूसरे कतंव्यों का पालन 
करे जो राज्यपाल उसे समय समय पर भेजे या सोंपे तथा उतर कृत्यों का निर्वहन 
करे जो उप्ते इस संविधान अथवा अन्य किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के हारा या 
अधीन दिये गये हों । 

(३) मदाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद घारण करेगा तथा राज 
पाल हारा निर्धारित पारिश्रमिक पायेगा। 


टीका--प्रस्येक प्रांत का गेवनर प्रान्त के लिए एक ऐसे ब्यक्ति को जोकि हाईकीट 
का जज नियुक्त किया जा सकता द्वो एडवोकेट जनरल नियुक्त करेगा एडवोकेट जनरल का 
कत्त ब्य होगा कि प्रांतीय सरकार को कानून सम्बन्धी विषयों पर सलाह दे एडयोकैट 
जनरल उतने दिन रह सकेगा जब तक कि गवर्मर चादे, भोर उसको उनता वेतन और 
भत्ते मिलेंगे जो कि गवनर नियुक्त करें। 


सरकारी कार्य का संचालन 


१६६--राज्य की सरकार के काये का संचालन 


(१) किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवादी राग्यपाल 
के नाम से की हुई कही जायगी। 

(२) राज्यपाल के नाम से दिये और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों 
का प्रसाणीकरण उसी रीति से किया जायगा जो राज्यपाल प्वारा वनाये जाने वाले 
नियमों में उल्लिखित हो तथा इस प्रकार प्रमाणीक्त आदेश या लिखित की 
मान्यता पर आपत्ति इस आधार पर न कि जायेगी की वह राज्यपाल पारा दिया 
या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है । 


(३) राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किये जाने के लिये 
तथा जहाँ तक वह कार्य ऐसा कार्य नहीं है जिसके विपय में इस संविधान के द्वारा 
या अधीन अपेक्तित है कि राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करे वहाँ तक उक्त कायें के 
बटवारे के लिये राज्यपाल नियम बनायेगा। 


(६१ ) आरटिकल १६७-१६४ 


टीक्वा-प्रान्त के प्रबन्ध सम्बन्धी कुल कार्य गवनर करेगा और कुल श्राज्ञायं और 


दस्तापैज श्रादि गवर्भर के नाम से होंगी । 


१६७--राज्यपाल को जानकारी देने आदि विपयक प्रुख्य मंत्री के कतज्य 

प्रत्येक राज्य के मुख्य मन्‍्त्री का-- 

(क) राब्य-कार्या के प्रशासन सम्बन्धी मंत्री-परिषद्‌ के समस्त विनिश्चय 
तथा विघान के लिये प्रंस्थापनाये राज्यपाल को पहुंचाने का; 

(ख) राज्य-क.यों के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान के लिये प्रस्थापनाओं 
सम्बन्तरी जिस जानकारी को राज्ययाल मंगावें, उस को देने का, तथा 

(ग) किसी विषय को जिस पर मंत्री ने विनिश्वय कर दिया.हो किन्तु 
मंत्र-परिषद्‌ ने विचार नहीं किया दो, र ज्यपाल के अपेक्षा करने पर परिषद्‌ के 
सम्मुख विचार के लिये रखने का कर्तव्य होगा । 

टीका-इस झआरणिकल मे प्रांत के चीफमिनिस्टर के कर्तव्य दिये गये हैं । 


झधष्याय ३--राज्य का विधांन-मरडल 
साधारण 


१६८--राज्यों के विधान-मणडलों का गठन 

(५) प्रध्येक राज्य के लिये एक विधान-..एडल होगा जो राज्यपाल तथा- 

(क) पंजाब पश्चिमी बद्लाल, विहार; मुम्बई, और मुक्त प्रदेश के राज्य 
में दो सदनों से; हु 

ख) अन्य राज्यों सें एक सदन से सिलकर वनेगा-- 

(२) जहाँ किसी राज्य के विधान-मण्डल के दो सदन हों वहां एक विधान 
परिषद्‌ और दूसरा विधान-सभा के नाम से ज्ञात होगा और जहां फेवल एक 
सदन हो वहां पह विधान-सभा के नाम से ज्ञात होगा। 

टीका-प्रत्येक प्रांत के लिये गवर्नर के थ्रतिरिक्त कानून बनाने वाली सभाएं' 
ऐोंगी दिदार-बम्गई-मद्रास-पंजाद उत्तर प्रदेश ( यू-पी ) पश्चमी वल्नाल के लिये दो सभाए' 
शोंगी धर्षाव्‌ असम्प्लो व को.सल झौर दाक्ी धन्य श्रान्तों यानि धझासाम मध्य प्रदेश 


झोर उद्तोसा के लिये केदल झसेदम्ली होगी । 


(६६२ ) शआराररिकल १६६-१७० 


१६६-राज्यों में विधान-परिपद्‌ का उत्साहन या सजन 

(१) अनुच्छेद १६८ में किसी वात के होते हुए सी संसद्‌ विधि छारा किसी 
विधान-परिषद्‌ वाले राज्य में विधात-परिपद्‌ के उत्सहन के लये अथव वैसी 
परिषद्‌ से रहित राज्य में बैसी परिपद्‌ के रूज। के लिये उपवन्ध कर सकगी यदि 
राज्य का विधान-सभा ने इस उद्देश्य का संकल्प सभा की समस्त सदस्य संख्या 
के बहुमत से तथा! उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के दो तहाई 

अन्युव बहुमत से पारित कर विया हो । 

(२) खंड (९) में निदिष्ट क्रिसी विधि में इस सविधान के संशोधन के 
लिये एसे उपचन्ध भी अंतंष्टि होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी घनाने 
के लिये (अवश्यक हों तथा ऐम अनुपूरक; प्रासंगिक ओर आलनुषंगिक उपचंध भी 
हो सकेंगे जिन्हें संसदू आवश्यक समझे। 

पूवी क्त प्रकार की ऐसी कोई विधि अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के छये 
इस संविधान का संशोधन नहीं समभी जायेगी । 

टीका--पालियामंट को अ्रधिकार होगा कि किसी प्रान्त की ग्रसम्बली के अस्ताव 
करने पर उस प्रानत की कासिल को तोड़दे या उस प्रान्त के लिए कॉसिल स्थापित करदे । 

१७० --विधान-सभाओं की रचना 

(९) अनुच्छेद ३३१ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की 
विधान-सभा प्रत्यक्ष-निर्वाचन द्वारा चुने हुये सदस्यों से मिल्लकर बनेगी । 

(२) किसी राज्य की विधान-सभा में प्रत्येक प्रादेशिक निर्बाचन-क्षेत्र का 
प्रतिनिधित्व उस निर्वाचन-क्षेत्र की अन्तिम पू॑ंगत जनगणना में, जिस “के 
तत्सम्बन्वी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, निश्चित की गई जनसंख्या के आधार 
पर होगा तथा आसाम के स्वायत्त जिलों को, तथा शिक्ञांग के नगर-क्षत्र या कटक 
से मिज्कर बने निरांचन-क्षेत्र को, छोड़कर जनसंख्या के अत्येक पचहत्तर हजार 
के लिए ऐक से अ्रधिक प्रतिनिधि के अक्लात से होगा । 

परन्तु किसी राज्य की विधान-सभा में सदस्यों की समस्त संखंया किसी 
अवस्था में पांच सो से अधिक अथवा साठ से कम न होगी । 

(३) राज्य में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र को वांट में दिये जाने वाले 
सदस्यों की संख्या का उस निर्वाचन-क्षेत्र की अन्तिम पूर्वगत जनगणना में, जिस 
के तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैँ, निश्चित की गई जनसंख्या से अनुपात 
सारे राज्य में सर्वत्र यथासाध्य एक ही होगा ; 

टीका--असेम्बली के सदस्य जन संख्या के आधार पर इस तरद्द चुने जायेगे कि 
प्रत्येक ७५४ हजार की जन संख्या के लिये श्रधिक से श्रधिक एक सदस्य चुना जाय्रेगा किसी 
असेम्बली के सदस्यों की संख्या ४०० से अधिक व ६० से कम न दवोगी । 


मुद्रक-- ४58 ६६-६२ हरिहर प्रेस, देहलीं 
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(४) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में 
पिभिन्न प्रदिशिक निवचिन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति 
से और ऐसी तारीख से प्रभावी होने के लिए पुनः समायोजन किया जायगा जेसा कि 
संसद विधि द्वारा निर्धारित करे 

परन्तु ऐसे पुतः समायोज्नन से विधान-सभा में के प्रतिनिधित्व पर तब तक 
कोई प्रभाव न पड़ेगा, जब तक क्लि उस ससय बतेमान विधान-सभा का विघटन 
नहोजाये। 

टीका- प्रत्येक प्रान्त की असेम्बलो के सदस्य उस संख्या के आधार पर 
इस प्रकार घुने हुये होंगे कि प्रत्येक ७५००० जन संख्या के लिये एक से अधिक सदस्य 
न होगा। 


१७१--विधान-परिपदों की रचना 


(१) विधान-परिषद्‌ वाले राज्य को विधान-परिषद के सदस्यों की समस्त 
संख्या उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की समस्त संख्या की एक चोथाई से 
अधिक न होगी । 

रन्तु किसी अवस्था सें भी क्रिसी राज्य की विधान-परिपद्‌ के सदस्यों की 
समस्त संख्या चालीस से कम न होगी । 

(२) जब तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध नहीं करे तव तक किसी 
राज्य की विधान-परिपद की रचना खण्ड (३) में उपबन्धित रीति से होगी। 


(३) किसी राज्य की विधान-परिपद्‌ के सदस्यों की समस्त संख्या का-- 

(क) यथाशक्ष्य वृतीयांश उस राज्य में की नगरपालिकाओं, जिला-मंडलियों 
तथा अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के, जेसे कि संसद विधि द्वारा 

 उल्लिखित करे, सदस्यों से मिल कर बने निर्वाचक-मंडलों द्वारा 
निर्वाचित होगा; 

(ख) यथाशक्य द्वादशांश उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्षियों से 
मिल कर बने हुए निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्नाचित होगा, जो भारत 
राज्य-क्षत्र सें के किसी विश्व-विद्यालयय के कम से कम तीन वर्ष से 
स्नातक हैं अथवा, जो कम से कम तीन बे से ऐसी अहताओं को 
धारण किए हुए हैं जो संसदू-निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन 
वैसे किसी विश्व-विद्यालय के स्नातक की अहंतओं के तुल्य विहित 
की गई हो ; 

(ग) यधाशक्य द्वादशांश ऐस विक्तियों स मिलकर बने निर्वाचक मंडलों द्वारा 
निर्दाचित होगा जो राज्य के भीतर साध्यमिक्त पाठशालाओं से अनिम्न 
स्वर को एसी शिक्षा-संस्धानओं स॑ पढ़ान के काम में कम स कृम तीन 
वष से लगे हुए हैँ जनों कि संसद्‌ निमित विधि के द्वारा या अधीन 
विष्वित की जायें । 
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(घ) वथाशक्य वृतीयांश राज्य की विधान-सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे 
व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा जो सभा के सदस्य नहीं हैं 


(ड) शेष सदस्य राज्यपाल हारा उस रीति से नाम-निर्देशित होंगे जो कि इस 

अनुच्छेद के खंड (५) में उपवन्धित हैं 

(४) खंड (३) के उपखण्ड (क), (ख) ओर (ग) के अधीन निर्वादित होने 
धाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक /निर्वाचन-क्षेत्रों में जुने जायेंगे, >से कि संसइ-निमित 
किसी विधि के अधीन या द्वारा विहित क्रिए जाये तथा उक्त 'उपखर्डों के, और 
उपखण्ड (घ) के, अधीन होने वाले निर्वाचन अनुपाती-पतिनिधित्व पद्धति के 
अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे । 

(५) खण्ड (३) के उपखण्ड (ड) के अधीन राज्यपाल द्वारा नाम-निर्देशित 
किए जा जाने वाले सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें निम्न प्रकार के विपयों के बारे में 
विशेष ज्ञान या व्यवरह् रिक अनुभव है, अर्थात्‌: 

साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन और सामाजिक सेवा । 


दीका- प्रान्त के कोंटिल के सदस्यों की संख्या उसकी असेम्बली के सदस्यों की 
संख्या से १११० से कम न होगी लेकिन किसी ८शा में ४० से कम न होगी | 


१७२--राज्यों के विधान-मएडलों की अवधि: 

(१) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान-सभा, यदि पहिले ही विधघटित न कर दी 
जाए तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियुक्त तारीख से पाँच वर्ष तक चालू 
रहेगी और इस से अधिक नहीं तथा पाँच बे की उक्त कालावधि की समाप्ति का 

परिणाम विधान-सभा का विधटन होगा । 


परन्तु उक्त कालावधि को, जत्र तक आपात की उद्घोपणा प्रवर्तन में है, 
संसद्‌ विधि द्वारा, किसी काल्ावधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार एक बे से 
अधिक न होगी तथा किसी अवस्था में भी उद्वोषणा के अबतेन का अन्त हो जाने 
के पश्चात छ मास की कालाबधि से अधिक विरतृत न होगो । 


(२) राज्य की विधान-परिषद्‌ का विधटन न होगा, किन्तु उसके सदस्यों में से 
यथाशक््य निकटतम एक तिहाई संसद निर्मित विधि द्वारा बनाए गए तद्विपयक 
उपवन्धों के अनुसार, प्रत्येक ट्वितोयथ वर्ष की समाप्ति पर यथा सम्भव शीघ्र निध्ृवत्त 
हो जायेंगे । 


टीका-प्रान्त की श्रसेम्बली का अवधी काल पांच वर्ष होगा | 


१७३--राज्य के विधान-मणडल की सदस्यता के लिए अ्हता 
, १७३-कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधान-मण्डल में के किसी स्थान की 
पूति के लिए चुने जाने फे लिए अंह न द्वोगा जब तक कि - 


( ६४ ) श्र।टिंकिल १५४, १७४ 


(क) बह भारत का नागरिक न हो ; 

(ख) विधान-सभा के स्थान के लिए कम से कस पच्चीस बर्ष की आयु का, 
तथा विधान-परिषद्‌ के स्थान के लिए कम से कम तीस वर्ष के आयु 
फा, न हो) तथा 

(ग' ऐसी अन्य अहेताय न रखता हो जो क्वि इस बारे में निर्मित किसी विधि 
के द्वारा या अधीन विहित की जाये | 


टीका - ऐसा व्यक्ति अ्सेम्बलो व कोंसिल का सदस्य न द्वो सकेगा जो भारत का 
नागरिक न हो छगेर जिरुकी आयु असेग्नली के रूदग्य की दशा में ९५ वर्ष ओर कॉसिल 
के सदस्य वी दशा में ३० दर्ष से कम न होगी । 


१७४--राज्य के विधान-मएडल के सत्त , सत्ताइसान और विधव्न 
(५) राज्य के विधान-मण्डल के सदन या सदनों को प्रति बषे कम से कम दो 
धार अधिवेशन के लिए आहूत किया जाएगा तथा उनके एक सत्त की अन्तिम बेंठक 
तथा अआशामी सन्त की प्रथम बेठक के लिए नियुक्त तारीख के बीच छ मास का 
अन्तर न होगा । 
(०) खण्ड (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्यपाल, समय समय पर-- 
(क) सदनों को अथवा क्रिसी सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर, जंसा वह्द 
डचित समके, अधिवशन के लिए आहूत कर सकेगा; 
(ख) सदन या सदनों क्ा सत्तावसान कर सकेगा; 
(ग) विधान-सभा का विघटन कर सकेगा । 


टीका-प्रान्त की श्रसेम्नही व बौंठिल की बठक साल भर में कम से कम 
दो दपा दोंगी | 


आर. ७. को के 
१७५-सरन या सदनों को सम्बोधन करने ओर सन्देश 
हट धि 
भेजने का राज्यपाल का अधिकार 

(९) विधान सभा को, अथवा राज्य के विधान-परिपद्‌ होने की अवस्था में 
उस राज्य के विधान-मण्डल के किसी एक सदन को, अथवा साथ समचेत दोनों 
सदनों को, राज्यपाल सम्बोधित कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिए सदग्यों की 
ड३ सस्‍्थति की अपेत्ञा कर सकेगा। 


(०) राज्यपाल राज्य के विशार-मंदल में उस समय लम्बित किसी विधेयक 
दिपयक अघता अन्य विपयक सन्देश उस राज्य के विवान-मडल के सदन अथवा 
संदनों को भज्ञ सकेगा तथा जिस सदन को कोई सन्देश इस प्रकार भेजा गया हा 
पहू सदन उत सन्देश द्वारा अप लत विचारणीय दिपय पर यधासुविधा शीघ्रता से 
विचार फरेगा । 


कप 


शआ्राटिकिल ४.६ (58520) १७६,९७७,८१७८,१ ५६ 


१७६--पत्येक सत्तारस्स में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 

(९) प्रत्येक सत्त के आरम्भ में विधान-सभा को अथया राज्य में विधान- 
परिषद द्ोने की अवस्था में साथ समवेत हुए दोनों सदनों को, राज्यपाल सस्बोधन 
करेगा तथा आह्ान का कारण विधान-मंडल को बताएगा । 

(२) सदन या किसी भी सदन की भ्रक्रिया के विनियामक नियमों से ऐसे 
अभिभाषण में निर्दिप्ट विषयों की चर्चा के हेतु समय रखने के लिये तथा सदन के 
अन्य कार्य पर इस चर्चा को पूर्वेबर्तिता देने के लिए उपबन्ध किया जायेगा | 

टीका--प्रत्येक सेशन के आरम्भ में गवनर अ्स्सम्बली व कौसिल की संयुक्त 
क बुला कर भाषण देगा | 


१७७--सदनों विषयक, मन्त्रियों और महाधिवक्‍ता के अधिकार 


राज्य के प्रत्येक मन्‍्त्री और महाधिवक्‍ता को अधिकार होगा कि बह उस राज्य 
की विधान-सभा में, अथवा राज्य में विधान-परिपद्‌ होने की अवस्था में दोनों सदसों 
में, बोले तथा दूसरे प्रकार से उनकी कायबाहियों में भाग ले तथा विधान-मंडल् 
की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोले तथा 
दूसरे प्रकार से कार्यवाहियों में भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर उसको 
मत देने का हक न होगा । 


राज्य के विधान-मंडल के पदाधिशारी 
१७८--विधान-सभा का अ्रध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष 
राज्य की प्रत्येक विधान-सभा यथासम्भव शीघ्र अपने दो सदस्यों को क्रमश 
अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चनेगी तथा जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त 
हो तव सभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चनेगी। 
टीका--प्रत्येक असम्बली अपने लिये एक शअ्रध्यक्ष (सीकर ) श्रौर एक 
उपाध्यक्ष ( डिप्टी स्पीकर ) चुनेंगी। 


१७६---अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष की पद्रिक्तता, पदत्याग 
तथा पद से हटाया जाना 


विधान-सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य- 

(क) यदि सभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा, 

(ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो उपाध्यक्ष को 
सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य अध्यक्ष है, वथा अध्यक्ष को सम्बोधित 
होगा यदि वह सदस्य उ्वाध्यक्ष हे, अपना पद त्याग सकेगा, तथा 

(ग) दिधान-प्तमा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प 

अपने पद्‌ से हटाया जा सकेगा : 


( ६७ ) . आटिंकिल ९४०,६८१)६८४ 


परन्त खंड (ग) के प्रयोन्नन के हेतु कोई संकल्प तथ तक प्रस्ताविक न किया 
जायेगा जब दक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम 
चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो । 

परन्तु यह और भी कि जब कभी विधान-सभा का विघटन किया जाये तो 
विघटन के पश्चात्‌ होने वाले विधान-सभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहिले तक 
अध्यक्ष अपने पद फो रिक्त न करेगा | 


१८०--अध्यक्ष-पद के कर्तेब्य-पालन की अथवा अ्रध्यक्ष के रूप 
में कार्य करने की, उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति 


(९) जब कि धअध्यत्ष का पद रिक्त हो तथ उपाध्यक्ष अथवा, यदि उपाध्यक्ष 
का पद्‌ भी रिक्त हो तो, विधान-साभा का ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपात्ञ उस प्रयोजन 
के लिए नियुक्त करे, उस पद्‌ के कर्तव्यों का पालन करेगा | 

(०) विधान-सभा की किसी बेठक से अध्यक्ष को अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष 
अथवा, यदि बह भी अनुपस्थिति है तो, ऐसा व्यक्ति, जो सभा की प्रक्रिया के नियमों 
से निर्धारित किया जाये, अथवा, यदि ऐसा फोई व्यवित उपस्थित नहीं हो तो, अन्य 
व्यक्ति, जिसे सभा निर्धारित करे, अध्यक्ष के रूप में काये करेगा। 


१८१--जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तर 
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सभा की बेठकों में पीठासीन न होगा 


(९) विधान-सभा की किसी वेठक में, जब अध्यक्ष को अपने पद से हटाने 
फा कोई संकल्प विचाराधीन हो तय अध्यक्ष, अथवा जब उपाध्यक्ष को अपने पद से 
हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तव उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भी. पीठा- 
सीन न होगा, तथा &नुच्छेद (८० के खण्ड (२) क॑ उपवन्ध उसी रूप में ऐसी प्रत्येक 
बेठक के सम्बन्ध सें लागू होंगे जिसमे कि वे डस बेठक के सम्बन्ध में लागू होते हैँ 
जिससे कि यथास्थिति अध्यक्ष या उप.ध्यक्ष अनुपस्थित है । 

(२) जब कि धअध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विधान-सभा 
में विचाराधीन हो तब उसको सभा में बोलने तथा दूसरे प्रकार से उसकी कार्यवाहियों 
में भाग लेने का अधिकार होगा तथा, अनुच्छेद १८६ में किसी वात के होते हुए भी * 
ऐसे संकल्प पर, अधवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी अन्य विपय पर प्रधमतः ही मत 
देने का हृकक होगा किन्तु मत साग्य होने की दशा में न होगा । 

टीका-म्पीकर व हिप्टी स्पीडर ऋसम्गली का सभापति दा काम नहीं करेगा 


हर का द; दा 3० है. ॥ हक 
जिसमे उसकी हटाने दा प्रस्ताव विचार किएः ह्लाप | 


४१ ># 


[१ 


१८२--विधान-परिपद्‌ के समापति ओर उपसभापतति 
_. उत्वद् राज्य की विधान-रिपद्‌, जहां ऐसी परिषद्‌ हो, यथा सम्भव शीत्र, 
फपने दो सदस्यों को ऋ्रमशः अपना सभापति और उपसभापति उनेर्म 


० | 
ले चज्नथा दथा जब जब 


आर्िकिल १८३, १८४ १८४ ( ६८ ) 


सभापति या उपसभापति का पद रिक्त हो तब तव परिषद किसी अन्य सदस्य को 
यरांर्थिति सभावति या उपसभाषति, चुनेगी | 


टीका-प्रान्त वी प्रत्येक कॉसिल अपने में से एक चेयरमेन ( सभापति ) डिप्टी 
चेयरमेन ( उप सभापति ) छुनेगी | 


१८३--समापति ओर उपसभापति की पद रिक्‍्तता, पदत्णग 
तथा पद से हटाया जाना 


विधान-परिपद्‌ के सभापति या डपसभातति के रूप में पद धारण करने 
पाला सदस्थ-- 
(क) यदि परिपद्‌ का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। 
(ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सध्ति लेख द्वाग, जो उपसभातति को 
सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य सभापति है तथा सभापत को सम्बोधित 
होगा यदि वह सदस्य उपसभापति है, अपना पद त्याग सकेगा; तथा 
....._(ग) परिपद्‌ के तत्कालीन समस्त सदस्यों के वहुमत से पारित परिपद्‌ के संकल्प 
ह्वारां अपने पद से हटाया जा सकेगा। र 
परन्तु खण्ड (ग) के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित न 
किया ज्ञायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से 
कम चोदद्व दिन की सूचना न दे दी गई हो । 


१८४--उपसभापति या अन्य व्यक्ति की समापति-पद के कर्तव्यों 
के पालन करने की अथवा समापति के रूप में काणे करने की शक्ति 


(१) जब कि सभापति का पद रिक्त हो तब उपसभापति अथवा, यदि उपसभा* 
पति का भी पद रिक्त हो तो, विधान-परिपद्‌ का ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपाल उस 
प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद्‌ के कतेब्यों का पालन करेगा | 

(२) विधान-परिपद्‌ की किसी चेठक से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभा- 
पति अथवा, यदि वह भी अनुपस्थित है तो, ऐसा व्यक्ति, जो परिषद्‌ की प्रक्रिया के, 
« नियशों से निर्धारित किया जाये, अथवा यदि ऐसा कोई व्यक्ति उ्पन्थित नहीं है, तो 
ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे परिषद निर्धारित करे, सभर्पाति के रूप में काये करेगा । 


१८५--जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तत्र 
समापति या उपसभागति पीठासीन न होगा 
() विशान-परिपद्‌ की किसी वेठक में, जब सभापति को अपने पद से हटाने 
का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति, अथवा जब उपसभापति की अपने पद 
से हटाने का कोई सकलल्‍प विचारार्धन हो दव उपसभापति, उपस्थित रहने पर भी, 
पीठासीन न होगा तथा अनुच्छेद १८४ के खंड (२) के उपवन्ध उसी रूप में प्रत्येक 


७ हे: ) आर्टिकिल १८६, (८ 


ऐसी बैठक के सम्बन्ध में लागू होंगे जिसमें कि वे उस वेठक के सम्बन्ध में लागू 
होते हैं जिससे कि यथास्थित सभापति या उपसभापति अडुपस्थित हे । 

(>) जब कि सभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विधान-परि- 
पद में विचाराधीन हो तव उसको परिषद सें बोलने तथा दूसरे प्रकार से उसकी 
कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा तथा, अनुच्छेद १८६ में किसी वात के 
होते हुए भी, ऐसे संकल्प पर अथत्रा ऐसी कार्यवादियों में कैसी अन्य विपय पर 
प्रथमतः ही मत देने का हक्‍्क होगा किन्तु मत साम्य की दशा में न होगा । 

टीका-कौसिल का सभा्त व उप सभापति कोंठिल की ऐसी बेठक के 
भाषति व उपसभापति का काम नहीं करेगा जिसमें उतको हृयनेका प्रस्ताव विच,राधीन हो । 
१८६--अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष तथा सभापत्ति और ,उपसभाषति 
के वेतन व भत्ते 

विधान-सभा के उ्पाध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष की तथा विधान-परिपद्‌ के सभापति 
अर उप्सभापति को, ऐसे वेतन ओर भत्ते, जेसे क्रमशः राज्य का विधान-मंडल त्रिधि 
द्वारा नियत करे, तथा जब नक उसके लिये उपच्रन्ध इस प्रकार न बने तब तक ऐसे 
वेतन ओर भत्ते, जेसे कि द्वितीय अनुसूची में उजिखित ६, दिए जायेंगे ! 

टीका--बौंसिल्ि के चेयरमेन व डिप्टी चेयरमैन व श्रसग्बली के स्पीकर व डिप्टी 


स्पीपर बी उतनी तनख्याह व भत्ते मिलेंगे जितनी कि एस विधान की सूची २ में दिये 
गये हैं । 


१८०७--राज्य के विधान-मंडल का सचिवालय 

(१) राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन का प्रथके साचविफ 
फर्मेचारी-चृन्द होगा । 

परन्तु विधान-परिषद्‌ वाले राज्य के विधान-मंडल के बारे में इस खंड फी 

[कप हे ह्दीं द् किक 0०० पक + चर बिक 

किसी बात का यह अथ नहीं किया जायेगा कि वह ऐसे विधान-मंडल के दोनों 
सदनों के; लिये सम्मिलित पदों के स्जन को राकती है | 

(२) राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा राज्य के विधान-मंडल के सदन या 
सदनों के साचदिक कमचारी-बृन्द सें भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों का संचा को 
शर्तों दा विनियमन कर सकेगा । 


सकेगा तथा इस प्रकार बने कोई नियम इक खंड के अवोन बनो दिसी विधि 
इपबन्धों के झधीन रह कर ही प्ररावी होंगे । 


टीएा कक व मल कि फिल्‍्य-नज मा २ पक एलत £ घेरे 
दादा+-४ हल - घछार सरल! पू झलर छलण धसृष्म्रर पॉणे | 


( १०० ) 
कार्य-संचालम 


१८८--सदस्यों द्वारा शपथ या प्रति-ज्ञान 


राज्य की विधान-सभा अथवा विधान-परिषद्‌ का प्रत्येक सदस्य, अपना 
स्थान ग्रहण करने से पूर्व, राज्यपाल के अथवा उसके द्वारा उस लिये नियुक्त व्यक्ति 
के समक्ष, ठृतीय अलुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए पपत्र के अनुसार, 
शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेंगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा । 
दीका--कोंसिल और श्रसग्बली के सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पंहले श्रपने 
पद की शपथ लेंगे। 


१८६--सदनों में मत-दान, रिक्तताओं के होते हुए भी सदनों 
की काये करने की शक्ति तथा गणपूर्ति 


(९) इस सविधान में अन्यथा उपवन्धित अवस्था को छोड़कर किसी राज्य 
के विधान-संडल के किसी सदन की किसी बेठक में सब प्रइनों का निर्धारण, अध्यक्ष 
या सभार्पात या उसके रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़ कर, उपस्थित तथा 
मत देने वाले अन्य सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा। 


अध्यक्ष अथवा सभापति या उस के रूप सें कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः 
मत न देगा, पर सत साम्य की अवस्था में उसका निर्णायक मत होगा और वह 
उसका प्रयोग करेगा | | 

(२) सदस्यता में कोई रिक्तता होने पर भी राज्य के विधान-मंडल के किसी 
सदन को कार्य करने की शक्ति होगी, तथा यदि वाद में यह पता चले कि कोई 
व्यक्ति जिसे ऐसा करने का हकक्‍्क न था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, उस ने मत 
दिया अथवा अन्य प्रकार से भाग लिया, तो भी राज्य के विधान-मंडल में की 
कार्यवाही मान्य होगी । ह 

(३) जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित न करे 
तब तक राज्य के विधान-संडल के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिये 
गणपूर्ति दस सदस्य अथवा सदन के समस्त सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या का दशांश, 
इस में से जो भी अधिक हो, होगी । 


है 4. 


(४) यदि राज्य की विधान-सभा अथव्रा विधान-परिपद के अधिवेशन में 
किसी समय गणपूर्ति न रहे तो अध्यक्ष या सभापति अथवा उस के रूप में कार्य 
करने वाले व्यक्तित का कर्तेव्य होगा कि वह या तो सदन को स्थगित कर 
यां अधिवेशन को तथव तक के .लिये निलम्बिन कर दे जब तक कि गणपूर्ति न 
होजाये। . . . । ु ह * ७ 
टीका--कौफिल वे श्रसम्बली में हर एक प्ररन महुमंत से निर्णय फिया जायेगा | 


रू 
नयं 
दे 


( १०१ ) आटिकिल'१६०,१६ ९ 
सदस्यों बी) अवहताएं 


१६०-- स्थानों को रिज्रतता 
(१) केई व्यक्ति राज्य के विधान-मंडल के दोनों सदनों का सदस्य न होगा 
तथा जो व्यक्तित दोनों सदनों का सदरय निर्राचित हुआ है उस के एक या दूसरे 
सदन के स्थान को रिक्त करने के लिये उस राज्य का विवान-मंडल विधि द्वारा 
उपथन्ध बनायेगा । 


(०) कोई व्यक्ति प्रथम अनुमचि म॑ उल्लिखिन दो या अधिक राज्यों के 
विधान-मंडलों का सदस्य न होगा तथा यदि कोई व्यक्तित दो या अधिक ऐसे राज्यों 
के विधान-मंडलों का सदस्व उन लिया जाये तो ऐसी कालबिदि की समाप्ति के 
परचान, जो कि राप्रयति द्वारा बनाये गये नियर्मों से उल्जखित हो, ऐसे सब राज्यों 
के विधान-संडलों में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जायेगा यदि उस ने एक राज्य 
के अतिरिक्त अन्य राज्यों भें के विधान-संडलों के अपने स्थान को पहले ही त्याग 
न॒दियाहो। 


(३) यदि राज्य फे विधान-संडल के किप्री सदन का सदस्य-- 
(क) अनच्छे४ः १६१ के खंड (५) में वशित अनहता मो में से किसी -का 
भागी हो जाना है; अथवा 
(ख) यथग्थिति अध्यक्ष या सभापति को सम्बोधित श्रपने हस्तादार सद्दित 
लेग्व द्वारा अयने स्थान का त्याग कर देता है । 
तो ऐगा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जायेगा । 
(४ यदि शिसी राज्य दे; विधान-संडल के क्रिसी सदन का सदस्य साठ दिन 
की कातावधि तक सदन की अनुता के बिना इस के सब अधिवेशनों से अनपम्थित 
रहे तो सदन उस के स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा । 


रन्‍्तु साठ दिन दी उक्त कालावधि की संगणना से किसी ऐसी कालावधि 
88. 
वी नस्सि लव न किया जायेगा जिसमें सदन सत्तावमित अथवा निरन्तर चार से 
छधिया दिनों के लिये स्थगित रहा हैं 


हि 4 


सम्ब्द वे बा।#ैल दाना दा सट्स्य नही दा 
संदगा आर न बो३ पति दा प्रान्ता दा दरतासइली व दोसिल दा सटस्प दी सकगा | 


- ५ हम 7, 5 9 हि ५, 
१६१--सब्म्यता झू लिये अनहतायें 


का आल 
अधाननउना बा दधानकपारपर का सदस्य 
डा 4 

तन हांगा 


श्राटि किल १६१,१६३ ( १०२ ) 


(क) यदि वह भारत सरकार के अथवा प्रथम अलुसूचि में उल्लिखित किसी 
राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण फरने 
बाले का अनह न होना उस राज्य के विधान-मंडल ने विधि द्वारा 
घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुये हैं. 

(ख्र) यदि वह विकृर्ताचक्त है तथा सक्यम न्यायालय की ऐसी घोषणा 
विद्यमान है; 

(ग) यदि वह अनुन्म॒ुक्त दिवालिया है; 

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं हे अथवा किसी विदेशी राज्य की 
नागरिकता को स्वेच्छा से अजित कर चुका है, अथवा किसी विदेशी 
राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किये हुये हैं; 

(3) यदि वह संसद निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन इस प्रकार 
अनहे कर दिया गया है । 

(२) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति भारत सरकार के 
कथवा प्रथम अनुसूचि में उल्लिखित किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का 
पद धारण करने वाला फेवघल इसी लिये नहीं समझा जायेगा कि वह संघ फा था 
ऐसे राज्य का मंत्री है। 

टीका--कोई व्यक्ति नो कि मारत यूनियन या किती प्रास्त की सरकार का नौकर 
हो या पागल हो या बिना बरी किया हुश्ला दिवालिया हो या किसी श्रन्य नियम के श्रधीन 
अयोग्य हो कोसल व श्रसेम्बली का सदस्य नहीं हो सकेगा। 


१६२--सदस्यों की अनहेताओं विपयक प्रश्नों पर विनिश्चय 

(१) यदि कोई प्रइन उठता हे कि राज्य के विधान-मंडल का सदस्य श्रतुच्छेद 
१६९ के खंड (१) में वर्णित अनहँताओं का भागी द्वो गया है या नहां तो 
बह प्रइन राज्यपाल को विनिइचय के लिये सॉपा जायेगा तथा उसका विनिश्चय 
अन्तिम होगा।. ४७ 

(२) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिम्चय देने से पूर्व राज्यपाल निर्वाचल-आयोग 
की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार कारये करेगा। 
'..  टीका-यदि किसी घक्ति के सम्बन्धयें यह प्रश्न उठे कि आया वह असेग्बनी या 
कौठिल का सदस्य रहने के अयोग्य हो गया है या नही गवर्नर इस प्रश्न को निर्णय करेगा | 


१६३--अनुच्छेद १८८ के अधीन शपथ या प्रतिज्ञा न करने से पूर्व 
अथवा अरहहन होते हुए अथवा अनह करिए जाने पर 
बैठने और मत देने के लिए दण्ड ह 
यदि राज्य को विधान-सभा या विधान-परिपद्‌ में कोई व्यक्ति सदस्य 
के रूप में, अनुच्छेद १८८ की अपेक्षाओं की पूति करने से पूर्व, अथवा यह 


( ४०३ ) -- आटि किल १६४ 


" गे 23280 8, है 
ज्ञानते हुए कि में उस की सदस्यता के लिए अह नहीं हूँ अथवा अनह कर दिया 
गया हूँ अशथ्ववा संसद्‌ द्वारा या राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि 
के उपबन्धों से ऐसा करने से प्रतिपिद्ध कर दिया गया हूँ, बैठता या मतदान 
करता है, तो बह प्रत्येक दिन के लिये. जब कि बह इस प्रकार बैठता हे या मतदान 
करता है, पाँच रुपये के दंड का भागी होगा जो संघ को देव ऋण के रूप में 
वसूल होगा । 

टीका--यदि अ्रसम्बली या कॉंसिल का कोई सब्स्य अपने पद की शपथ न 
या श्रयोग्य होते हुये भी अ्सम्ब्ली या बसिल की गैठक में भाग ले तो ऐसे प्रति दिन के 
लिये ४००) रुपये जुर्माना किया जावेगा । 


के है ं 

राज्य के विधान-मण्ठलों और उनके सदस्यों की 

५ ५ 
शक्तियाँ, विशेषाधिकार ओर उन्मुक्तियाँ 
१६४--विधान-मणडलों के सदनों की तथा उन के सदस्यों 
ओर समितियों की शक्लियाँ, विशेषाधिकार आदि 

(५) इस संविधान के उपवन्णों के तथा विधान-मंडल की प्रक्रिया के विनियामक ' 
नियमों और स्थाई आदेशों के अधीन रहते हुए प्रत्यक राज्य फे विधान-मंडल में 
बाक्‌ स्वातन्द्रय होगा । ' 

(०) राज्य के विधान-मंडल में या उस की किसी समिति में कह्दी हुई किसी 
बात अथवा रिए हुए किसी मत के विषय में विधान-मंडल के किसी सदस्य के विरुद्ध 
किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध 
ऐसे विधान-मंडल के किसी सदन के प्राधिकार के द्वारा या अधीन किसी प्रतिधेदन, 
पत्र, सतों या कायवाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कायबाही 
चल सकेगी । | 

(३) अन्य बातों में राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन की, एस विधान- 
मं डल के प्रत्येक सदन के सदस्यों ओर समितियों की, शक्तियाँ, विशपाधिकार और 
उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी, जेसी वह बिधान-समंडल, समय समय पर, विधि द्वारा 
परिभाषित करे, तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जाती तब तक वे ही 
होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर इंगलिस्तान की पालियामेंट के हाऊस आफ 
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फॉमन्स की तथा डस के सदस्यों ओर समितियों की हैं । 
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(४) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर राज्य के विधान-मंडल 
के किसी सदन अथवा उस की किसी समिति में वालने का, अऋधवा अन्य प्रछार ने 
इस को कायवाहियों में भाग लेने छा. अधिछार है उनके सम्बन्ध में सूणद (५', 
सदस्यों फे सम्बन्ध में लागू हैं । 


आटि कल १६५,१६६:१६७.. _( १०४ ) 
१६४--परद॒स्यों के वेतन ओर भत्ते 

राज्य की विधान-सभा ओर विधान-परिपद्‌ के सदस्यों को ऐसे बेननों 
ओर भत्तों के, जिन्हें उस राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, समय समय पर 
निर्धारित करे, तथा जब तक तद्विषययक उपचन्ध इस ग्रकार नहीं बनाया जाता, तब 
तक ऐसे बेतन, ओर भत्तों के, ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर, जेसी कि इस 
संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले उस राज्य की ग्रान्तीय विधान सभा के सदस्यों 
के विपय में लागू थीं, पाने का हक्‍्क होगा । 

टीका- प्रान्त की असेम्बली व बोंसिल के सदस्य को उतनी तनख्वाह व भत्ते 

मिलेंगे जितनी कि इस विधान की सूची नम्बर २ में दिये हुये हैं । 


(ः ञ़ु 
विधान प्रक्रिया 
१६६--विधेय को के पर/स्थापन और पारण विषयक उपबन्ध 
... (१) घन-विधेयकों तथा अन्य वित्त-विधेयक्ों के विपय में अनुच्छेद १६८ 
ओर २०७ के अधीन रहते हुए, कोई विधेयक, विवान-परिपद्‌ वाले, राज्य के 
विधान-मण्डल के किसी सदन में आरम्भ हो सकेगा। 

(२) अनुच्छेद १६७ ओर १६८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक 
बिधान-परिषद वाले, राज्य के विधान-मंडल के सदनों द्वारा तव तक पारित न समझा 
जायेगा जब तक कि या तो विना रुशाधन के या केबल ऐसे सशोधनों के सहित, जो 
दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत कर लिये गए हैं, दोनों सदनों द्वारा वह स्वीकृत न कर 
लिया गया हो । 

(३) किसी राज्य के विधान-संडल में लम्बित-विधेयक, उसके सदन या सदनों 
के सत्तावसान के कारण व्यपगत न होगा | ु 

(४) किसी राज्य की ब्रिधान-परिपद में लम्ब्रित-विधेयक, जिसक विधान सभा 
ने पारित नहीं किया है, विधान-सभा के विब्रटन पर व्यपगत न होगा । 

(५) कोई विधयकर जो किसी राज्य की विधान-सभा लम्बित है अथवा, जो 
विधान-सभा से पारित हा कर विधार-यरिपद में लम्ग्रित है, विधान-सभा के विघटन 
पर व्यपगत हो जायेगा । 

टीका-सिवाय ऐसे बिलके जो धन या माल सम्बन्धी द। कोई बिल प्रान्त की असेम्बली 
व कोंसिल में से किसी में नी प्रस्तुत किया जा सकता है। ध 
१६७--धन -विधेयकों से अन्य विधेयकों के बारे में विधान-परिपद्‌ 
की शक्तियों का निवन्धन 


(१' यदि विधार-परिपद वालें राज्य की विधान-सभा द्वारा किसी विधेयक के 
पारित हो जाने तथा विधान-परिपद्‌ का पहुँचाये जाने के पश्बातू-.... ६: 


( ४६४ ) आटिकिल १६८ 


(क) परिपद द्वारा विधेयक अम्बीकार कर दिया जाता है, अधवा 


(व) परिषद के ससक्ष विधेयक्र रखे जान को ताराख स इसस विवेयक्र पारित 
हुए बिना तीन मास से अधिक समय व्यतांत हो जाता हं: अथवा 


(ग) परिषद हारा विधेयक ऐसे संशोधरनों सहित पारित होता है जिनसे सभा 
सहमत नहीं होती 


तो बिधान-सभा विधेयक को, अपनी प्रक्रिया के विनियमन करने वाले नियमों 
के ऋधीन २ह कर, उसी यथा किस आगे आने वाले सच्त में ऐसे किन्हीं रुशोधनों 
सहत या बिना यदि कोई हों, जो विधान-परिपद ने किये हैं, सुझाये हैं या स्वीकार 
किये हैं, पुनःपारित कर सकेगी तथा तब्र इस प्रकार पारित (वधेयक को विधान-परि- 
पद को पहुँचा सकेगो । 

(२) यह विधान-सभा द्वारा विधेयक के इस प्रकार दोबारा पारित हो जाने 
तथा विधान-प रिपद को पहुँचाये जाने के पदचात्‌ - 


(क) परिपद द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है, अथवा 
(ख) परिषद्‌ के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारंख से, उससे धिधेयक्र 
परत हुए बिना एक मास से अधिक समय व्यतीत हो जाता है, अथवा 


(ग) परिषद्‌ द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सद्दित पारित होता है जिन्हें सभा 
स्वीकार नही करती ! 


तो विधेयक राज्य फे विधान मंडल के सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा 
ज्ञायेगा जिसमें कि वह विधान-सभा द्वारा ऐसे धनों सहित, यद कोई हों, जो 
कि विधान-परिपद हारा किए या सुकाये गये हों तथा विधान-सभा ने स्वीकार कर 
लिये हों, दूसरी बार पारित किया गयाथा। 


(६) इस अनुच्छेद की कोई वात किसी धन-विधेयक को लागू नहीं द्वोगी। 
टीका--याद श्रसम्बली किसी पिल की स्वीकृत करके दो।सल के पास भेजे और 
वीसिल उसमें बुध रंशोधघन करके श्रसम्बली के पास भेज दे झ्ौर असेम्दली उन संशोधनों 
पो स्व कार न बरे तो झसम्ब्लः उस घ्लि को दोबारा पास करके वॉसल में भेज देगी 
चाहे क्षोरुल उसके। स्व.हत करे या न करे व्‌ मिल झसम्ब्ली व वौं.वल दं।नों से 
समभा जयेगा । 


१६८--धन विधयकों विपयक्त विशेष प्रक्रिया 


(१) विधान-परिषद से घन-विधेयक प्रण्थापित न दिया जायेगा। 
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शक की ् पा 
का है अन्य कष्ट रः हा तज्तद5 यय्य * कप्थन कि विल्द मी बिक त 
(२ ) पक परपद दास राष्य दा दधान-सभ्या रे पारित हा जाने के 
श्र ८दा दिधान ५ ५ 
पतु्यान , घद-घेय्दा दिय परिषद्‌ दा, उस छ््रि स्पा ्नोंच लय, 
हर . 


हुचाया 


आटटि किले १६६ ( १०६ ) 


जायेगा तथा विधान-परिपद्‌ विधेयक की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की 
कालावधि के भीतर विधेयक को अपनी सिपासर्शों सहित विधान-सभा को लौटा 
देगी तथा ऐसा होने पर विधान-सभा, विधान-परिपद्‌ की सिपारिशों में से सब को 
या किसी को, स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी । 


(३) यदि विधान-परिषद्‌ की सिपारिशों में से किसी को विधान-सभा स्वीकार 
- कर लेती है तो धन-विधेयक्र विधान-परिपद्‌ छवारा सिपारिश किये गये तथा विधान- 
सभा द्वारा स्त्रीकृत संशोधरनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा | 

(४) यदि विधान परिषद्‌ की सिपारिशों में से किसी को भी विधान-सभा 
स्वीकार नहीं करती है तो घन-विधेयक्र, विधान-परिपद्‌ द्वारा सिपारिश किये भये 
केसी संशोधन के विना. उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा जिस 
में कि वह विधान-सभा द्वारा पारित किया गया था । 


(५) यदि विधान-सभा द्वारा पारित तथा विधान-परिपद्‌ को उसकी सिपारिशों 
के लिये पहुंचाया गया धन-विधेयक उक्त चौदह दिन की कालाबिधि के भीतर 
विधान-सभा को लोटाया नहीं जाता तो उक्त कानाबधि की समाप्ति पर वह दोनों 
सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जायेगा जिस में विधान-सभा ने उम्र को 
पारित किया था | 

टीका--धन सम्बन्धी मिल कोंसिल में प्रस्तन नहीं किया जावेगा केवल असेम्तरली 
में प्रततुत किया जायेगा, असेम्बली उसको पास करके कॉसिल के पास भेन देगी जो कि १४ 
दिन के भीतर अ्रसेम्बल को वापिस कर देगी । 


१६६--धन-विधेयकोीं की परिभापा 


(९) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक धन-विधेयक समझा 
जायेगा यदि उस में निम्नलिखित विपयों में से सब अथवा किसी से सम्बन्ध रखने 
वाले उपबन्ध ही अन्तविष्ठ हैं, अथात्‌ू-- 


(क) किसी कर का आरोपण उत्सादन, परिहार, बदलना या विनियम; 


(ख) राज्य द्वारा धन उधार लेने का, अथवा कोई प्रत्याभूति देने का, अथवा 
राज्य द्वारा लिये गये अथवा लिये जाने वाले किन्ही बित्तय आभारों से 
सम्बद्ध विधि के संशोधन करने का, विनियमन। 


(प) राज्य की संचित निधि अथवा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी 
किसी ।नधि में घन डालना अथवा उसमें से धन निकालना; 
(घ) राज्य की संचित निधि में से घन का विनियोग; 


(ड)) किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना 
अथवा ऐसे क्विसी व्यय की राशि को बढ़ाना! 


( १०७ ) झ्राटि किल ६०० 


(ब राष्य फी संचित मिध के या राज्य के लोक-लेखे मध्वे घन प्राप्त कना 
अथवा ऐसे धन की अभिरत्षा या निकासी करना; अथवा 

(७) उफ्खंड (क) से (च) तक में उल्लिखित विपयों में से किसी का 
आतपंगिक कोई त्रिपय । 


(२) फोई विधेयक केवल इस कारण से घन-विधेयक न समझा जायेगा कि 

धह अर्मानों या छत्य धथ-दंडों के आरोपण का, अथवा अनुज्ञप्तियों के लिये 

सो की, था फी हुई सेवाओं के लिये फीसों की, अभियाचना का या देने का, 

उपचन्ध करता है अथवा, इस कारण से कि बह किसी स्थानीय प्राधिकारी या 

निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर के आरोउण, उत्साइन, परिद्वार, 
धदलते था विनियमन का उपबन्ध फरता है । 


(४) यदि यह प्रश्न उठता है. क्लि विधान-परिपद्ट घाले छ्विसी राष्य के विधान- 
मंडल में पुरःस्थापित फोश विधेयक धन-विधेयक है या नहीं तो उस पर इस राज्य 
फी विधान-सभा के अध्यक्ष का जिनिश्चय श्रन्तिम होगा । 


(४) श्रन॒ुच्छेद १६८ के अधीन जब धन-विधेयक विधान-परिपद्‌ को भेजा 
जाता है तथा जब बह अनुच्छेद २०० के अधीन अनुमति के लिए राज्य के राज्य- 
पाल के समज्ष उपर्थित किया जाता है. तब प्रत्येक धन-विधेयक् पर विधान-सभा 
पे अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण अष्टित रहेगा कि चहू घन-विधेयक है। 


२००--विधेयकों पर अनुमति 


ज्ञव राज्य फी विधान-सभा द्वारा, ऋधवा घथान-परिपद्‌ वाले राज्य में 
विधान-मंडल के दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित ऋर दिया गया हो तच्र वह 
राज्यपाल के समत्ष उपस्थित दिया जाएगा दधा राज्यपाल यह घोषित करगा 'क बह 
विधेयक पर या तो अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता हू अथवा विधेयक छो 
राष्ट्रपति के चिचाराधे रचित कर छेंदा है: 





हा झ्य यमन रा कर रष्च ता 
परन्तु राज्यपाल अनुमति दे: लिए अपने सम्रदा व्थियक्त रखे जाने के पश्चान 

लत प5 न् न डक ह घन दिए 

पधाशीध्र इस दिधेयदा को. यदि दह धन दिवेयक नहीं है तो, सदन था सदनों छो 
0 2 5 ४ + 5 जनक, सजी अं 
एस सन्दृध के साथ छोटा सझया छवि सदन यादोदों सदन दिचयक पर अथदा इसके 
५ 3 हे औ३ २६० 2३० ३४अक न और ># ४ रई व नदिया कद लय घा हि नजर बता तट जि न ७ 
कह शल्धास्टत इपदन्धा पर प्रशाच्नचार कर हथा दिशपः कान्हा एस संशाधनां छ 
इज के चर ्ा ताप लक दे न्कक रे 4 अप 22260: 20% वप्पब हज &म च्स्प >> ८२३६४ -+ ++ 7 ब्कका 

कथा च में, एाट सायदा पर चार दर उन का उस ने अपन खुद शा से सपारिश 
कक 5 ण व्ल्ल 5 कलर हटा द्या हद न क 
पढ़ ६ फैपा हद ८थ 5८ रस प्रदार कोटा दया गया हा ठद सदन या दाता सदन 
ददयपद पर देदनुसार पृननविदार छकरय दथा याद प्रधयदा सदन था स्दनों द्ारा 
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संशोधन सहित या रहित पुनः पारित हो जाता है तथा राज्यपाल के -समंत्ष अनुमति 
के लिये रखा जाता हे तो राज्यपाल डस पर अनुमति न रोकेगा 


परन्तु यह और भी कि जिस विधेयक से, यदि वह विधि हो गया तो. राज्य- 
पाल की राय सें उच्चन्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा कि वह स्थान, 
जिम्त की पृति के लिये वह न्यायालय इस संविधान द्वारा चनाया गया है, संकटापन्न 
हो जायेगा, उस विधेयक पर राज्यगताल अजुमति न देंगा किन्तु उसे राष्ट्रपति के 
विचाराथ रक्षित करेगा । 
टीका--जन्र कोई बिल प्रान्त की असेम्रली व कॉसिल दोनों से पास हो जाय या 
यदि प्रान्त में केबल असेम्बली हो तो असेम्बली से पास हो जाय तो बिल गबनर के पास 
भेजा जावेगा गवनंर टसको स्वीकृत कर सकता है या श्रस्वीकृत कर सकता है या राष्ट्रपति 
की स्वीझति के (लये राष्ट्रति के पास भेज सकता है । 


२०१--विचारथ्थ रक्षित विधयक 


राज्यपाल द्वारा जत्र कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचाराथ रक्षित कर लिया 
जाये तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर या तो सम्भति देता है 
या सम्मति रोक लेता है । 


परन्तु, जहा विधेयक धन-विधेयक नहीं है, वहां राष्ट्रपति राज्यपाल को यह 
आदेश दे सकेगा कि वह विधेयक को यथा-स्थिति राज्य के विधान-मंडल के सदन 
को या सदनों को ऐसे सदेश सहित, जेसा कि अनुच्छेद २०० के पहिले परन्तुक में 
चरित है, लोटा दे, तथा जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाये तब ऐसे 
संदेश के मिलने का तारीख से छः महीने की कालावधि के अन्दर सदन या खदनों 
द्वारा उस पर तदलुसार फिर से विचार किया जायेगा तथा, यदि वह संशधन के 
सहित या विना सदन या सदनों द्वारा फिर से पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति के 
समक्ष उस के विचार के लिये पुनः उपस्थित किया जायेगा। 


टीका--जब गवर्नर किसी बिल वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये भेजे तो राष्ट्र 
पति उसको स्वीकृत कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। 


| कप [ क्ा 5 परे छ है 
विद्वीय विषयों में प्रक्रिया 
२०२--वापिंक-वित्त विवरण, 
(९) प्रत्येक वित्तीय बप के बारे में, राज्य के विधान-मंडल के सदन अथवा 
सदनों के समक्ष, राज्यपाल उस राज्य की उस बष के लिये आक्ऋलित ग्राप्तियों 
ओर व्ययों का विवरण रखवायेगा जिसे इस संविधान के इस भाग में वरापिक- 
वित्त-विवरण” के नाम से निर्दिष्ट किया गया है । ग्् 
(२) वार्पिक-वित्त-विवरण सें व्यय के प्शक्कलन में दिये हुए-- 


आर्टिकिल २०३-२०४ [१०६] 


(क) जो व्यय इस सविधान में राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप 
में बर्शित है उस की पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियां; तथा 

(ख) राज्य की संचित निधि से छिये जाने वाले अन्य प्रस्थापित व्यय की पूर्ति 
के लिये अपेक्षित राशियां, प्रथक प्रथकू दिखाई जायेंगी, तथा राज्यस्ब-लेखे 
पर होने बाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जायगा | 

(३) निम्नबर्ती व्यय प्रत्येक राज्य कीसंचित निधि पर भारित ठयय होगा-- 

(क) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्त तथा उस के पद से सम्बद्ध अन्य व्यय; 

(ख) विधान-सभा के अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष के, तथा किसी राज्य में विधान- 
परिषद्‌ होने की अवस्था में विधान-परिषद्‌ के सभापति और उपसभा-पति 
के भी, पेतन और भत्ते ; 

(ग) ऐसे ऋणा-भार जिन का दायित्व राज्य पर है जिन के अन्तगेत व्याज, 
निक्तेप- निधि-भार, और मोचन भार, उधार लेने और ऋण-सेवा और 
ऋणमोचन सम्बन्धी अन्य व्यय, भी हैं ; 

(घ) किसी उच्चन्यायालय के न्यायधीशों फे वेतनों और भत्तों विषयक व्यय ; 

(डः) किसी न्यायालय या मध्यस्थ-न्यायाधिकरण के निणय, आत्तप्ति या 
पंचाट के भुगवान के लिये अपेक्तित कोई राशियां 

(च) इस संविधान सं या राज्य के विधान-मंटल से विधि द्वारा इस प्रक्रार 
भारित घोषित किया गया कोई पअझन्‍न्य व्यय । 

टीका-प्रत्येक थ्रा्थिक वर्ष के लिये गवनर असेम्यली व कॉसिल में श्राय ये खर्च 

वंग एक बजट पेश करायेगा । 


२०३-विधान-मणडल में प्राकलनों के विपय में प्रक्रिया 

(१) राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से सम्बद्ध प्राक्तनें विधान 
सभा में मतदान के लिये न रखी जायेंगी, किन्तु इस ग्वंड की दिसी बात का यह 
अथ न किया जायेगा कि वह विधान मंडल में उन प्राक्कलनों में से छिसी पर 
चचा को रोहझती है। 

(२) उक्त प्राकलनों में से जितनी धन्य व्यय से सम्बद्ध हें. वे विधान मंद 
के समत अन॒दान मांग फे रूप में रखी जायेंगी तथा विधान सभा हो शक्ति होंगी 
कि किसी मांग को स्वीकार या भअत्दीकार करें अधवा छिसी मांग को, उसमें 
डल्लिखित राशि को कम करके, स्वीकार करे। 

३) राज्यपाल की सिपारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग न वी 
ज्ञायेगी। 
२०४-विनियोग-विधेयक 

(१) दिधान सभा हारा अनुच्छेद ६०३ के अधीन अनुदान झिये जाने के 

छाद यथा सम्भद शीघ्र राज्य की संदित निधि में से- 


(का) सभा द्वारा इस प्रदार किये ऋरुदानों की: तथा 
(५४) 
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(ख) राज्य की संचित निधि पर भारित किन्तु सदन या सदनों के समक्त 
पहिले रखे गये विवरण में दी हुई राशि से किसी भी अवस्था में अनधिक 
व्यय की, पूर्ति के लिये अपेक्षित सब धर्नों के विनियोग के लिये विधेयक 
पुरं:स्थापित किया जायेगा । विश आर 

(२) इस प्रकार किये गये किसी अनुदान को राशि में फेरफार करने अथवा 
अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा राज्य की संचित निधि पर भारितः व्यय 
की राशि में फेरफार करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन - ऐसे किसी विधे- 
यक पर राज्य फे विधान मण्डल के सदन में या किसी सदन में प्रस्थापित न 
क्रिया जायेगा तथा कोई संशोधन इस खण्ड के अधीन अम्रवेश्य है या नहीं इ 
बारे में पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय अन्तिम होगा | | 

(३) अनुच्छेद २०५ और २०६ के उपबन्धों के अघीन रहते हुए, राज्य की 
संचित निधि में से; इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार पारित विधि द्वारा 
किये गये विनियोग के अधीन निकालने के अतिरिक्त और कोई धन 
निकाला न जायेगा। श 

२०४--अनुप्रक, अपर या अतिरिक्त अनुदान 

(१) यदि-- $ 

(क) अनुच्छेद २०४ के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी 
विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के वारते व्यय किये जाने के लिये 
प्राधिकृतकोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिये अपयोप्त पाई जाती है 

अथवा उस वर्ष के वार्षिक-वित्त-विषरण में अवेक्षित न की गई किसी नई 
सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू वित्तीय बपे में आवश्यकता 
पैदा हो गई है, अथवा 

(ख) किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा और उस बे के लिये 
अनुदोन की गई राशि से अधिक कोई धन व्यय द्वो गया है, तो राज्यपाल 
यथास्थिति राज्य के विधान-मंडल के सदन अथवा सदनों के समंक्ष उस 
व्यय की प्राकलित की गई रांश को दिखाने वाला दूसरा विवरण रखवा- 
येगा अथवा यथास्थिति राज्य की विधान-सभा में ऐसी अधिकाई के 
लिये मांग उपस्थित करायेगा । | 

(२) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के सम्बन्ध में, तथा राज्य की 
संचित निधि में स ऐसे व्यय अथवा ऐसी मांग से सम्बन्धित अनुदान की पू्ति 
के लिये ध्नों का विनियोग ग्राधिक्रठ करने फे लिये बनाई जाने वाली किसी विधि 
के सम्बन्ध भें भी, अनुच्छेद २०२, २०३और २०४ के उपबन्ध बैसे ही प्रभावी 
होंगे, जैसे कि वे वापिक वित्त विवरण तथा उसमें वरशित व्यय अथवा अनुदान 
की किसी मांग तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे किसी उ्चय या अनुदान 
की पूर्ति के लिये घन्ों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई. जाने. जाली 
विधि के सम्बन्ध में प्रभावी दें : ४ ४ 
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टीका--बद्दि किसी मद सें स्वीकृत किया हुआ रुपया ठस मद के लिये काफी न हो 
या किसी नये काय के लिय्रे ग्रधिक रुपये की झावश्यकता हो तो गवनर उसके लिये 
एक दूसर। बजट पेश करायेगा। 


२०६--लेखानुदान, प्रत्ययानुदान ओर अपवादानुदान 


(१) इस अध्याय के पूर्वंगामी उपबन्धों में किसी वात के दोते हुए भी क्रिसी 

राज्य को विधान सभा को-- 

(क) किसी बित्तीय बे के भाग के लिये प्राक्षलित व्यय के बारे में क्रिसी 
अनुदान को, उस अनुदान के लिये मतदान करने के लिये अनुच्छेद २०३ 
में बिद्वित प्रक्रिया की पूर्ति लम्बित रहने तक तथा उस व्यय के सम्बन्ध 
में अनुच्छेद २०४ के उपवन्धों के अनुसार विधि के पारण के लम्बित 
रहने तक, पेशगी देने की, 

(ख) जब कि किसी सेवा की महत्ता या अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे 
व्योरे के साथ बशित नदी की जा सकती जैसा कि वापिक वित्त विवरण 
में साधारणतया दिया जाता है, तब राज्य के सम्पत्ति स्रोतों पर अप्रत्या- 
शित मांग की पूर्ति के लिये अनुदान करने की; 

(ग) क्रिसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग न हो ऐसा आप- 
बादिक अनुदान करने की, शक्ति होगी, तथा उक्त अनुदान जन अयजनों 

के लिये किये गये हैँ उनके लिये राज्य की संचित निधि में से धन 
निकालना दिधि द्वारा प्राधिकृत करने को शक्ति राज्य फे विधान मंडल 
को छद्ोगी । 

(२) खंड (१) के अधीन किये जाने वाले छिसो अनुदान तथा उस खंड के 
अधीन बनाई जाने वाली किसी पिधि के सम्बन्ध में अनुच्छेद्र २०३ और २०४ के 
उपथन्ध बेसे ही प्रभावी होंगे जेसे क्लि वे वापिक वित्त-विवरण में वर्णित किसी 
व्यय के बारे में किसी अनुदान के करने के तथा राज्य की संचित निधि में ऐसे 
व्यय की पूरति के लिये धर्नों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने_ 
वाली दिधि के सम्बन्ध में प्रभादी हैं। 

२०७--वित्त-विधेयकों के लिये उपचन्ध 
(0) अनुच्छेद १६६ के खंड (१) के (क) से (च) तक उम्खंडों में इल्लिरि 
विषयों में से किसो के लिए इपवन्ध ऋरन बाज्ञा विधेयह्र या संशोधन रा|व्यपाल 
की सिपारिश के विना पुरःस्थापित या प्रस्तावित न दिया जायेगा तथा ऐसे दपवन्ध 
बरने चाला विधेयक् दिघान परिषद में परःस्थापिन न छिया ज्ञाथेगा | 

परन्तु झिसी कर के घटाने अथवा उत्सादन के लिये उपबन्ध बनाने बाल 

विसी संशोधन के प्रम्ताद के लिये इस खंड के अधीन हिसी सिपरिश ही धपंच्त 
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(२) कोई विधेयक या संशोधन उक्त -विषयों में से किसी के लिये उम्बन्ध 
करने वाला केवल इस कारण से न समझ्ला जायेगा कि वद्द जुमोने या अन्य अथ- 
दंड के आरोपण का, अथवा अजुब्नप्तियों के लिये फीस की, या की हुई सेवाओं के 
लिये फीस की, अभियाचना का या देने का, उपबन्ध करता है, अथवा इस कारण 
से कि वह किसी स्थानीय शआ्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए 
किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलने या विनिंयमन का उपबन्ध 
करता है । 

(३) जिस विधेयक के अधिनियमित किये जाने और प्रवतन में लाये जाने पर 
राज्य को संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक राज्य के विधान-मंडल 
के किसी सदन द्वारा तब तक पारित न किया जायेगा जब तक कि ऐसे बिघेयक 
पर थिचार करने के लिये उस सदन से राज्यपाल ने सिफारिश न की हो | 

टीका--धन सम्बन्धी बिल केपल गरबनर की सिफारिश से ही पेश किया जावेगा और 
ओर यद्द बिल प्रांत की कॉसिल में प्रस्तुत न किया जावेगा | 


साधारणतया प्रक्रिया 


२०८-प्रक्रिया के 'नियम 

(१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान:मंडल 
का कोई सदन अप्ती प्रक्रिया के तथा अपने कार्य-संचालन के विनियमन के लिए 
नियम बना सकेगा | 

(२) जब तक खंड (१) के अधीन नियम नहीं बनाये जाते तब तक इस 
संविधान के प्रारम्भ से ठोक पहिले, तत्स्थानो राज्य के प्रान्वीय विधान-मंडल के 
सम्बन्ध में, जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश भ्रवृत्त थे वे, ऐसे रूपभेदों 
ओर अनुकूलनों के साथ जिन्हें यथास्थिति विधान-सभा का अध्यक्ष अथवा विधान 
परिपद्‌ का सभापति करे, उस राज्य के विधान-मंडल के सम्बन्ध में प्रभावी होंगे। 

(३) विधान-प रिपषद्‌ वाले राज्य में विधान-सभा के अध्यक्ष तथा विधान-परि- 
पदू के सभापति से परामशे करने के पश्चात्‌ राज्यपाल, उन- में परस्पर संचार 
सम्बन्धी, प्रक्रिया के नियम बना सकेगा | 


टीका--प्रांत कौ अ्सेम्बली व कॉसिल अपनी काय विधि के लिये नियम बनायेगी । 
२०६--राज्य के विधान-मण्डल में वित्तीय कार्य सम्बन्धी 
प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन 

* वित्तीय कार्य को समय के अन्दर समाप्त करने के प्रयोजन से किसी राज्य 
का विधान-मंडल विधि द्वारा, किसी वित्तीय विपय से अथवा राज्य की संचित 
निधि में से धन फ्ा विनियोग करने वाले किसी विधेयक से सम्बन्धित राज्य के 
विधान-मंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिम और कार्य-संचालन का विनियम्रन 
कर सकेगा तथा यदि, और जहां तक, इस प्रकार बनाई हुई किसी विधि का कोई 
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उपबन्ध धमुच्छेद २०८ के खंड (१) के अधीन राज्य के विधान-मंडल के सदन 
था किसी सदन द्वारा बनाये गये नियम से, अथवा उस अनुच्छेद के खंड (२) के 
अ्रधीन राज्य के विधान-मंडल के सम्बन्ध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी 
आदेश से, असंगत हैँ तो, और वहां तक, ऐसा उपबन्ध अभिभावी होगा । 


२१०--विधान-मणडल में प्रयोग होने वाली भाषा 


(१) भाग ९७ में किसी बातके होते हुए भी जिन्त अनुच्छेद ३४८ के उपबन्धों 
के अधीन रहते हुए राज्य के विधान-मंडलर्मे कार्य राज्य की राजभाषा या भाषाओं 
में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जायेगा। 

परन्स यथास्थिति विधान-सभा का अध्यक्ष या विधान-परिषद्‌ का सभापति 
अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो उपयुक्त भाषाओं 
में से किसी में अपनी पयोप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में 
सदन को सम्बोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा । 

(२) जब तक राज्य का विधान-मडल विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे, 
तब तक इस सव्वधान के प्रारम्भ से पन्द्रद वष की कालावधि की समाप्रि के 
पश्चात्‌ यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि “या अंग्रेजी में” ये शब्द उसमें 
से लुप्त कर दिये गये है । 

टीका--प्रान्त की असेम्बली व कॉसिल का कार्य सरकारी भाषा या हिन्दी या श्रंग्रेज्ञी 
में किया जायेगा परन्तु शर्ते यह हू कि लेजिस्लेटिव घसेम्दली का स्पीकर शभ्रौर लेनिस्लेटिव 
कॉसिल का सभापति ऐसे सदस्य को जो राज्य-्भापा हिन्दी या अंग्रेज़ी में श्रपने विचार 
शब्छी तरह प्रकट न कर सके अपनी मातृ-भाषा में बोलने की धाज्ञा दे सकता ६ | 


२११--विधान-मंडल में चचो पर निवरन्धन 
उन्‍्चतमन्यायात्ञय या किसी उच्चन्यायालय के किसी न्यायाधीश के अ्रपने 
कर्तव्य पालन में किये गये झाचरण के विपय में राज्य के विधान-मडल में कोई 
चची न होगी । 
टीका--किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज के 
करने के लिये कार्य के सम्बन्ध सें प्रांतीय असेम्दली या कॉसि 
िया जा सकेगा । 
२१२--न्यायालय विधान-मणडल को काय वाहियों की जांच 
ने करग 
(0) प्रक्रिया में, किसी बाधित झनियमिता के श्राघार पर राज्य 
मंडल की किसी कायदाही की सान्‍्यदा पर काई आपत्ति न की ज्ायगी 
(०) राज्य के विधान-मंडल का कोई पदाधित्ररी या सदस्य, झिस में इस 
संविधान के द्वारा या अधीन उस दिघान-मंइल में प्रक्रिया को था दाय-सचालन 
वो दिनिष्मन दरने पी अथवा व्यवम्घा रखने दी शक्तियां निहित हू इन शहिये 


अपने कतब्य के पालन 
में कोई वाद विवाद न 


के विधान- 
| 
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के अपने-द्वारा किये गये प्रयोग के विषय में किसीः न्यायात्ञय के क्षेत्राधिकार के 
अधीन न होगा। 

टीका--प्रांत की असेम्बली व कॉसिल की कारवा ही के सम्बन्ध में इस बिना 
पर कि उसकी कारंबाही में कोई नियमानुसार बात नहीं हुई है किसी अदालत में कोई 
प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा और प्रांत की असेम्बली व कॉसिल के किसी अफसर या 
सदस्य के विरुद्ध ऐसे काय की बाबत जो उसने अपने पद के सम्बन्ध में किया हो किसी 
अदालत में कोई कारवांही नहीं की जा सकेगी । छा 

अध्याय ४--राज्यपाल की विधांयिनी शक्तियां 
२१३--विधान मण्डल के विश्रान्तिकाल में राज्यपाल की 
। अध्यादेश प्रस्यापन-शक्रि । 

(१) उस समय को छोड़ कर जब कि राज्य की विधान-सभा, तथा विघान- 
परिषद्‌ वाले राज्य में विधान-संडल के दोनों सदन, सत्त में हैं यदि किसी समय 
राज्यपाल का समाधान द्वो जाये कि तुरन्त फायवाही करने के लिये डसे बाधित 
करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे शअ्रध्यादेशों का प्रख्यापन कर 
सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेज्षित श्रतीत हों 

रन्तु राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना राज्यपाल कोई ऐसा अध्यादेश 
प्रद्यापित न करेगा यद्-- 

(क) वैसे ही उपवन्ध अन्तविष्ट रखने वाले विधेयक को विशधन मंडल में पुर 

स्थापित किये जाने के लिये. राष्ट्रपति-की पूर्व मंजूरी की अपेक्षा होती; अथवा 

(ख) बेसे ही उपबन्ध अन्तर्विष्ट रखने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के बिचाराथे 
रक्तित करना वह आवश्यक समझता; अथवा 

(ग) वेसे ही उपबन्ध अन्‍्तर्तिष्ट रखने वाले राज्य के विधान-मंडल का अधि- 
नियम इस संविधान के अधीन तब तक अमान्य होता जब तक कि राष्ट्र- 
पति के जिचारार्थ रक्षित रखे जाने पर उसे राष्ट्रपति को अनुमति प्राप्त 
नही चुकी होती । 

(२) इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वह्दी बूल और प्रभाव 
होगा जो राज्यपाल द्वारा अनुमत राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम का होता 
है, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश-- 

(क) राज्य की विधान-सभा के समक्ष, तथा जहां राज्य में विधान-परिषद्‌ है 
वहां दोनों सदनों के समच्त रखा जायेगा तथा विधान-मंडल के पुन 
समवेत होने से छ सप्ताह की समाप्ति, पर अथ्वा यदि उस कालावधि की 
समाप्ति से पूष उस के निरनुमोदन का संकल्प विधान-सभा से पारित, 

. और यदिं विधान-परिपद्‌ है तो उस से स्वीकृत, दो जाता है तो 
यथास्थिति संकल्प पारण होने पर, अथवा परिपद्‌ द्वारा संकल्प स्वीकृत 
होने पर, प्रवर्तन में न रहेगा; तथा । 


आटिकिल म्श््ट [११५] 


(ब) राज्यपाल द्वारा किसी समय भी लौटा लिया जा सकेगा। 
व्याख्या--जब विधान परिपद वाले राज्य के विधान मण्डल के सदन 
भिन्न भिन्न तारीखों में पुनः समवेव होने के लिये आहूत किये जाते हैं तो इस खंड 
के प्रयोजनों के लिये छः सप्ताइ की कालावधि की गणना उन तारीखेमें से पिछली 
तारीख से की जायेगी । 


(३) यदि, और ज्ञिस मात्रा तक, इप अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा 
उपबन्ध करता है जो विधान मण्डल द्वारा झ्रधिनियमित तथा राज्यपाल द्वारा अनु- 
मत अधिनियप्र के रूप में अमान्य हांता तो वह अध्य्देश उस मात्रा तक शू्य 
दोगा। $ 5१. 5 ' | । 

परन्तु राज्य के विधान-मंडल के ऐसे अधिनियम के, जो समवर्दी सूची में 
प्रगशित किसी विपय के बारे में संसद के किसी श्रधिनिय्रम अ्थदा किसी बतंमान् 
विधि के विरुद्ध है, प्रभाव को दिखाने वाले इस संविधान से उपद्रस्धों के प्रयोजनों 
के लिये कोई अध्यादेश, जो राष्ट्रपति के अनुदेशों के अनुसरण में इस अनुच्छेद 
के अधीन प्रख्यापित किया गया है, राज्य के बिघान मंडल का ऐसा अधिनियम 
समझा जायेया जो राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षितं किया गया था तथा उस 
अनुमत हूं। चुका है | े 

टीका--यदि उस समय जब कि प्रांत की श्रसेम्बली या फोसिल य 
दशा ऐो की बेठक न हो रही हो और गर्वनर किसी कानून का बनाना झावश्यक समझे तो 
गर्धनर उसके सम्बन्ध सें श्रार्डिनेन्स जारी कर सकता है झौर इस थ्रार्टिकिल के अधीन 
जारी किया हुआ श्राडिनेन्स हसी तरह मान्य होगा मानों कि बह कानून प्रास्त 
असेम्बली व कॉंसिल से पास हो घुका है परन्तु इस थाडिनेन्स को प्रसेम्कर्ल 
शुरू होने पर भ्रसेम्बली सें पेश किय्रा जाना भ्रावश्यक होगा झोर यह 
की बेठवः झरारग्म होने की तारीख से छः सप्ताह के दाद रद समझा जायेगा | यदि किसी 
प्रांत के लिये असेग्पली व ब्नेंसिल दोनों हों तो उक्त छः सप्ताह की मियाद टस तारीख से 


आरम्भ होगी जो कि असेम्बली शोर कॉसिल की तासंखों में से जो भी[दाद की हो। 


अध्याय ५--राज्यों के उच्चन्यायालय 


उसके द्वारा 


दोनों जेसी कि 


न्तकी 
, हा 

ली की बेटक 
धाह्िनिन्स श्रसेम्यली 


२१४--राज्या के लिये उच्चन्यायालय 
(९) प्रत्येक राज्य पे लिये एक इच्चन्यायाज्य होगा । 
(६) एस संविधान के प्रारम्भ से ठीह पहिले दिस प्रांत के सम्बन्ध में 
तेत्राधिकार वा प्रयोग बरने वाले उच्चन्यायालय हो इस संविधान के प्रयोजन के 
लिये, तत्त्पानो राज्य के लिये हाने चाल उचचन्ययालय समझता जायेगा | 


(६) एस अनुच्छेट में निर्दिप्ट पत्येक् उधन्यादाहूय पर इस अध्याय के रप- 
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२१४--उच्चन्यायालय अभिलेख-न्यायालय होंगे 


प्रत्येक उत्नन्यायालय अभिलेख न्यायाज्ञय होगा तथां उसे अपने अवमान 
के लिये दण्ड देने की शक्ति के सहित ऐपे न्यायालय की सब शक्तियां होगी। 
२१६--उच्चन्यायालयों का गठन 

प्रत्येक उच्चन्यायालय मुख्य न्यायाधिपति तथा ऐसे अन्य न्यायाघीशों से 
मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे | 
परन्तु इस प्रकार नियुक्त न्‍्यायाधीश उस अधिकतम संख्या से अधिक न होंगे 
जिसे राष्ट्रपति, समय समय पर, उस न्यायात्रय के सम्बन्ध में आदेश द्वारा 
नियत करे । 


टीका--प्रत्येक हाईकोर्ट में एक चीफ जसटिस होगा और उत्तने अन्य जज होंगे जितने 
कि राष्ट्रपति नियत करे | 


२१७--उच्चन्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तथा 
उसके पद की शर्ते 


* (१) भारत के मुख्य न्यायाधिपति से उस राज्य के राज्यपाल से तथा, मुख्य 
न्यायाधि पति को छोड़कर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में, उस राज्य 
के उच्चन्यायात्य के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करके राष्ट्रपति अपने हस्ता- 
क्र और मुद्रा सहित अधिपन्न द्वारा उच्चन्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को 
नियुक्त करेगा तथा वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह 
साठ व की आयु प्राप्त न करले; 

परन्तु-- 

(क) कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख 

द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा; 

(ख) उंच्चतमन्यायाज्षय के न्यायाधीश के हटाने के हेतु इस संविधान के 
अनुच्छेद १२४ के खंड (४) में उपबन्धित रीति से कोई न्यायाघीश 
अपने पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा; 

(ग) किसी न्यायाघीश का पद, राष्ट्रपति द्वारा उस उच्चतमन्यायालय का 
न्यायाधीश नियुक्त किये जाने पर, अथवा राष्ट्रपति द्वारा उस भारंतराज्य 
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त्षेत्र में के अन्य उच्चन्यायालय को स्थानान्तरित किये जाने पर, रिक्त कर दिया 
जायेगा | 

(२) किसी उद्चन्याया्य के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति 

तब तक्त अह न द्ोगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो, तथा-- 

(क) भारत राज्य-क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद घारण न 
कर चुक्रा दो; अथवा 

(ख) प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी- राज्य में के उच्चन्यायालय का 
अथवा ऐसे दो या अधिक न्यायालयों छा लगातार कम से कम दस वर्ष 
तक अधिवक्ता न रह चुका हो । 

व्याख्या--इस खंड के प्रयोजनों के लिये-- 

(क) किसी उच्चन्यायालय के अधिषक्तगा रदसे की कालावधि की संगणना के 
अन्तगेत बह कोई कालावधि भी होगी जिसमें किसी व्यक्त ने अधिवक्ता 
होने के पश्चात्‌ न्यायिक पद घारण किया हो; 

(ख) उस कालावधि की संगणना के अन्तर्गत, जिसमें कि कोई व्यक्ति भारत 
राज्य-त्षेत्र में न्यायिक पद घारण कर चुका है अथवा झिसी उनन्यायालय 
का अधिवक्ता रद्द चुका है इस संविधान फे प्रारन्म से पूचे की वह कोई 
कालादइधि भी होगी जिसमें उसने किसी त्षेत्र में जो १५ अगस्त १६४७ से 
पू्, भारत-शासन-अधिनियम १६३५ में परिभाषित भारत में समाविष्ट 
था, यथास्थिति न्यायिक्र पद धारण किया हूं अथवा ऐसे किसी ज्षेत्र के 
किसी उद्न्यायालय का अधिवक्ता रह चुका हो | 

टीका--हाईकोरट के प्रत्येक जज को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, जज अपने पद से त्याग पत्र 

भी दे सकेगा, ओर उसको झआर्टिकिल १२४ (७) के ्धीन हटाया भी जा सकेगा, श्रौर एक 
हाईकोर्ट से दूसरी हाईकोट को बदला भी जा सकेगा। कोई व्यक्ति जो कवि भारत का 
नागरिक न हो या कम से कम दस वबए्ष तक किसी न्यायधीश का पद ग्रहण न किया 
हो या कम से कम दस वर्ष तक किसी हाईकोर्ट का एडवोकेट न रहा हो जज नियुक्त नहीं 
किया जा सकेगा | 
२१८-उच्चतमन्पायालप सम्पन्धी कुछ उपयन्धों वा उच्चन्यायालय 
को लागू होना. 

अनुच्छेद १२४ के खंड (2) और (५) के उपवन्ध, जहां ज्ञहां उन में 
उशतमन्यायालय के निर्देश हैं वहां वहां उ्चन्यायालय के निर्रेश रस्थ ऋर, दचच- 
न्यायाज्षय के सम्बन्ध में वपे ही लागू हंगे जेसे कि वे उन्चनमन्यायालय के 
सन्दन्ध में लागू हैं । 

२१६-उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों हारा शपथ या प्रनित्ान 

दिसी राज्य के उच्चन्यायालय छे न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्यद 


व्यक्ति, अपने पद प्रहण दरने के पूर्व इस राज्य के राज्यपाल के, अथवा उस देः 
(£६) 
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द्वारा उस लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के, समत्त ठृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन 
के लिए दिए हुए अपतन्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उसपर हस्ताक्षर 


करेगा | 
टीका--हाईकोट के प्रत्येक जज को पद अहण करने से पहले अपने पद की शंपथ 


लेनी होगी । 
२२०-न्यायाधीशों द्वारा न्यायालयों में अथवा किसी प्राधिकारी के 
समक्ष विधि-बृत्ति करने का ग्रतिपेष 
कोई व्यक्ति, जो उच्चन्यायाज्ञय के न्यायाधीश का पद्‌ इस संविघान के 
प्रारम्भ के बाद घारण कर चुका है, भारत राज्य-क्षेत्र में फे किसी न्यायालय में 
अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या काये न करेगा । 
टीका--कोई व्यक्ति जो कि हाईकोट का जज रहा हो किसी न्यायालय में वकालत 
नहीं कर सकेगा । 


२२१-न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि 


(१) प्रध्येक उच्चन्यायालय के न्यायाघीशों को ऐसे वेतन दिए जायेंगे जेसे कि 
द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं | 

(२) प्रत्येक न्‍्यायाघीश को ऐसे भत्तों का तथा अनुपस्थिति-छुट्टी के और 
निवृत्ति-वेतन के बारे में ऐसे अधिकारों का, जेसे कि संसदू-निर्मित विधि के द्वारा 
या अघीन समय समय पर निधोरित किये जायें तथा जब तक इस प्रकार निघोरित 
न हों तब तक ऐसे भत्तों ओर अधिकारों का, जेसे द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित 
हूँ, हक होगा । 

परन्तु किसी न्यायाधीश के न तो भत्ते और न उस की अनुपस्थिति-छुट्टी 

या निवृत्ति-वेतन विषयक्र उस के अधिकारों में उस की नियुक्ति के पश्चात्‌ उसको 
अलाभकारी कोई परिवतेन किया जायेगा | 

टीका--हाईकोर्ट के जज को उतनी तनख्वाह व भत्तों मिढगे जो कि सूची २ में दिए 
गये हैं । 
२२२-एक उच्चन्यायालय से दूसरे को किसी न्‍्याया्रीश का स्थानान्तरण 

(१) राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श कर के भारत राज्यन्त्तेन्र 
में के एक उच्चन्यायात्य से क्रिसी दुसरे उच्चन्यायालय को किसी न्यायाधीश का 
स्थानान्वरण कर सकेगा | 

(२) जब कोई न्यायाघीश इस प्रकार स्थानान्तरित किया जाये तब उस काल्लावधि 
में, जिस में कि वह दूसरे न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा करता है, 
उसको अपने चेतन के अतिरिक्त, ऐसे प्रतिकरात्मक भत्ते के, जेसा संसद, विधि 
द्वारा निधोरित करे तथा जब तक इस प्रकार निधोरित न किया जाये तव तक ऐसे 
प्रतिकरात्मक भत्ते के, जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा नियत करे, पाने का 
हकक होगा । 
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टीका-राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि हाईकोर्ट के चीफजस्टीस की सलाह लेकर 
किसी जज की एक हाईकोर्ट से दूसरी हाईकोर्ट को बदली करदे | 
२२३-कार्य कारी मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्कि 
जब क्िसी उच्चन्यायाल्य के मुख्य न्यायाधिपति का पद रिक्त दो अथवा 
जब मुख्य न्यायाधिपति, अनुपस्थिति या अन्य कारण से अपने पद के कतव्यों के 
पालन करने में असमर्थ द्वो तब्र न्यायात्रय के अन्य न्यायाघोशों में से ऐसा 
एक, जिसे राष्ट्रपति उप प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद्‌ के कतब्यों का 
पालन करेगा ! 
२२४-सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों फी 5चन्यायालयों की बेठकों उपस्थिति 


इस धध्याय में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य के उच्चन्यायालय 
का मुख्य न्यायाधिपति किसी समय भी, राष्ट्रपति की पूर्व सम्म्ति से. किसी व्यक्ति से. 
जो उस न्यायाक्षय फे या किसी अन्य उच्चन्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण 
कर चुका है, उस राज्य के न्यायालय में न्यायाघोश के रूप में वेठने और कार्ये करने 
की प्रार्थना कर सकेगा, तथा इस प्रकार प्राधित प्रत्येक व्यक्ति को, इस प्रकार 
बैठने और कार्य करने के काल में, ऐसे भक्तों का, जैसे राष्ट्रपति झादेश द्वारा 
निधोरित करे, तथा उस न्यायालय के न्‍्यायाधाश के सब क्तत्राधिकारों, शक्त्तियों 
और विशेषाधिकारों का, दक् होगा, डिन्तु बह श्रन्यथा उस न्यायालय का न्याया- 
घीश न समझा जायेगा ; 

परन्तु जब तक पूर्वाक्त कोई व्यक्ति उस न्यायालय फे न्यायाधीश के रूप 
में घठने तथा कार्य करने की सम्मति न दे तब तक्क इस श्रनुच्छद की कोई बात 
उस से ऐसा करने की भपेत्ञा करने वाली न समझती जायेगी। 


२२५-वतंमान उच्चन्यायालयों के क्षेत्राधिक्र., 
इस संदिधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तथा इस संविधान द्वारा 
विधान-मंहल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर समुचित विधान-मढल द्वारा बनाई 
हुई किसी विधि के उपबरन्धों के झ्धीन रहते हुए, किसी वतमान उच्चन्यायाहय का 
त्तेत्राधिकार तथा उस में प्रशाप्िित विधि, तथा उम्त न्यायालय में न्‍्याय-प्रशाक्षन के 
सम्बन्ध में उसके न्यायाघीशों की अरनी अपनी शक्तियां, जिनके अन्तगंत न्वाया- 
लय के नियम बनाने की किसी शक्ति का तधा उस न्यायालय की बैठकों शोर 
उस फे सदस्यों फे झकेले या खंड-न्यायालयों में वेठने के विनियमन करने दो 
शबित भी है, देसी ही रहेंगी, जेंसी इस सरिधान के प्रारम्म से ठीहछ पद्टिल थीं 
परन्तु राजस्व सम्दम्धो, अधवा इसके संग्रहित करने में आदेशित श्रधवा 
दिये हुए किसी काये सम्बन्धी जिपय में उच्चन्यायालयों में से झिसी के आारम्मिझ 
त्राधिशार दा प्रयाग, जिस किसी निर्वन्धन के अधीन इस संविधान के प्रार# 
से टीब पहले था, बह निर्वन्धन ऐसे ज्ञ शाधिकार के प्रयोग पर आगे लागू न 
एोगा। ३ 


' [१२०] . आर्टिकिल २२९६-२२७ 


टीका--किसी मौजूदा हाईकोर्ट के अधिकार और कानून जब तक कि वह इस विधान 
के अधीन बदले न जाये वही रहेंगे जो कि उनके इस विधान के लागू होने से पहले थे । 


२२६-कुछ लेखों के निक्रालने के लिये उच्चन्यायालयों की शक्ति 


(९) अनुच्छेद ३२ में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक उच्चन्यायाज्ञय को, 
उन क्षत्रों में सबेत्र जिनके सम्बन्ध में वह अपने क्ष त्राधिकार का प्रयोग करता है, 
इस सविधान के भाग (३) द्वारा प्रदत्त अधिकार में से किसी को प्रवतित कराने 
के लिए तथा किसी अन्य प्रयोजन के ब्िये उन राज्यक्ष त्रों में के किसी व्यक्ति या 
प्राधिकारी के प्रति, या समुचित मामलों में +सी सरकार को ऐसे निदेश या 
आदेश या लेख जिनके श्रन्तगेत बन्दी प्रैत्यक्तीकरण, परमादेश, प्रतिषेघ, अधिकोर- 
पुरछा ओर उत्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हैँ अथवा उन में से किसी को निकालने 
की शक्ति होगी । 

(२) खंड (९) द्वारा उच्चन्यायालय को प्रदत्त शक्ति से इस संविधान के 
श्रनुच्छेद ३२ के खंड (२) द्वारा उच्चतमन्यायात्रय को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकरण 
नहोगा। 


२२७-सब न्यायोलयों के अधीक्षण की उच्चन्यायालय की शक्ति 


(१) प्रत्येक उच्चन्यायालय उन राज्य-त्षेत्रों में सवेत्र, जिन के सम्बन्ध में वह 
क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, सब न्यायलयों और न्यायाधिकरणों का अ्रधीत्तण 
करेगा | 

(२) 'पूर्वंगामी उपबन्ध की व्यापकत। पर बिना प्रतिकूल प्रभाव हुए 
उच्चन्यायालय-- 

[छ] ऐसे न्यायालयों से विबरणी मंगा सकेगा; 

[ख] ऐसे न्यायालयों की कार्य-प्रणाली और कायवाहियों के बिनियमन के हेतु 
साधारण नियम बना और निक्राल सकेगा तथा प्रपत्नरों को बिहिित कर 
सकेगा ; तथा ह 

[ग] किन्हीं ऐसे न्यायात्रयों के पदाधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक्षों, 
प्रविष्टियों ओर लेखाओं के प्रपत्नों को विद्वित कर सकेगा । 

(३) उच्चन्यायालय उन फीसों की सारिशियां भी स्थिर कर सकेगा जो ऐसे 
न्यायात्ञ्यों के शेरीफ़ को तथा समस्त लिपिकों को ओर पदाधिकारियों को तथा इन 
में वृत्ति करने वाले न्‍्यायवादियों, अधिवक्ताओं और वकीलों को मिल सकेंगी ; . 

परन्तु खंड [२] या खंड [२] के अधीन बनाये हुए कोई नियम अथवा 
बिह्ित कोई प्रपत्र अथवा स्थिरीश्रुत कोई सारिणी किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के 
उपबन्धों से असंगत न होगी, तथा इन के लिये राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन की 
अपेक्षा होगी। ॥ ; 

(४) इस अनुच्छेद की कोई वात उच्चन्यायालय को , सशस्त्र बलों सम्बन्धी 
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किसी विधि के द्वारा गण अघीन गठित किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण पर 
५ पा 
अधीक्षण की शक्तियां देने वाली न समझी जायंगी । 


दटीका--प्रत्येक हाईकोट को अपने भ्रधीन न्यायालयों पर कन्द्रोल होगा | 
२२८-विशेष मामलों का उच्चन्यायालय को हस्तान्तरण 


यदि उच्चन्यायाकज्ञय का समाधान ह्दो जाये कि उस के अधीन न्यायालय में 
लम्बित किसी मामले में इस संविधान के नियचन का कोई सारबान विधि-प्रश्न 
अन्तग्रेस्त है जिम का निधोरित होना मामले को निवटाने के लिये आवश्यक है तो 
बह उस मामले को अपने पास मगा लेगा, तथा-- 
(क) या तो मामले को स्वयं निवटा सकेगा; या 
(ख) उक्त विधि-प्रश्न का निधोरण कर सकेगा तथा ऐसे प्रश्न पर अपने निणेय 
की प्रतिलिपि सद्दित उस्त मामले को, उस न्यायालय को, जिस से मामला 
इस .प्रकार मंगा लिया गया है, लौट। सकेगा तथा उस के प्राप्त द्वोने पर 
उक्त न्यायालय ऐसे निर्णय का अनुसरण करते हुए उस मामले को 
निवटाने के लिये श्रागे कायबादह्दी करेगा। 
टीका-यद्ि फिसी हाईकोट की यह सनन्‍्तुष्टी हो जाग कि ऐसे मुकदमें में जो कि 
उसके श्रधीन किसी न्यायालय में विचार अधीन हा यह प्रश्न हो कि इस विधान के क्‍या 
अर्थ हैं तो हाईकोर्ट उस झुकदनें को अपने पास मांय लेगी और उस प्रश्न का निर्शय 
करेगी | ु 
२२६-उच्चन्यायालयों के पदाधिकारी ओर सेवक ओर व्यय 


(९) उचचन्याशलय के पदाधिकारियों ओर सेचकों की नियुक्तियां न्यायालय 
का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उस के द्वारा निर्दिष्ट उ्स न्यायालय का प्मन्य 
न्यायाधीश या पदाधिकारी करेगा; 

परन्तु उस राज्य का राज्यपाल जिस में न्यायालय का मुख्य स्थान है, नियम 
द्वारा यह अपेज्षा कर सकेगा कि ऐसी हिन्‍्हीं अवस्थाओं में, जेंसी कि नियम में 
उल्लिखित हों, शिसी ऐसे व्यक्ति को, जो पद्दिल ही न्यायालय में लगा हुआ नहीं 
है, न्यायालय से सम्बन्धित किसी पद पर राज्य-लोकसे बा-आयोग से परामश छिये . 
बिना नियुक्त न किया जायेगा । 

(२) राज्य के विधान-मंडल द्वारा निसित विधि के उपवरन्धों के श्रथीन रहते 
हुए उदच्चग्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों की सेवा छी शर्तें ऐसी होंगी जैसी 
कि उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति अधवा उस न्यायालय दा एसा पध्न्य 
न्यायाधीश या पदाधिकारी ज़िसे मुख्य न्यायाधिपति न उस प्रयोजन के लिय नियम 
बनाने को प्राधिकृत किया है, नियमों द्वारा विदित करे 

परन्तु इप खड के आधीन वबनाय गय नियमों 


ही 
श्चु 
० 
थ। 
# 
१ 
नि 
हि 
ञ्प्ये 
हलवा 
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देतनों. बे स्ट्ट्टा या निवृत्ति दंदनां स॑ सस्बवद्ध हू चज्प्त 
जिस में उधन्यायालय दा मुख्य स्थान है. अनुमादन दी अपत्ता होगी। 
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(३) उच्चन्यायात्य के प्रशासनीय व्यय जिन के अन्तगंत उस न्यायालय के 
पदाधिकारियों और सेवकों को, या के बारे में, दिये जाने वाले सब वेतन, भत्ते 
और निवृत्ति-वेवन भी है, राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे तथा उस न्यायालय 
द्वारा ली गई फीसें और अन्य घन उस निधि का भाग होंगी । 
टीका--हाईको्ट के अफ़सरान व कर्मचारियों को हाईकोर्ट का चीफ जस्टीस या 
ऐसा ब्यक्ति नियत करेगा जिसको चीफजस्टीस ने इस बारे में अधिकार दिया .हो। 


२३०-उच्चन्यायालयों के क्षेत्राधिकांर का विस्तार ओर अपबर्जन 
संसद विधि द्वार-- 


(क) किसी उच्चन्यायालय के क्षे त्राधिकार का विध्तार, जिस राज्य में उसका 
मुख्य स्थान है, उससे भिन्न प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य में, 
अथवा उसके भीतर न द्वाने वाले किसी क्षत्र में; अथवा 

(ख) किसी उच्चन्यायात्ञय के क्ष त्राधकवार का अपबजन, जिस राज्य में उस 

: का मुख्य स्थान है, उससे भिन्न प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य 
से, अथवा उसके भीतर न होने वाली किसी क्षेत्र से, कर सकेगी । 
* टीका--पारलियामेंट को अधिकार होगा कि किसी हाईकोर्ट के अधिकार सीमा को 
यढ़ायेया उसमें कमी करदे । 


२३१-राज्य के बाहर क्षेत्राधिकार प्राप्त किसी राज्य के उच्चन्यायालय के 
क्ेत्राधिकार के बारे में, राज्यों के विधान-मंडलों की बिधि बनाने की 
शक्तियों पर निषन्धन 


जहां कोई उच्चन्यायालय, ऐसे राज्य के बाहर, जिसमें उसका मुख्य स्थान, - 
है, किसी ज्षत्र के सम्बन्ध में क्ष त्राधिकार का प्रयोग करता है, वहां इस संविधान 
की किसी बात का यह अथ न किया जायेगा कि बह-- 


(क) उस राज्य के विधान-मंडल को, जिसमें उस न्यायालय का मुख्य स्थान 
है, उस क्षे त्राधिकार के वर्धन, निवंघन या उत्सादन की शक्ति प्रदान 
करती है; 


(ब) प्रथम अनुसूची के भाग (७) या भाग (ख) में उल्लिखित राज्य के 
विधान-मंडल को, जिसमें ऐसा कोई क्षेत्र अवस्थित हे, उस क्ष न्नाधिकार 
के उत्सादन की शक्ति प्रदान करती है; अथवा 


(ग) ऐसे किसी क्षेत्र के लिए, तद्दिपयक विधि बनाने की श'क्तत रखने वाले 
विधान-मंडल को, उस न्यायालय को उस ज्षत्र सम्बन्धी ज्षत्नाधिकार 
विषयक, खण्ड (ख) के अधीन रहते हुए, ऐसी विधियां पारित करने से 
रोकती है, जेसी कि वह, यदि उस न्यायालय का मुख्य स्थांन उस त्षेत्र में 
होता तो, पारित करने के लिए सक्षम होता ! 


आर्टिकिल २१२-२३३-२३४ [१२३] 


२६२-निर्व चन 

जहां कोई उद्चन्यायात्य प्रथम अनुसूची में उल्लिखित एक से अधिक राा््यों 

के सम्बन्ध में, अथवा किसी राज्य भर ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जो उस राज्य 
का भाग नहीं है, क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, वहाँ-- 

(क) इस अध्याय में उच्चन्याया्रय के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में राज्यपाल 
के प्रति जो निर्देश हैं उन से श्रभिप्रेत उस राज्य के राज्यपाल से होगा 
जिस में उस न्यायालय क्रा मुख्य स्थान हे; 

(ख्) अधीन न्यायालय के लिये नियमों, प्रपत्नों और सारिणियों के राज्यपाल 
द्वारा अनुमोदन के प्रति जो निर्देश है वद्द उनका उस राज्य . के, जिस में 
अ्रधीन न्यायालय अत्रस्थित है, राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा अनुमोदन 
फ्रे प्रति अथवा यदि बह प्रथम झनुसू दी के भाग (क) या माग (ख) में 
डल्लिखित क्रिसी राज्य का भाग न होने वाले ज्िेत्र में शअत्रस्थित है तो 
राष्ट्रपति द्वाग अनुमोदन के प्रति माना जायेगा, तथा 

(ग) राज्य को संचित निधि के प्रति जो निर्देश हैं, वे इस राज्य की संचित 
निधि के प्रति माने जायेंगे जिस में उस न्यायालय का मुख्य स्पान है । 

अध्याय ६--अधीन न्यायालय 
२३३-ज़िला-न्यायाधीशों की नियुक्ति 

(९) किसी राज्य में जिला-न्यायाघधीश नियुक्त होने दाले व्यफ्तियाँ की नियुक्ति 

तथा उनकी पद-स्थापना और पदोन्नति ऐसे राज्य के सम्पन्ध में ज्ञेत्राधिकार प्रयोग 
करने वाले उच्चन्यायालय से परामशश कर के राज्य का राज्यगाल करेगा | 

(२) कोई व्यक्ति जो संघ की या राज्य की सेवा में पढ़िल से ही नहीं लगा 

हुश्ा है, जिला-न्यायाधीश होने फे लिए केवल तभी पात्र होगा जब कि बद् सात 
से अन्यून वर्षा तक अधिवक्ता या बक्ील रह चुका है तथा इसकी नियुक्तित के 
लिए डन्चन्यायालय ने सिपारिश की है । 

टीका--डिस्ट्रिक्टजजों को प्रान्त का गवनर हाईकोर्ट की सलाह से नियुक्त करेगा 

ऐसा व्यक्ति जोकि भारत सरकार की नोकरी सें न हो उस दच्दध तक डिस्ट्रिटलषज नियुक्त 
नहीं किया जायेगा जद तक कि वह स्शत वए तक एडवोकेट या पलीटर न रहा हो। ओर 
एईकोर ने उसको टिस्ट्रिक्टजज नियुक्त बरने के लिये सिफारिश न की हो | 
२३४-न्यायिक सेवा में जिला-न्यायाधीशों से श्न्य व्यक्तियों की भर्ती 

जिल्लान्यायाधीदों से अन्य व्यक्षितर्यों को राज्य ही न्यायिहझ सदा रर्भ 
नियुवित राज्यपाल द्वारा, शज्य-लोइ सेबा-आयोण दथा ऐस राष्य के सम्बन्ध में 
लेबाधिबार का प्रयोग इरने चाले उछ्चन्यायालय से परामर्श के पश्दान उस के द्वारा 
एस लिये बनाये गये नियमों दे धनुसखार दी हायेगी+ 

टीबग--हिम्दिब्टज् ज्ष बे: ऋतिरिचः पान के इन्य जटिशल 


टेशल छपासरों को गवनेर द्च्म्टिगः 
एर्पदिस बमीशन को सुफ्यारिश से मियुलः बरेणा । 


[श्र्शु आर्टिकिल २३४-२३६-२३७ 


२३५-अधीन न्यायालयों पर नियन्त्रण 


जिला-न्यायाघीश के पद्‌ से निचले किसी पद .को घारण करने वाले 
राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों की पद्‌-स्थापना, पदोन्नति और -उन को छूड्री 
देने के सहित जितल्ान्यायालयों तथा उन्न के अधीन न्यायात्रयों का नियंत्रण उच्च- 
न्यायालयों में निद्वित हो गा, किन्तु इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अथ नहीं 
किया जायेगा कि मानों वह ऐसे किसी व्यक्ति से उस अपील के अधिकार को 
छीनती हे जो कि उस की सेवा की शर्ता का विनियमन करने वाली विधि केपअधीन 
उसे प्राप्त है अथवा उच्चन्यायालय को अधिकार देती है कि बह उस. की सेवा की 
ऐसी विधि के ह्रधीन बिद्दवित शर्ता के अनुसरण से अन्यथा उस से व्यवहार करे | 


२३६-निव चन 
(१) इस अध्याय मेल्ठ 
(क) “जिल्ला-न्यायाघीश” पदापलि के अन्तर्गत नगर-व्यवह्ार-न्यायालय का 
न्यायाधीश, अपर जिला- न्यायाधीश, संयुक्त जिला-न्यायाधीश, सह्दायक 
जिला-न्यायाघीश- लघुवाद-न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य असी- 
सी-दंडाधिका री, अपर मुख्य प्रेसीडेन्सी-द्डाधिकारी, सत्त न्यायाधीश 
अपर सत्त -न्‍्यायाधीशं और सद्दायक् सत्त “न्यायाधीश भी हैं । 
- (ख) “न्यायिक सेवा” पदावलि से ऐसी सेवा अभिप्रेत है, जो फेबल ऐसे 
व्यक्तियों से मिल कर बनी है, जो जिला-न्यायाघीश के पद तथा जिला- 
न्याया धीश-पद्‌ से निचले अन्य उ्यवह्यार न्यायिक पदों को भरने के लिये उद्धष्ट 
हे | 
२३७-कुछ प्रकार या प्रकारों के दंडाधिक्ारियों पर इस अध्याय के 
उपबन्धों का लागू होना 


राज्यपाल सावंजानिक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस अध्याय 
के पूवंगामी उपबन्ध तथा उन के अधीन बनाये गये कोई नियम-ऐसी तारीख से 
जों फि वह उस बारे में नियत करे, राज्य के किसी प्रकार या प्रकारों के दन्डा- 
धिकारियों के सम्बन्ध में ऐसे अपवादों और रूपभेदों के अधीन रह कर जेसे कि 
अधिसूचना में उल्लिखित हों, बेसे द्दी लागू होंगे जेसे कि वे राज्य की न्‍्यायिका 
सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में लागू होते हैं । 
टीका--गचनर को अधिकार होगा कि सरकारी विज्ञप्ति द्वारा इस भाग के नियमों को 
मेजिस्ट्रेटों से भी लागू करदे । 


(१२४ ) [ आरटिकल र२शे८ 
भाग ७छ 


प्रथम अचुसूची के भाग (ख) में के राज्य 


२३८--प्रथम अलुश्नची के भाग (ख) में उन्निखित राज्यों की भाग ६ के 
उपबन्धों का लागू होना 

भाग ६ के उपबन्ध प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्यों के 

सम्बन्ध में निम्नलिखित रूपभेदों और लुप्तियों के अधीन रह कर घेसे ही 


लागू होंगे जैसे कि वे उस अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्योके सम्बन्ध में 
लागू हांत ह अधथांत्--- 


(१) “राज्यपाल” पद के लिये, अनुच्छेद २३२ के खंड (सर) में जहां बह 

० ्ऊ 

दूसरी बार आता है वहां को द्ोड़ कर, जहां भी वह उस भाग में आाता हैं, 
“राजप्रमुख” शब्द रख दिया जायेगा । 


(२) अनुच्छेद १-२ में “भाग (क)”शब्द और अक्षर के लिये “भाग (ख)' 
शब्द और अक्षर रख दिये जायसे । 


(३) अनुच्छेद १५५, १४५६, और १४७ लुप्त फर दिये लायेंगे । 
(४) अनुन्छेद १४८ सें-- 
_. (१) खंड (१) में “नियुक्त होने” शब्दों के लिये “होत है” शब्द रख दिये 
जायेंगे । 
(२) खंड (३) के स्थान में निम्नलिखित खंड रख दिया जायेगा, अथाव-- 


८(३) राजप्रमुख को जब कि राज्य की सरकार के मुख्य स्थान में उस का 
अपना निवासगृद्द न हो, तब बिना किराया दिये पदाबास के उपयोग का हक 
ऐगा तथा उस को ऐसे *.त्तों और विशषाधिकारों का हक होगा लेंस कि राष्ट्रपति 
साधारण या विद्यप पआदेश द्वारा निघोरित कारे 


ु 


(३) खंड (४) में से “ओर उपलब्धियां” शब्द हुप्त ऋर दिय जायेगे । 


(४) ध्नुच्छेद ६४० में “न्यायालय छा प्राप्य अग्ननम न्यायाधीश” शब्द 
वे: दाद में “अपवा ऐसी अन्य रीति से जैसी कछि राष्ट्रपति द्वारा इस बारे में 
लिधारित की जाये” शब्द जीाइ दिये ज्ञाथंग | 


खंड (६) के परम्तुवा के स्थान में निम्नलिखित 


आर्टिकिल श३८ ] ( १२६ ) 

“परन्तु मध्यभारत राज्य में आदिमजातियों के कल्याण के लिये भार- 
साधक एक मन्त्री होगा जो साथ साथ अनुसूचित जातियों और पिछड़े हुए वर्गों 
के कल्याण का अथवा किसी अन्य कारये का भार-साधक भी हो सकेगा ।” 


) अनुच्छेद १६८ में खएड (१) के स्थान में निम्नलिखित खण्ड र 
दिया जायेगा, अथात्‌: 


“४१, प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान-मण्डल होगा जो राजप्रमुख तथा? 
: (क) मैसूर राज्य में दो सदनों से; 
(ख) “अन्य राज्यों में एक सदन से: मिल कर बनेगा ।”? 


(८) अनुच्छेद १८६ में “जो द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित है” शब्दों के 
स्थान में “जो राजप्रमुख निधारित कर”? श॒व्द रख दिये जायेंगे। 


(६) अनुच्छेद १६४ में “जैसे कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठोक पहिले 
तत्सथानी प्रान्त की विधान-सभा के सदस्यों के विषय में ल्ञागू थे” शब्दों के स्थान 
में “जेसे कि राजप्रमुख निधारित करे” शब्द रख दिये जायेंगे। 


(१०) अनुच्छेद २०२ के खएड (३) में-- 


(१) उपखण्ड (क) के स्थान में निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा 
अथात्‌-- 


“(क) राजप्म्ुख के भत्ते तथा उसके पदसम्बन्धी अन्य व्यय जो राष्टपति 
साधारण या वशेप आदंश द्वारा ननधोरंत कर”? ; 
(२) उपखंड (च) के स्थान में निम्नलिखित उपखंड रख दिये जायेंगे, अर्थात्‌ 
४(च) तिरुवांकर-कोचीन-राज्य के वारे में, £? लाख की राशि जिसका 
तिरुवांकुर और कोचीन के देशी राज्यों के शासकों द्वारा तिरुवांकुर और कोचीन 
संयुक्तराज्य के निर्माण के लिये, इस संविधान के प्रारम्भ से पहले की गई प्रसंचिदा 
के अधीन प्रति वर्ष देवस्वमू निधि को दिया जाना अपेक्षित है 


(छ) इस संविधान से या राज्य के विधान मंडल से विधि द्वारा इस प्रकार 
सारित घोषित किया गया कोई अन्य ठयय |” 


[4 (३, इ 


(११) अनुच्छेद २०८ में खण्ड (२) के स्थान सें निम्नलिखित खंड रख 
दिया जायेगा, अथोत्‌--- . 
४(२) जब तक खंड (१) के अधीन नियम नहीं बताये जाते तव तक इस 


संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले राज्य के विधान-मण्डल के सम्बन्ध में जो 
प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश ग्रवृत्त थे अथवा जहां राज्य सें विधान-मंडल 


( ६२७ ) [ आर्टिकल २३८ 


का कोई सदन न था वहाँ ऐसे प्रारम्भ स ठीक पहिले ऐसे प्रान्त की, जिसको कि 

उस लिये डस राज्य का राज़प्रमुख उल्लिखित कर, विधान-सभा के चार में जो 

प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रबृत्त थे वे ऐस रूपसेदों और अनुकूलनों के 

धीन रह कर, जिन्हें यथास्थिति बिधान-सभा का अध्यक्ष अथवा विधान-परिपदू 
का सभापति करे, उस राज्य के विधानन्मणडल के सम्बन्ध सें प्रभावी होंगे ।? 

(१२) अनुच्छेद २१४ के खण्ड (४२) में 'प्रान्त! शब्द के स्थान में 'दशीराज्य! 

शब्द देश जार 


4! 


4 | 
ण्। 


जै 


५ 


(१ ३) अनुच्छे छेद २०१ कक थ्ातत मे निम्न लिखित अनच्छद ग्ख द्विया जायगा, 


ज 
अधथोन-- 


२२१--स्यायाधरीशों के वेतन इत्यादि 


सकि 


श्र ५ 


प्रत्येक उध न्यायालय के न्यायाधीशों को एस बतन दिये जायेंग 
राजप्रमुख से परामश के पश्चान गाप्ट्ुपति निधारित के 

(_) प्रत्यक न्‍्याथाघीश फो एसे भक्तों के, तथा झनुपस्थिनिन्छद्री के और 
निवृत्ति-वतनों के सम्बन्ध में ऐसे अधिकारों का जैसे संसद-नमिन बिधि के द्वारा 
था अधीन ससय ससभ् पर निर्धारित फिये जायें तथा जब सके इस प्रक्रार निधा- 
रित न हो, तब्र तक ऐसे भक्तों और अधिकारों का, जैसे कि राज़प्रमुख से परामश 
पे परचत राष्ट्रपति निर्धारित करे, हक होगाः 

परन्तु न तो न्यायाधीश के भत्त और न इस के अनुपसन्धथिति छुट्ठी या 
लिशुत्त-पेतन विषयक उस के अधिकाओणं में बस की नियुक्ति न पन्‍चान उस को 
घलाभकारी कोई परिषर्तन किया जायेगा ।" 


टावा--हुल विधान के भाग ६ के निशमम्त उन प्रान्तों से (ग्यिसत ) जोकि इस 
विधापत की सूची ५ (ख) में दिये हुए हू ऐसे झंतर के साथ जो कि हम आारटिकल में दिये 


हि हु 


गए ए ऐसे ही लागू होगे जसे कि पहांतों से । 


शआर्टिकिल २३६, २४०] ( शश८ ) 
भांग ८ 


२३६-्रथम अनुस्ची में के भाग (ग) में के राज्यों का प्रशासन 


(१) इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रथम अनुसूची के 

भाग (गण) में उल्लिखित राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा तथा वह 

इस बारे में उस मात्रा तक जितनी कि वह उचित समभे, अपने द्वारा नियुक्त 

किये जाने वाले मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल के अथवा पड़ौसी राज्य की सर- 
कार के द्वारा कार्य नहीं करेगा : परन्तु राष्ट्रपति-- 


(क) सम्बन्धित सरकार से परामर्श किये बिना, तथा. 


(ख) इस प्रकार प्रशासित किये जाने वाले राज्य की जनता के विचारों को 
उस रीति से, जिसे राष्ट्रपति अत्यन्त समुचित समभझता है, निश्चय पूवेक जाने 
बिना, पड़ौसी राज्य की सरकार के द्वारा काये नहीं करेगा । 


(२) इस अनुच्छेद में राज्य के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत राज्य के भाग के 
निर्देश भी हैं । 

टीका--चीफकमिश्नरी के प्रांतों का प्रबन्ध जो कि इस विधान की सूची $ (ग) में 
दिये गये हैं राष्ट्रपति के हाथ में होगा जो कि इनके लिये चीफ कमिश्नर या लेफ्टीनेंट 
गवर्भर नियत करेगा। 


२४०-स्थानीय विधान-मंडलों अथवा मंत्रणादाताओं या मंत्रियों को परिषद्‌ 
का सुजन करना या बनाये रखना 


(१) प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित तथा मुख्य आयुक्त या 
राज्यपाल द्वारा प्रशासित किसी राज्य के लिये संसद्‌ विधि द्वारा-- 

(क) राज्य के विधान-मण्डल के रूप में कृत्य करने के लिये नाम-निर्देशित 
या निर्वाचित अथवा अंशतः नाभ-निर्देशित और अंशतः: निर्वाचित निकाय को, 
अथवा 

(ख) मंत्रणा-दाताओं की, या मंत्रियों की, पारपदू को या दोनों को ऐसे 
गठन, शक्तियों तथा कृत्यों सहित, जो कि अत्येक के बारे में विधि द्वारा उल्लिखित 
की जाये, सजित कर सकेगी या वनाये रख सकेगी। 


(२) खंड (१) में निर्दिष्ट कोई विधि अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये“ 
इस संविधान का संशोधन नहीं समझी ज्ञायेगी चाहे फिर उस में कोई ऐसा 
उपबन्ध अन्तर्विष्ट क्यों न हो, लो इस संविधान का संशोधन करता है, या - 
संशोधन करने का प्रभाव रखता है । 


( १२६ ) [ आर्टिकिल २४१, *४२ 


टीका--पारलियामेंट को श्रधिकार होगा कि चीफकमिस्नरी के सूबों के लिए. एुक 
फमेटी बनाये जिसके सदस्य मासजद किये जायेगे या कुछ छुने जायेंगे श्रौर यद्ध कमेटी चीफ 
कमिएनर के सूबे के लिए कानून बताने की सभा का काम कर सकती हैँ या पारलियामेंद 
चीफ कमिर्नर के सूच्रे के लिए शक मंत्री मण्डल नियुक्त कर सकती है। कार्य बनाने वाली 
कमेटी ओर मंत्री रण्डल नियुक्त करे। - 


२४१--प्रथम »नुसची के भाग (ग) में के राज्यों के लिये उच्च-न्यायालय्‌ 


(१) संसद विधि द्वारा प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित किसी 
राज्य के लिए उच्चन्यायालय गठित कर सकेगी अथवा ऐसे किसी राज्य में के 
क्रिसी न्यायालय को इस संविधान के प्रयोजनों में से सत्र या किसा के लिये 
उच्चन्यायालय घोषित कर सकेगी। 

(१) खंड (९) में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्चन्यायालय के सम्बन्ध में भाग (६) के 
अध्याय (४) के उपबन्ध, ऐसे रूपभेदों और अपवादों के अधीन रह कर, जैसे कि 
संसद विधि द्वारा उपबन्धित करे, बेसे ही लागू होंगे जैसे कि वे इस संविधान के 
अनुच्छेद २१४ में निर्दिष्ट किसी उच्चन्यायालय के सम्बन्ध में लागू होते है । 

(३) इस संविधान के उपबन्धों के, तथा इस संविधान के द्वाराया अधीन 
समुचित विधान-मंडल को दी गई शक्तियों के आझ्राधार पर उस विधान-मण्डल 
द्वारा निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्यक उच्चन्‍्यायालय, 
जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रथम 'अमनुसूची के भाग (ग) में उल्लि- 
खित किसी राज्य के या उसके अन्तर्गत किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में ज्त्नाधिकार 
का प्रयोग करता था, ऐसे प्र।रम्भ के पश्चात्‌ उस राज्य या ज्षेत्र के सम्बन्ध में 
बेस ज्षेत्राधिकार का प्रयोग करता रहेगा। 

(४) इस अनुच्छेद की कोई बात प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग 
(ख) में उल्लिखित किसी राज्य में के किसी उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार को उस 
अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित किसी राज्य पर अथवा उस राज्य के शअ्रन्तगंत 
किसी क्षेत्र पर विस्तृत करने की, था उससे अपवजित करने की, संसद की शक्ति 
फा अह्पीकरण नहीं करती । 

टोका--एालिरयासेंट कानून द्वारा किसी चीफ कमिस्नर के प्रांत के 
स्थाएित कर सकती है । 


लण हाईको 
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२४२-झोडयगृ 
(१) जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यधा उपचन्ध नहीं ऋछरती तदनक 
पोड़णू की विधान-परिषद्‌ का गठन शक्तियां और इत्य वैसे ही होंगे ऊैसे कि 


न 


संविधान वे प्रारम्भ स दीक परिले थे | 


न ड्यू जे गद्दी ज्१ न ता न्र्ः ड्ग 3 कज अर 24 
() पाड्यू से संगृहोत राज्म्द के, तथा कोड़ग के सम्बन्ध में ब्ययों रे, 
दिए कं 2 5720 न. #आ विज दि * ढड 
दष्य स प्रचन्ध तद तक अआपारवातत सहंग ऊब नहा इस दार से ॒ 


झादेश द्वारा, अन्‍य पइर्डन्ध नहीं बसता । 


आर्टिकिल २४३ | ( १३० ) 

टीका--जब तक कि पारलियासेंट कानून द्वारा कोई ओर नियम न बनाये कुग की 
लेजिस्लेटिव कॉसिल के वही अधिकार होंगे जो उंसके इस कानून के बनाने से पहले में और 
पद्‌ पहले की तरद्द ही काम करती रददेगी । 


भाग ६ 


प्रथम अनुसची के भाग (घ) में के राज्य-चेत्र तथा अन्य राज्य-ेत्र 
जो उस अनुस्तची में उल्लिखित नहों हैं । 


२४३-प्रथम अनुसचि के भाग (घ) में उल्लिखित राज्य-स्षेत्रों का ओर 
: उसमें अनुल्लिखित राज्य क्षेत्रों का प्रशासन 

(१) प्रथम अनुसूची के भाग (४) में उल्लिखित किसी राज्य क्षेत्र का तथा 
भारत राज्य क्षेत्र में समाविष्ट किन्तु उस अनुसूची में अनुल्लिखित किसी .अन्य॑ 
राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति करेगा तथा वह इस बारे में उस मात्रा तक, 
जितना कि वह उचित समझे, अपने द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मुख्य आयुक्त 
या अन्य प्राधिकारी के द्वारा कार्य करेगा। 

(१) राष्ट्रपति ऐसे किसी राज्य ज्षेत्र की शान्ति और सुशानस के लिए वि- 
. नियम बना सकेगा तथा इस प्रकार बना कोई विनियम संसदू-निर्मित किसी 
विधि का अथवा किसी वर्तमान विधि का, जो ऐसे राज्य-क्षेत्र में तत्समय लागू 
है, निरसन या संशोधन कर सकेगा तथा, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित होने पर 
उसका उस राच्य क्षेत्र पर लागू संसदू--अधिनियम के जैसा ही बल और 
प्रभाव होगा । 

टीका ऐसे चेत्र जो कि इस विधान की सूची $ भाग (६) में दिए गये हैं यानी 
(अंडमान व निकोबार टापू ) या ऐसे क्षेत्रों का श्रबन्ध जोकि भारत की सीमा के भीतर हैं 
परंतु जो इस विधान की सूची ५ में नहीं दिये गये हैं राष्ट्रपति के हाथ में होगा जोकि उसके 
लिए एक चीफ कमिश्नर नियुक्त करेगा। 


(१३१ ) [ आटिकिल २४४ 


भांग १० 
€< जे (40० 8 
अनुस चित आर आदम जातित्तेत्र 


२४४--अनुखूचित ओर आदिम-जाति क्षेत्रों का प्रशासन 


(१) श्रासाम राज्य के अतिरिक्त प्रथम अनुसूची के भाग (क) या (ख) में 
इल्लिखित किसी राज्य में के अनुसूचित क्षेत्रों तर अनुसूचित आदिमजातियों के 
प्रशासन और नियंत्रण के लिए पंचम अनुसूची के उपवन्ध लागू होंगे। 

(२) आसाम राज्य में के आदिमजातिज्ेत्रों के प्रशासन के लिए प्रठ्ठ अनु- 
सूची के उपबन्ध लागू होंगे। 


हि 3 न 


एस शाइल जकेत्र आर शेड्डल 


व 
हि 


श 


४, 


टीका--दंस विधान की सूची < में दये हुए नियम 
गे । $ के भाग (क)शौर 


आादुम जाते के प्रबन्ध के सम्बन्ध मे प्रयोग क्‍कच जाय क्लि 
(ख) के परान्तां में स्थित हों थ्रोर खूची ६ के नियम प्रासाम प्रान्त के शझादम जातियों से 


सम्बन्धित जातियां से लाग होंगे 
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भाग ११ 
संघ और राज्यों के सम्बन्ध 
अध्याय १--विधायी सम्बन्ध 
विधायिनी शक्तियों का वितरण 


२४५४--संसदू तथा राज्यों के विधान मणएडलों द्वारा निर्मित विधियों 
का विस्तार 


(१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसदू द्वारा भारत के 
सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी, तथा 
किसी राज्य का विधान मण्डल उस सपूरम्ण राज्य के अथवा उसके किसी भाग 
के लिए विधि बना सकेगा | 

(२) संसद द्वारा नर्मित कोई विधि, इस कारण से कि झसका राज्य- 
ज्ञेत्रातीत प्रवतेन होगा अमान्य नहीं समझी जायगी। 

टीका--हस विधान के नियमों के अधीन पारलियामेंट कुल भारत के लिये ओर 


बी०३७ 


प्रान्तों की असेम्बली व कौंसिज्ों के लिये कानून बना- सकेगी । 


२४६--संसदू द्वारा तथा राज्यों के विधान मन्डलों द्वारा, निर्मित विधियों 
के विपय 


(१) खण्ड (२) और (३) में किसी बात के होते हुए भी संसद्‌ को सप्तम 
अनुसूची की सूची (१) में (जो इस संविधान में 'संघ-सूची” के नाम से निर्दिष्ट है 
प्रगणित विषयों में से किसी के बार में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है । 


(२) खण्ड (३) में किसी बात के होते हुए भी संसदू को, तथा खंड (१) के 
अधीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के भांग (क) या भाग (खत) में उल्लिखित किसी 
राज्य के विधान-मण्डल को भी, सप्तम अनुसूची की (३) में (जो इस संविधान 
में “समवर्ती सूची” के नाम से निर्दिष्ट है ) श्रगणित विषयों में से किसी केआरे 
में विधि बनाने की शक्ति है । ४ 


हि 7 
(३) खण्ड (१) और (२) के अधीन रहते हुए प्रथम “अलुसूची 
के भाग (क्र) में या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य: के विधान- 
मण्डल को सप्तम अनुसूची की सूची (२) में (८ जो इस संविधौन में “राज्य- 


सूची” के नाल से निदिध्ट है) प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में ऐसे 
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राज्य अधवा उसके किसी भाग के लिये विधि बनाने की अनन्य शक्त्ति हू । 


(४) संसद को भारत राज्यन्क्षेत्र के किसी भाग के लिचे, जो प्रथम अनुसूची के 
भाग (क) था भाग (ख) के अन्तर्गत नहीं है, किसी भी विषय के बारे में विधि बनाने 
की शक्ति है चाहे फिर वह्‌ विषय “राज्य सूची” में प्रणणित विषय क्‍यों न हो । 

टीका--उन विषयों के सम्बन्ध मे जोकि इस विद्यान की सूची ७ लिस्द १ में दिए गये 
हैं केवल पारलियामेंट काबून बना सकेगी ओर विपयों के सम्बन्ध में जोकि लिएट २ में 
दिये गए हैं केवल प्रान्तीय असेम्नली ओऔरकॉसिल कानून बना सकेगी और उन विषयों के सम्बन्ध 
में जो कि लिस्ट ३ में दिए गये हूँ पारलियामेंट भी कानून बना सकेगी और प्रांत की असेम्बली व 
कींसिल भी कानून बना सक्रेयी ओर ऐसे क्षेत्रों के लिए जोकि इस विधान की सूचि (ग) (घ) में 
दिए गये दई 4ैवल पारलियामेंट कानून बना सकेगी | 

२४७--किन्हीं अपर न्यायालयों की स्थापना का उपबन्ध करने की 

संसद की शक्ति 
इस अ्रध्याय में किसी बात के होते हुए भी संसद-निर्मित विधियों के, अथवा 


बढ 


किसी वर्तमान विधि के, जो संघ-सची में प्रगाशित विपय के वार में है, अधिक्र अच्छे 
प्रशासन के लिये संसद किन्हीं अपर न्यायालयों की स्थापना का विधि द्वारा उपचन्ध कर 
सकेगी | 

थीका -पारलियामेंट को श्रधिकार होगा कि कानून का इ्च्छे। तन्‍्द प्रयोग कराने के लिए 
विशेष श्रदालते' स्थायित करे | 

२४८--अवशिष्ट विधान-शक्ति 

(१) संसद को ऐसे किसी विषय के बारे में, “समवर्नी सूची" अथवा “राज्य- 
सूची” में प्रगशित नहीं ऐै, विधि बनाने की अनन्य शक्ति हे । 

(२) ऐसी शक्ति के अन्तर्गत ऐसे करों के. जो डन सृचियों में से किसी में बश्ित 
नहीं ऐ आरोपण करने के लिये कोई विधि बनाने की शक्ति भा है. । 

टो का--ऐसे विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने के लिए जोढि लिस्ट २ और ३ में नहीं 
दिये गए हूँ, केवल पारलियामेंट को कानून बनाने का श्रधिकार होगा । 

२४६--राष्ट्रीय हित में राज्य-छची में के दिपय के बारे में विधि बनाने की 
संसद्‌ की शक्ति 

.  , ईसबध्थध्याय के पूर्वंगास्ती उपदंधों सें डिसी बातके हाते हुए भो, यदि राज्यपरिपद्‌ 
न्‌ उपस्थित आर संत देने वाले सदस्यों दी दो-तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा समधिर 
सबत्प हारा घाषत किया हू के राप्ट्रीय हित में यह आदश्यक या 
रएज्यन्स।ध से भगाणत आर उस संकल्प सें इद्धिम्दित किसी दिपय 


५ 


को श< हू 
इ्टकर हू छक ससदू 


यार में विश 
धब मं वचावच 


क्‍ः ही 
ट न्य द्ः 
दनाय तो जद तक वह संकल्प प्रदत्त हे संसद के लिये इस विपय के दाए सें के 
जज त्श्ण पी कप 404 हा रे जद पद हि से श्सख्द ३ तय जज (६8 १4६ भसागत सु 
ध्य्नद्ध> ध्द स्‍च्श्स्द्धा दादा 278 | दल 2 5 7 -् हू 
चर ६ 5 ६ जज अपन इसके वदासा सांग का लय बाघ चनाना विवि-संगत 


शोगा । 
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आरटिकल २४०, २४१ ( ११४ ) 


(२) खंड (१) के अधीन पारित संकल्प एक वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि 
के लिये प्रवृत्त रहेगा जेसी कि उस में उल्लिखित हो : ह 

परन्तु यदि, और जितनी बार, किसी ऐसे- संकल्प को प्रवृत्त बनाये रखने का 
अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड (१) में उपबन्धित रीति से पारित हो जाये तो ऐसा 
संकल्प उस तारिख से आगे, जिस को कि थह इखंड के आधीन अन्यथा प्रवृत्त न-रहता, 
एक वर्ष की ओर कालावधि तक प्रवृत्त रहेगा । 

(३) संसद्‌ द्वारा निर्मित कोई विधि, जिसे संसदू खंड १ के अधीन संकल्प के 
पारण के अभ.व में बनाने में सक्षम न होती, संकल्प के अबृत्त न रहने से छः मास की 
कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के अतिरिक्त प्रभावी न होगी 
जो उक्त कालावधि की समाप्ति से पूर्वे की गई या को जाने से छोड़ दी गई है। 

टठीका--यदि राजपरिषद्‌ के उपस्थित सदस्यों में से दो- तिहाई यह प्रस्ताव पास कर दे' कि 
देश के हित के लिए पारलियामेंट को ऐसे विषयों के सम्बन्ध में भी कानून बनाना श्रावश्यक 
है जोकि लिस्ट २ में दिया गया है तो पारलियामेंट को अ्रधिकार होगा कि उक्त विषय के 
सम्बन्ध में भी कानून बनाये परन्तु यह भ्रस्ताव अ्रधिक से श्रधिक एक वर्ष के लिये लागू रहेगा । 


२४०--यदि आपात की उद्घोषणा ग्रवतन में हो तो राज्य-सची में के 
विषयों के बारे में विधि बनाने की संसद्‌ की शक्ति 


(१) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी संसद्‌ को, जब तक आपात 
की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र के अथवा उसके किसी भाग 
के लिये राज्य-सूची में प्रगणित विषयो में से किसी के बारे में विधि बनाने की शक्ति 
होगी | 

(२) संसद्‌ द्वारा निर्मित विधि, जिसे संसद्‌ू आपात की उद्घोषणा के अभाव 
में बनाने में सक्षम न होती, उद्घोषणा के प्रवर्तेन की समाप्ति के पश्चात्‌ छः सास की 
कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन सब वातों के अतिरिक्त 
प्रवर्तनदीन होगी जो उस कालावधि की समाप्ति से पूर्व की गई या की जाने से छोड़ 
दी गई है। 

टीका--जबकि इस आरटिकल के द्वारा यह घोषणा कर दी *ई हो कि कोई विशेष 
श्रावश्यकता उत्पन्न हो गई है तो पारलियामेंट को कुल भारत के लिये कानून बनाने का अधिकार 
होगा चाहे वह विषय लिस्ट २ में ही क्‍यों न दिया गया हो परन्तु यह कानून उपयुक्त घोषणा 
समाप्त होने की तारीख से छुः मह्दीने पीछे लागू न रहेगा । 


२४१--अनुच्छेद २४६ ओर २५० के अधीन संसद्‌ निर्मित विपयों 
तथा राज्यों के विधान-मेंडलों द्वारा निर्मित विधियों में असंगति 
इस संविधान के अनुच्छेद ५४६ और २४० की कोई वात किसी राज्य के 
विघान-मंडल की कोई विधि वनाने की शक्ति को, जिसे इस संविधान के अधीन 


( १३४५ ) [आर्राटकल २४२, २५३ 
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बनाने की शक्ति उसे हें, निर्वेन्धित न करेगी किन्तु यदि किसी राज्य के विधान- 
मंडल द्वारा निर्मित विधि का कोई उपचन्ध, संसद द्वारा निर्मित विधि के, जिसे संसद 
उक्त दोनों में से किसी अनुच्छेद के अधीन वनाने की शक्ति रखती हैं. किसी उपवन्ध के 
विरुद्ध है तो, संसद द्वारा निर्मित वि।ध अभिभावी होगीं चाहे बह राज्य के विधान- 
मंडल द्वारा निर्मित विधि से पहिले या पीछे पारित हुई हो तथा राज्य के विधान-मंडल 
द्वारा निसित विधि विरोध की मात्रा तक प्रवतेनशुन्य होगी किन्तु तभी तक जब तक कि 
संसद द्वारा निर्मित विधि प्रभावी रहे । 
टीका-यदि प्रांत की अरसेम्बली व लेडिसलेटिव कॉसिल का ब्नाया हुआ फामून 


पार्लियामेंट के कानून के विरुद्ध ह| तो असेम्बली व कसिल का इनाथा इश्ना कानून रद्द समझा 
जायेगा । 


रू छा 


२४२ - दो या अधिक राज्यों के लिय उनकी सम्मति से विधि बनाने की 
संसद की शक्ति तथा एसी विधि का दुसरे किसी राज्य द्वारा 


अंगीकार क्रिया जाना 

(९) यदि दिन्दहीं दो अथवा अधिक राज्यों के विधान-मंदलां को यह बांछनीय 
प्रतीत हो कि उन विषयों में से, जिन के बार में संसद को, अनुच्छेद २०६ और २४० में 
उपयन्धित रीति के अतिरिक्त, उन राज्यों के लिये विधि बनाने को शक्ति नहीं हैं, 
किसी बिपय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद विधि हारा छरें सथा यदि उन राज्यों 
ये विधान-संडलों के सब सदनों न उस लिये संकन्‍्पां का पारण किया है ता उस 
विपय का तदनुकुल विनियमन वरन के लिये फिसी श्धिनियम का पारण करना 
संसद के लिये विधि-संगत ऐगा, तथा इस प्रकार पारित कोई अधिनियम ऐसे राज्यों 
को लागू होगा तथा किसी अन्य राज्य को, जो तसरचान अपने विधान-मंदल के 
सदन पघ्रथवा जहां दो सदन हो वहां दोनों सदनों में से प्रत्यक्ष से उस लिये पारित 
संकल्प हारा उस को अंगीकार करे, लाग होगा । 

(२) संसद द्वार इस प्रकार पारित छोश ऋधिनियम इसी रीति से पारित या 
अंगीज्त संसद ये; अधिनियम से संशोधित या निरसित किया जा सकेगा, झिन्‍तु किसी 
राज्य के सम्बन्ध में, जहां कि वह लागू होता हे. उस राज्य के विधान-मंदल के 
ध्धिनियम से संशोधित या निरसित न किया जायेगा। 


| कि छ  # 
हु स्न्तग ३ कु य छारार ९5 >म थ्र्र७ पान 
शुन्लता छएाय करारा झ पालूनाथ वधान 
र्‌ हर « «६४७ « है न्द 
एस ऋआधभ्याय व पृदयातक्ना एइपवन्दा से एरिस्ा बात रू हात हद भी, ग्खद या 
हे ध्ट के 
परसी न्य टश या दशा " साप छा र्ट किसी लचक अरृरपिफ प्रताका ग्या धर सिसमय घापतया 
8] द् पे. साप का हुई किला साध, इुणार था झोनसभसत्र अधा 
 दिसी आग्दराष्रीय सस्धलम घ्ण्न्य रि में किय गये शिसी दिनिएयद के 
रत ्यि पयूलबक्सलल्‍ूपन, सन्पा था इहन्य [नर क्षरे एच राय दइसावयद ४: 
श्विल्म पेः ८५ त न & 8 ५ कह ७: ५ ० 
पोस्यतन के रूय जारत था सन्एृणा राष|ध्यन्छद्र या इस के किया सारा कालय दाह 
ना कि न कि तो गे 
दा्घ छान दे सा हू । 
रंब--रर लिए 5 722 20% > ;; $ 
रुा१४०-राकालग्ानर वे झुल नारह दा पाप शुत्त दादुन ब्नान दा मा। धरददार हागा 
5 . ई : ण्‌ ५, ६, _+?- ० >. २. 
हो बिरू दिरेश राष्य हे संधि छापे बरने थे लिए ऋाइश्यव हो | 
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२५४--संसद्‌ द्वारा निर्मित विधियों ओर राज्यों के विधान-मंडल्ों द्वारा 
“ निर्मित विधियों में असंगति 
(१) यदि किसी राज्य के विधान-संडल द्वारा निर्मित विधि का कोई उपबन्ध 

संसद द्वारा निर्मित विधि के, जिसे संसदू अधिनियमित करने के लिये सक्षम है, किसी 
उपवन्ध, अथवा समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों में से एक के वारे में बर्तेमान विधि 
के, किसी उपवन्ध के विरुद्ध है तो खंड (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये 
यथास्थिति संसद्‌ द्वारा निर्मित विधि, चाहे वह ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा 
निर्मित विधि के पहिले या पीछे पारित हुई हो, या वर्तमान विधि अभिभावी होगी, 
तथा उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि विरोध की मात्रा तक शून्य होगी । 

(२) जहां प्रथम अनुसूची के भाग (क ) या भाग ( ख ) में उल्लिखित राज्य के 
विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि में, जो समवर्ती सूची में प्रगणित विषयोाँ में से एक 
के बारे सें है, कोई ऐसा उपवन्ध अन्तर्विष्ठ हो जो संसद द्वारा पहिले निर्मित की गई 
विधि के, अथवा उस विषय के वारे में किसी वर्तमान विधि के विरुद्ध है तो ऐसे राज्य 
के विधान-मंडल द्वारा उस प्रकार निर्मित विधि उस राज्य में अमिभावी होगी यदि 
उस को राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित किया गया है और उस पर उस की अनुमति मिल 
चुकी है। 

परन्तु इस खंड की कोई बात संसद्‌ को, किसी समय उसी विषय के सम्बन्ध में 
कोई विधि, जिस के अन्तर्गत ऐसी विधि भी है जो राज्य के विधान-संडल द्वारा इस 
प्रकार निर्मित विधि का परिवर्धेन, संशोधन परिवर्तेन या निरसन करती है, अधिनियमित 
करने से न.रोकेगी । 

टीवा--ऐसी विपय के सम्बन्ध में जो कि लिस्ट ३ में दिया गया है पारलियार्मेट द्वारा 
बनाया गया कानून प्रांतीय अतेम्बली व कौंसिल द्वारा बनाये हुये कानून की अपेक्षा माननीय होगा 
परन्तु यदि पारलियामेंट के किसी कानून बनाने के पश्चात्‌ प्रान्तीय अपैम्भली व कौंतिल ऐसे 
विषय के सम्बन्ध में कोई कानून बनाती है जोकि लिस्ट ३ में दिया गया है और उपरोक्त प्रान्तीय 
कानून की स्वीकृति राष्ट्रपति ने दे दी है तो उपयुक्त प्रांतीवः कानून उस श्रांत के लिये लागू समझा 
जायेगा । ऐ; ह 


० श्शों रे (४ ० ० आप ७० 
२५५--सिपारिशों ओर पूष मंजूरी की अपेक्षाओं केवल 
प्रक्रिया का विषय मानना 


यदि संसदू के, अथवा पहिली अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित - 
किसी राज्य के विधान-संडल के किसी अधिनियम का-- 


( क ) जहां रोज्यपाल की सिपारिश अपेक्षित थी वहां राज्यपाल या राष्ट्रपति 


(ख ) जहां राजप्रमुख की सिपारिश अपेक्षित थी वहां राजग्रमुख या राष्ट्रपति ने; 
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(ग) जहाँ राष्ट्रपति की सिपारिश या पूर्व मंजूरी अपेक्षित थी वहाँ राष्ट्रपति ने, 
अनुमति दी है तो ऐसा अधिनियम तथा ऐसे किसी अधिनियम का कोई उपयंध 
केवल इस कारण से अमान्य न होगा कि इस संविधान ह्वारा अपेक्षित कोई सिपारिश 
न की गई या पूवे मंजूरी न दी गई थी । 

अध्याय २-शासतन सम्बन्ध 
साधारण 
२५६--संघ ओर राज्यों के आभार 

प्रत्येक राज्य की राज्यपालिका शक्ति का, इस प्रकार प्रयोग होगा, कि जिससे 
संसद द्वारा निमित विधियों का, तथा किन्हीं वर्तमान विधियों का, जो उस राज्य में 
लागू हैं, पालन मुनिश्चित रहे तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य 
को एसे निदेश देने तक बिस्दृत होगा जो कि भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिये 
श्रावश्यक दिखाई दे । 

२५४७--किन्हीं अवस्थाओं में राज्यों पर संघ का नियन्त्रण 

(१) प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होगा कि जिस 
से संघ दी कार्य पालिका शक्ति के [प्रयोग में पोर प्रदुचन या प्रतिकूल प्रभाव न दो 
तथा संघ की फायपालिका शक्ति का विस्तार क्िसो राज्य को ऐसे निदेश देन तक विस्तृत 
ऐोगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिये ग्रावश्यक दिखाट ,द । 

(२) संघ की कायपालिका शक्ति का विखार राज्य को किसी ऐसे संचार-साथनों 
के निर्माण करने और बनाये रखने के लिये निदेश देन तक भी विम्दत होगा 
जिनवा राष्ट्रीय या सेनिक सहत्व का होना उस निदेश में घोषित किया गया हो; 

परन्तु एस खंड को कोई बात राज-पर्थों या जल-पर्यों छा राष्ट्रीय राजनयथ 
या राष्ट्रीय जल-पथ घोषित करने की संसद की शक्तियों, अधवा इस प्रछार थाषित 
राज-पथ या जल-पथ के बारे सें संघ की शक्ति को, ऋधवा नो-दल, स्थलज्चल और 
विमान-बल वःसंशालाओं विपयकः अपने कृत्यों का भाग मान कर संचास-साथनों 

पे: निमाण और बनाये रखने की संघ दी शक्ति छो निरन्‍न्धित करन बाली न 
मानी जायेगी । 


६१ चपिस्ी में की गलों दी क्तादः लिये दि जाने वाले 35 7 कट 
(६) कैसी राष्य से की रलों वी रक्षा दे लिये छिये जान बाल उपायों के बार में 
एस राज्य मे सिदेश क्र ठदः भी री संघ क्वी चाय स पानिदा £- ४. 5 
एस राज्य दो निदश दन तवा ना संघ को दायंएालेदा शाक्ते का दिस्‍तर हागा। 
जो >> स्पंड के घ्णछी + बल 5 5 रु न न 
(९) जहो खंड (+) के अधीन संदार-साधनों छे निमाण अथवा उनकी बनाय 
ब वी त्दा स्सड रा बा ० _. दर रू 
रग्पन प दार से, क्षपदा खंड (३) दा आऋधोन किसी रल दी रह्चा छा लिये छिय जान 
चर प्पा कप से घार शि पे छ््स्ि शाउइरा छत ले जर्जर र्सी >> कम के ५४८० दक 
घाल इपाया व. घार से, दिखा राज्य दा दिय गय शिसी निशा ढ़ पालन में दसमस 
दल पल बन फ् बह ऊे नयक या पडा श्सा के नहीं 53 दा च््या हः कट बे है ० 
दप्प सर्च शाता ह जा बाद शुसा निदेश नहों दिया गया हाता ना, राज्य के मामत्दी 
प्लग्यों हम डा र्‌ बे ड़ ञ ० है 2 ह ल्‍ ५ ८ 
पलगएा प्‌ पालन मे रवुच हादठा, वहां इस राज्य द्वाफ द्िय गये अआर्तिरन्न ग्य्न्सं सा 
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बारे में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि दी जायेगी जो करार पाई जाये 


अथवा करार के अभाव में, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधपात हारा नियुक्त सध्यस्थ 
'नधारित कर | 


२५८--कतिपय अबस्थाओं में राज्यों को शक्ति आदि देने की संघ की शक्ति 
इस संविधान में किसी वात के होते हुए भी किसी राज्य की सरकार की 
सम्म ति से राष्ट्रपति, उस सरकार को या उसके पदाधिकारियों को ऐसे किसी विपय 
सम्बन्धी कृत्य, जिन पर संघ की कायपालिका शक्ति का विस्तार है, शर्तों के साथ या 
बिना शत सॉंप सकेगा | 
(२) ऐसे विषय से जिसके बारे में राज्य के विधान-मंडल को विधि बनाने की 
शक्ति नहीं है, सम्बद्ध होने पर भी संसदू-निमित विधि, जो किसी राज्य में लागू है, 
उस राज्य अथवा उसके पदाधिकारियों और ग्राधिकारियों को शक्ति दे सकेगी और 
कतव्य आरोपित कर सकेगी अथवा शक्तियाँ दिया जाता और कतेठ्य आरोपित 
किया जाना प्राधिकृत कर सकेगी । 
(३) जहां इस अनुच्छेद के आधार पर किसी राज्य अथवा उसके पदाधिकारियों 
या प्राधिकारियों को शक्तियां दी गई हैं, अथवा करतंज्य आरोपित कर दिये गये हैं 
उन शक्तियों और कतेव्यों के प्रयोग के बारे में राज्य हरा प्रशासन में किये गये अतिरिक्त 
खर्चो के वारे में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि दी जायेगी जो करार पाई 
जाये अथवा, करार के अभाव में, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नियुक्त 
सध्यस्थ निधारित करे। 
टीका--राष्ट्रपति किसी प्रान्तीय सरकार की अनुमति से उस प्रान्त की सरकार या उसके 
अफसरों को ऐसे अधिकार दे सकती है जो कि भारत सरकार कों प्राप्त हों । 
२४६--प्रथम अनुस्तची के भाग (ख) में के राज्यों में के सशस्त्र बल 
(१) इस संविधान में किसी वात के होते हुए भी प्रथम अनुसूची के भाग 
(ख) में उल्लेिखित कोई राज्य, जो कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले 
सशस्त्र बलों को रखता था, उक्त बलों को ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ ऐसे साधारण 
या विशेष आदेशों के आधीन रह कर जंसे कि राष्ट्रपति समय समय पर इस बारे 
में निकाले, तव तक वनाये रख सकेगा जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध 
नकरे। ॥ 
(२) कोई ऐसे सशस्त्र चल, जैसे कि खंड (१) में निर्दिष्ट हैँ, संघ के सशस्त्र 
बलों का भाग होंगे। 
टीका--जत्न तक पारलियामेंट इस सम्बन्ध में कोई नियम न बनाये रियास्तें जो इस विधान 
की सूचि १ भाग ख में दी गई हैं ऐसी फजें रख सकती हैं जों कि वे इस विधान के बनने से पहले 
रखती थीं | 


६०--भारत के बाहर के राज्य-च्त्रों के सम्बन्ध मं संघ का ज्षत्रांधकार 


भारत सरकार किसी ऐसे राज्य-क्षेत्र की सरकार से, जो भारत राज्य-्षेत्र 
का भाग नहीं है, करार कर के ऐसे राज्य-क्षेत्र की सरकार में निहित किसी कार्यपालिक, 


( १३६ ) [ आरंटिकल २६१, २६२, २६३ 


विधायी या न्यायिक छ॒त्यों को प्रहण कर सकेगी किन्तु प्रत्येक ऐसा करार विदेशी 


क्षेत्राधिकार के प्रयोग से सम्बद्ध किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रहेगा ओर उस 
से शासित होगा । 


बह 


। श 4 पी 
२६१ - सावेजनिक क्रिया, अभिलेख ओर न्यायिक कायवाहियां 

(१) भारत के राज्वनत्षेत्र में सत्र, संघ की ओर प्रत्वेक्त राज्य 
क्रियाओं, अभिलेखों ओर न्याग्रिक कायबाहियों को पूराई 
दी जायेगी । 

(२) खंड (९) में निर्दिप्ठ क्रियाओं, अभिलेखों ओर कार्यवाहियाँ की सिद्धि की 
रीति और शर्ते तथा उन के प्रभाव का निधारण संसद्‌ निर्मित विधि द्वारा उपबन्धित 
रीति के अनुसार होगा । 

(३) भारत राज्य-त्षेत्र के किसी भाग में के व्यवहार न्याबालयां द्वारा दिये गये 
अन्तिस निर्णय था आदेश उस राज्य-्ज्षेत्र के अन्दर कहीं भी विधि अनुसार निष्पादन- 
थोग्य होंगे । 

वा--यदि इस विधान के लागू होने से पहले भारत था हिसी प्रान्त श कानूनी कार वाई 
चल रही थी बद्द इस विधान के लागू होने के बाद भी मानी जादेगी । 


जल सम्बन्धी विवाद 
२६२-- अन्तर्राज्चिक नदियों या नदी-दर्नों झे जल सम्बन्धी बादां के 
न्याय-निर्णयन 
(१) संसद विधि द्वारा किसी पन्तरा|ष्यिय रदी या 
प्रयोग, वितरण, यथा नियंत्रण के बार में किसी पिच 
लिये उपबन्ध कर सफेगी । 


की, सावजनिक 
वेश्वास और पूरी मान्यता 





दून के, या में, जलों 
याद के + 


॥ 
पारि के न्याय-निगयन 


पे याफ 
पे 

(२) एस संविधान में किसी बात के हाते हुए भी संसद विधि 
सकेगी कि न तो उच्चतम-न्‍्यायालय ओर न अन्य काई न्यायालय 


£ न्यायालय स्व॑ंद (१) में निर्दिष्ट 
केसी विवाद या फरियाद के बार में ज्षेत्राधिकार छा प्रयाग छरगा। 


टंका--पारलियामेंट वो श्रधिवार होगा कि ऐडी नदियों के गर्ी के सम्नन्ध में कादन 
पनाये थी एक से ध्धिक प्रान्‍्तों मे हद; हो । न्‍; 
७९ 


राज्या के बीच समन्वय 


क [का 45 
२६३-- अन्तराज्य-पारपद्‌ विपयद्ध उपदन्ध 


यांटि पलक ७०कक»र राष्ट्रपति हक ते ञ 4 छदयी क्त् काका सन्त उ६च ्ज्ज्ड 
जाद फकैसा सस्यय राष्ट्रपात का यह लात हो छू एला पारपद् था स्थापना 
छ्ायप- चल 
ज॑ लाप पहता बा सता हा, 'हफसे पर 
न कर कम मे पल आल 0 कर 2 पड मम ि 
(दा) फाज्या धर जादइदाद एत्सक्न हा चइझा हा इन दा जांच दशरन आर 
कक. हुक: 9 
है एर दा हर जे ब११ 
»__ गायों बज न जज ० 
(एप) एुश यथा सदर राध्पों छझे, आपदा संद आर पं या अवधिश गारण्यों दा 
एर्ररएा का रछ >+ न काकीिलाएओ,.. ४... ण्यों ध्ज ४ कर 
दि किक की जाउज वदिपया द. इमुसधान ऋार इदा इगनः; ऋणदा 


आरटिकल २६४, २६५, २६६ ( १४० ) 


(ग) ऐसे किसी विषय पर सिपारिश करने, और विशेषतः उस विषय के बारे 
में नीति ओर कार्यवाही के अधिकतर अच्छे समन्वय के हेतु सिपारिश करने; का भार 
हो तो राष्ट्रपति के लिये यह विधि-संगत होगा कक वह आदेश द्वारा ऐसी परिषद्‌ की 
स्थापना करे तथा उस परिषद्‌ के द्वारा किये जाने वाले कर्तव्यों के स्वरूप को ओर 
उसके संघटन और प्रकिया को परिभाषित करे। ह 

टीका--यदि भारत यूनियन या प्रान्तों के बीच या प्रान्तों के आपस के बीच के किसी 
मामलों को तय करने के लिए यो उनकी संयुक्त भलाई के लिये किसी कौंसिल का स्थापित किया 
जाना आवश्यक है तो राष्ट्रपति ऐसी कौंसिल नियुक्त कर सकता है | 


है भाग १२ 
वित्त, सम्पत्ति, संविदाए ओर व्यवहारवाद. 


अध्याय १-नंवत्त साधारण 
२६४--निर्वेचन 
इस भाग में जब तक कि ग्संग से अन्यथा अपेक्षित न हो-- 
(क) “वित्त-आयोग” से इस संविधान के अनुच्छेद श८० के अधीन गठित 
वित्त-आयोग अभिगप्रेत है; - 
(ख) “राज्य” के अन्तर्गत प्रथम अलुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित कोई राज्य 


नहीं है: 
के (ग) प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों के निदेशों के अन्तगेत 

प्रथम अनुसूची के भाग (ध) में उल्लिखित किसी राज्यज्षेत्र के, तथा किसी ऐसे अन्य 
राज्य-क्षेत्र के जो भारत राज्य-क्षेत्र में समाविष्ठ तो हो किन्तु उस अनुसूची में उाल्लखित 
न हो, निर्देश भी होंगे । 

टीका--इस विधान के भाग १२ चीफ कमिश्नरी के दुंबों से लायू न होगा, केवल ऐसे 
प्रान्तों श्रौर देसी राज्यों से लागू होगा जो कि इस विधान की सूचो १ भाग (क)ष(ख ) में 
दिये हुए हैं । करों डे - 
२६५--विधि ग्रापिक्तिर के (सवाय करों का आरोपण न करना 

विधि के आधिकार के सिवाये कोई कर न तोआरोपित और न संग्रहीत किया जायेगा । 

टीका --यह आरटिकल बहुत आवश्यक हैं और इसमें यह दिया गया है कि कोई ऐसा 
टैक्‍स नहीं लगाया जायगा और न वसूल किया जायेगा जब तक कि इसके सम्बन्ध में कोई कानून 


न बन गया हो | राज्यों कर २ 
२६६ -भारत और राज्यों की सचित निधियाँ औऑर लोक-लेखे 


(१) अनुच्छेद २६७ के, उपबन्धों के तथा कुछ करों कौर शुल्कों के शुद्ध 
आगम के राज्यों को पूर्णतः या अंशतः सौंपे जाने के वारे में इस अध्याय के उपवंधों 
के, आधीन रहते हुए भारत सरकार द्वारा श्राप्त सव॒ राजस्व, राज-हुंडियों को निकाल 
कर, उधार द्वारा और अर्थोपाय पेशगियों द्वारा लिये गये सब उघार, तथा उपधारों 
के प्रतिदान सें उस सरकार को श्राप्त सब धनों की एक संचित निधि बनेगी जो 


(१४१ ) [ आरटिकल्न २६७, २६८ 


“भारत की संचित निधि” के नाम से ज्ञात होगी तथा राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त सब 
राजस्व, राज-हुंडियों को निकाल कर, उधार द्वारा और अर्थोपाय पेशगियों हारा 
लिये गये सब उधार, तथा उधारों के प्रतिदान में उस सरकार को प्राप्त सब 
धनों की एक संचित निधि बनेगी जो “राज्य की संचित निधि” के नास से ज्ञात होगी । 

(२) भारत की सरकार या राज्य की सरकार द्वारा, या की ओर से, प्राप्त 
अन्य सब सार्वकजनिक घन यथास्थिति भारत के या राज्य के लोक-लेखे में जमा 
किये जायेंगे । 

(३) भारत की या राज्य की संचित निधि में से कोई धत्त विधि की अनुकूलता 
से, तथा इस संविधान में उपबन्धित प्रयोजनो ओर रीति से, अन्यथा बिनियुक्त नहीं 
किये जायेंगे । 

टीका--कुल रुपया सिवाय उध रुपये के जो कि केन्द्रीय सरकार प्रांतीय सरकार को दे 
या जो कि केन्द्रीय सरकार वसूल करे या कर्ज ले केन्द्रीय सरकार के फएड में जमा होगा और जो 
क्रेन्द्रीय सरकार का फरड कहलायेगा ओर इसी प्रकार प्रांतीय सरकारों के भी फण्ड होंगे। 
केन्द्रीय था प्रांतीय फएड में से कोई रुपया खर्च नहीं किया जायेगा जत्र तक कि उसके लिए कोई 
कानून न बन गया हो । 

२६७--आकस्मिकता-निधि 


(१) संसद विधि दारा, अग्नरदाय के रूप से भारत की आकृस्मिकता-निधि! के 
नाम से ज्ञाव आकस्सिकता-निधि की स्थापना कर सकेगी जिस में ऐसी विधि द्वारा 
निर्धारित राशियां, समय-ससय, पर डाली जायेंगी, तथा अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद 
११४ या अनुच्छेद ११६ के अधीन संसद द्वारा, विधि द्वारा, प्राथिक्रत होना लम्बित 
रहने तक ऐसी निधि सें से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये अग्रिम घन देने के लिये 
राष्ट्रपति को योग्य बनाने के हेतु उक्त निधि राष्ट्रपति के हाथ में रखी जायेगी । 


(२) राज्य का विधान-संडल विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में “राज्य की 
आकस्सिकता-निधि” के नाम से ज्ञात आकरिसकता-निधि की स्थापना कर सकेगा जिस 
में ऐसी विधि द्वारा निधारित शशियां समय-समय पर डाली जादेंगी, तथा अनवेक्षित 
व्यय का अनुच्छेद २०५ या अनुच्छेद २०६ के अवोन राज्य छ विवान मंडल द्वार, 
विधि द्वारा, प्राधिकृत होना लम्बित रहने तक ऐली निधि में से ऐस व्यय की पृर्ति के 
लिये अग्रिम धन देने के लिए उसको योग्य बनाने के हेतु एसी निधि राज्य के राज्यपाल 
या राजप्रमुख के हाथ सें रखी जायेंगी। 


के थ्‌ राज्य च् 4 छू आच 
सच तथा राज्या प्‌ राजस्वा का वितरण 
२६८--संघ दारा आगेषित किये जाने वाले किन्तु राज्यों दाारा संग्रहीत 
ठथा विनियोजित किये जाने वाले शुल्क 


आरटिकल २६६] ( १४२ ) 


(१) ऐसे मुद्रांक-शुल्क तथा औषधीय ओर ग्रसाधनीय सामग्री पर ऐसे 
उत्पादन-शुल्क जो संघ सूची में वर्णित हैं, भारत सरकार द्वारा आरोपित किये जायेंगे 
किन्तु-- 

(क) उस अवस्था में जिस में किये शुल्क प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में 
उल्लिखित राज्य के भीतर उद्यृहीत किये जाने वाले हों, भारत सरकार द्वारा, तथा 

(ख) अन्य अवस्थाओं में जिन-जिन राज्यों के भीतर ऐसे शुल्क उद्गृहीत किये 
जाने वाले हों, उन-उन राज्यों द्वारा, संग्रहीत किये जायेंगे। 

(२) जो शुल्क किसी राज्य के भीतर उद्गृहीत किये जाने वाले हैं. उसे में 
सें किसी के, किसी वित्तीय वर्ष के आगम, भारत की संचित निधि के भाग न होंगे 
किन्तु उस राज्य को सौंप दिये जायेंगे। 

टीका-एटाम्प ब्यूटी व अन्य चुगी जो दवाई व सिंगार सम्बन्धी चीजों पर लगाई 
जावेगी उसे प्रान्तों और रियास्तों की सरकार वसूल करेगी और चीफ कमिश्नरी प्रांतों में 
यूनियन सरकार बसूल करेगी । 

२६६-- संघ द्वारा आरोपित ओर संग्रहीत, किन्तु राज्य को 

सौंप जाने वाले कर 

(९) निम्नलिखित शुल्क और कर भारत सरकार द्वारा आरोपित और संग्रहीत 
किये जायेंगे, किन्तु राज्यों को खंड (२) में उपबन्धित रीति से सौंप दिये जायेंगे 
अथातू--- 

(क) ऋषि-भूमि से अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार विषयक शुल्क ; 

(ख) क्षि-भूमि से अन्य सम्पत्ति-विषयक सम्पत्ति-शुल्क ; 

(ग) रेल, समुद्र या वायु से वाहित वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा-कर ; 

(घ) रेल भांड़ों और वस्तु-भाड़ों पर कर ; 

(ड) श्रेष्ठि-चत्वरों और वायदा वाजारों के सौदों . पर मुद्रांक-शुल्क से अन्य 
कर; 

(व) समाचार-पत्नों के क्रय-विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। 

(२) किसी वित्तिय वर्ष में के ऐसे किसी शुल्क या करके शुद्ध आगम, वहाँ 
तक भारत की संचित निधि के भाग न होंगे, जहाँ तक कि वे आगम प्रथम अनुसूची के 
भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों से मिलने वाले माने जायें, किन्तु उन राज्यों को सौंप 
दिये जायेंगे जिन में वह शुल्क या कर उस्र वर्ष में उद्यूहीत होना है तथा उन 
राज्यों में ऐसे वितरण-सिद्धान्तों के अनुकूल वितरित किये जायेंगे जेसे कि संसद्‌ विधि 
द्वारा सूत्रित करे । 

टीका--इस आरटिकल में ऐसे टेकस दिये गये हैँ जो यूनियन सरकार द्वी लगायेगी व 
यूनियन सरकार ही वसूल करेगी परन्तु इनका कुछ भाग प्रांतों व रियासतों की सरकार को दे 
दिया जायेगा । 
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२७०--संघ द्वारा उद्ग्ृहीत ओर संग्रहीत तथा संघ और राज्यों 
के बीच. वितरित कर 


(१) कृषि-आय से अतिरिक्त अन्य आय पर करों को भारत सरकार द्वारा 
उद्गृहीत और संग्रहीत किया जायेगा तथा खंड (२) में उपबन्धित रीति के अनुसार 
संघ और राज्यों के बीच सें वितरित किया जायेगा | 

(२) किसी वित्तीय बर्ष में के किसी ऐसे कर के शुद्ध आगम का जहां तक वह 
आगम प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों में से अथवा संघ उपलब्धियों 
के सम्बन्ध में देय करों से सिला हुआ आगम साना जाये वहां तक के सिवाय, ऐसा 
प्रतिशत भाग, जेसा बिहित किया जाये, भारत की संचित निधि का भाग न होगा 
किन्तु उन राज्यों को सौंपा जायेगा जिन के भीतर वह कर उद्गृहीत होना है 
तथा वह उन राज्यों को उस रीति और उस समय से, जो बिहिंत किया जाये, वितरित 


होगा । 

(३) खंड (२) के प्रयोजनों के लिये श्रत्येक वित्तीय वर्ष में आय पर करों के 
उतने शुद्ध आगम का, जितना कि संघ-उपलब्धियों के सम्बन्ध में देय करों का शुद्ध 
आगम नहीं है, वह्‌ प्रतिशत भाग, जो विहित किया जाये, प्रथम अनुसूची के भाग 
(ग) में उल्लिखित राज्यों में से मिला हुआ आगम सममा जायेगा । 

(४) इस अनुच्छेद में-- 

(क) “आय पर करों? के अन्तर्गत निगम-कर नहीं हे; 

(ख) “विहित” का अर्थ है कि-- 

(१) जब तक वित्त-आयोग गठित न हो जाये तव तक राष्ट्रपति द्वारा आदेश 
द्वारा विहित; तथा 

(२) वित्त-आयोग के गठित हो जाने के पश्चात्‌ वित्त-आयोग की सिपारिशों 
पर विचार करने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा विहित; 

(ग) “संघ उपलब्धियों” के अन्तर्गत भारत संचित निधि में से दी जाने वाली 
सब उपलब्धियां ओर निवृत्ति-वेतन, जिन के सम्बन्ध में आय-कर आरोपित किया जा 
सकता है, भी है । 

टीका--सिवाय कृषि आयकर के श्रन्य श्राय पर इन्क्मटेक्स यूनियन सरकार ही लगायेगी 
श्रोर बह ऐी दसृल करेगी परन्तु उसका नियत भाग प्रल्‍्तों व रियासतों में बांद दिया जायेगा । 

२७१--संघ के प्रयोजनों के लिये शुल्क और करों पर अधिभार 
.. . अनुच्छेद २६६ ओर २७० में किसी वात के होते हुए भी संसद उन अनुच्छेदों 
भे निर्दिष्ट शुल्कों या करों में से किसी की भी किसी समय संघ के प्रयोजनों के लिए 
अधिभार द्वारा इद्धि दर सकेगी तथा ऐसे किसी अधिभार के समस्त आगम भारत की 
संचित निधि के भाग होंगे। 
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टीवा-न्यूनियन सरकार कों श्रधिकार होगा कि आरटिकल २६६ व २७० में श्राय पर 
सरचाज टक्‍्स लगाये | 


२७२--कर जो संघ द्वारा उद्गहीत और संगगहीत हैं तथा जो संघ ओर 
राज्यों के बीच वितरित किये जा सकेंगे 


संघ सूची में वर्णित औषधीय तथा प्रसाधन-साम्री पर उत्पादन-शुल्क से अन्य 
संघ-उत्पादन-शुल्क भारत सरकार द्वारा उद्यूहीत और संग्रहीत किये जायेंगे, किन्तु 
थदि संसदू्‌ विधि द्वारा यह उपवन्धित करे तो शुल्क लगाने वाली विधि जिन राज्यों 
को लागू होती हो उन राज्यों को भारत की संचित निधि में से उस शुल्क के शुद्ध 
आगसों के पूर्ण अथवा किसी भाग के वरावर राशि दी जायेगी और बे राशियां उन 
राज्यों के वीच विधि द्वारा सूत्र-वद्ध वितरण-सिद्धान्तों के अनुसार वितरित की 
जायेंगी । 


२७३--पटसन या पटसन से वनी वस्तुओं पर निर्यात शुल्क के स्थान 
में अनुदान 


(१) पटसन या पटसन से वनी हुईं वस्तुओं पर नियात शुल्क के गत्येक वष के 
शुद्ध आगम के किसी भाग को आसास, उड़ीसा, पश्चिसो बंगाल और विहार राष्यों 
को सॉपने के स्थान में उन राज्यों के राजस्व में सहायक अनुदान के रूप में प्रत्येक वष 
में भारत की संचित निधि पर ऐसी राशियां भारित की जायेंगी जेसी कि विहित की 
जायें। 


(२) पटसन या पटसन से बनी हुई वस्तुओं पर जब तक भारत सरकार कोई 
नियात शुल्क उद्गृहीत करती रहे अथवा इस संविधान के प्रारम्भ से दस व की 
समाप्ति तक, इन दोनों में से जो भी पहिले हो उसके होने तक, इस प्रकार विहितं 
राशियाँ भारत की संचित निधि पर भारित वनी रहेगी। 


(३) इस अहुच्छेद में विहित' पद का वही अर्थ है जो इस संविधांन के 


अनुच्छेद २७० स॑ है 
: . २७४--आज्यों के हितों से सम्बद्ध करों पर ग्रभाव डालने वाले विधेयकों 


के लिये राष्ट्रपति की पूर्ण सिपारिश की अपेक्षा । 


(१) कोई विधेयक या संशोधन, जो जिस कर या शुल्क में राज्यों का हित 
सम्बद्ध -.है, उसको आरोपित या परिवतित करता है, अथवा जो भारत आय-कर से 
सम्बद्ध अधिंनियमितियों के प्रयोजनों के लिए परिभापित 'कृपि आय? पदावलि 
के अर्थ को परिवतित करता है, अथवा जो उन सिद्धांतों को प्रभावित करता 
जिनः से कि इस अध्याय के पूववर्ती उपवन्धों में से किसी के अधीन राज्यों 
धन वितरणीय है या हो सकेंगे, अथवा जो संघ के प्रयोजन के लिये 
ऐसा कोई अधिभार आरोपित करता है जसा कि इस अध्याय के पृवधर्ती उप- 
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बन्धों में चित है, राष्ट्रपति की सिपारिश के बिना संसद्‌ के किसी सदन में न तो पुरः- 
स्थापित और न प्रस्तावित किया जायेगा । 

(२) इस अनुच्छेद में जिस कर या शुल्य में राज्यों का हित सम्बद्ध है? पदा- 
चलि से अभिपग्रेत है-- 
5 (क) कोई कर या शुल्क जिस का शुद्ध आगम पूर्णतः या अंशतः किसी राज्य को 
सॉप दिया जाता है, अथवा 

(ख) कोई कर या शुल्क जिस के शुद्ध आगस के निर्देश से भात्त संचित निधि 
में से तत्समय किसी राज्य को राशियां दी जानी हैं । 

टीका--किसी ऐसे टे बस को बढ़ाने या घटाने के सम्बन्ध में जिसका सम्बन्ध प्रांतों या 
रियासतों की तरकार से हो कोई बिल बिला राष्ट्रपति को सिफारिश के लिये पेश नहीं किया जायेगा। 

२७४--कतिपय राज्यों को स'घ से अनुदान 

ऐसी शशियां, जो संसद विधि द्वारा उपर्वान्धत करे, उन राज्यों के राजस्वों 

के सहायक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होंगी जिन 


राज्यों के विषय में संसद यह निधारित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है, 
तथा भिन्न २ राज्यों के लिए भिन्न २ रशाशियां नियत की जा सकेगी । 


रन्‍्तु किसी राज्य के राजस्वों के सहायक अनुदान के रुप में भारत की 
संचित निधि सें से बसी मूल तथा आवतक राशियां दी जायेंगी जैसी कि उस 
राज्य को उन विकास योजनाओं के खर्चो के उठाने में समर्थ बनाने के लिए 
आवश्यक हों, जो उस्र राज्य के अन्तर्गत अनुसचित आदिम-जातियों के कल्याण 
वी उन्नति करने के प्रयोजन के लिए अथवा उस राज्य के अन्तर्गत अनुसचित 
क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के शेप ज्षेत्रों के अशासन-स्तर तक उन्नत 
करने के अ्योजन के लिए उस राज्य ने भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में 
लीहाँ। 

परन्तु यह ओर भी कि आसास राज्य के राजस्वाँ के सहायक अनुदान 
के रूप में भारत की संचित निधि में से चेसी मृल तथा आवतेक राशियां दी 
जायरा--+ 

(छ) जो पष्ट अनुसूची की कंडिका २० से संज्ग्न सारिणी के भाग (क) में इल्लिखित 
आदि जाति-चेत्रों के प्रशासन के बारे सें इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले दो 
वर्ष सें गाजसस्‍्वों से आसतन अधिछ व्यय के वरावर हाँ नथा 

(स्व) जो उक्त चुंत्रो के प्रशासन-स्तर को उस राज्य क शाप ज्न्नों क प्रशासन-स्तर 
तक उन्नत फरने के प्रयोजन क लिए उस राज्य हारा भारत सरकार के अनुमादन से हाथ 
में ली गई योजनायों के खर्चा 
(+) जब तक खण्ड (१) के अधीन संसद द्वारा ज्पवन्ध नहीं किया जाना तब 

सण्ड संसद का प्रदत्त शाक्तयां राष्ट्रपाति नस आदेश द्वारा प्रयाक्तत्य 
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होंगी तथा इस खण्ड के अधीन राष्ट्रपति द्वारा दिया कोई आदेश संसद द्वारा इस प्रकार 
निर्मित किसी उपबन्ध के अधीन रह कर हो प्रभावी होगा 

परन्तु वित्त-आयोग गठित हो जाने के पश्चात्‌ वित्त-आयोग की सिपारिशों 
पर विचार किये विना इस खण्ड के अधीन कोई आदेश र/प्रपति द्वारा नहीं दिया 
जायेगा । 

टीका--पारलियामेंट को अधिकार होगा कि यूनियन के फन्‍ड में से ऐसी रकमें जो कि वह 
किसी प्रान्त या रियासत की सहायता के लिए देमा उचित समझे दे' । 

२७६--वबृत्तियों, व्योपारों, आजीविकाओं और नोकरियों पर कर 

: (१) अनुच्छेद २४६ में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य के विधानमण्डल 
की ऐसे करों 'सम्बन्धी कोई विधि, जो उस राज्य या किसी नगर-पालिका जिला मण्डली, 
स्थानीय मण्डली अथवा उसमें अन्य स्थानीय प्राधिकारी के हित साधन के लिए वृत्तियों; 
व्यापारों, आजीविकाओं या नौकरियों के वारे में लागू होती है, इस आधार पर अमान्य 
न होगी कि वह आय पर कर है । 

(२) राज्य की अथवा उस में की किसी एक नगर पालिका, जिला मण्डली 
स्थानीय मन्डली या अन्य स्थानीय ग्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति के बारे में बृत्तियों, - 
व्यापोरों, आजीविकाओं और नौकरियों पर करों द्वारा देय समस्त राशि दो सौ पचास 
रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न होगी । 

परन्तु यदि इस संविधान के आरम्भ से ठीक पहिले वाले वित्तीय वर्ष में किसी 
राज्य में अथवा किसी ऐसी नगर-पालिका, मण्डली या श्राधिकारी में वृत्तियों, व्यापारों, 
आजीविकाओं या नौकरियों पर ऐसा कर लागू था जिस की दर या जिसकी अधिकतम 
दर दो सौ पचास रुपये प्रतिवर्ष से अधिक थी तो ऐसा कर उस समय तक उद्यूहीत 
होता रहेगा जब तक कि संसदू विधि द्वारा इसके प्रतिकूल उपबन्ध न करे तथा संसदू 
द्वारा इस प्रकार बनाई हुईं कोई विधि या तो सामान्यतया या किन्हीं उल्लिखित राज्यों, 
नगर पालिकाओं, मन्डलियों या आधिकारियों के सम्वन्ध में बनाई जा सकेगी। 

(३) बृत्तियों, ब्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर के विषय में उक्त 
प्रकार विधियां बनाने की राज्य के विधान मण्डल -की शक्ति का यह अथ न किया 
जायेगा कि दृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों से प्रोद्भूत या उत्पन्न 
आय पर करों के विषय में विधियाँ बनाने की संसद्‌ की शक्ति किसी प्रकार सीमित 
की गई है । 

टीका--कोई कानून जो कि प्रांतीय असेम्बली या कौंसिल में प्रान्त या म्यूनिसिपलबोर्ड या 
डिस्ट्रिक्ट बोड आदि के लिए इन्क्मटेंक्स सम्बन्धी चनाया जाय नाजायज न होगा | 


२७७--व्यावृत्ति 
जो कर, शुल्क, उपकर या फीस, इस संविधान से ठीक पहले किसी राज्य की 
सरकार हारा, अथवा किसी नगरपालिका या अन्य स्थानीय आधिकारी या निकाय द्वारा 


( १४७ ) [ आरंटिकल रेण्प 


उस राज्य, नगर, जिला अथवा अन्य स्थानीय ज्षेत्र के प्रयोजनों के लिये विधिवव्‌ उद्‌यगृ- 
हीत किये जा रहे थे, वे कर, शुल्क, उपकर या फीस संघ-सूची में वर्णित होने पर भी 
उद्ग्रह्दीत किये जाते रहेंगे तथा उन्हीं प्रयोजनों के हेठु उपयोग में लाये जा सकेंगे जवतक 
कि संसद विधि द्वारा इसके प्रतिकूल उपबन्ध न करे । 


टीका--कोई टेबस या ब्यूटी जो इस विधान के लागू होने से ले कोई प्रान्तीय सर- 
कार या डिस्टिक्ट बोर्ड या म्यूनिसिपल बोर्ड लगाती रही हैं इस विधान के लागू द्ोने के बाद भी 
लगाती रहेगी और उस काम में खर्च होती रहेगी जिसमें कि वे अब तक करती रही हैं जब तक कि 
पार्लियामेन्ट इसके सम्बन्ध में ओर कोई नियम न बनाये । 


२७८ - कतिपय वित्तीय विषयों के वारे में प्रथम अनुसूची के भाग 
(ख) के राज्यों से करार 


( १) इस संविधान में किसी वात के होते हुए भी, भारत सरकार, खंड (२) के 
इपबंधों के अधीन रहते हुए प्रथम अनुसूची के भाग ( ख ) में उल्लिखत राज्य की सर- 
कार से-- 


(कफ) ऐसे राज्य में भारत सरकार द्वारा डहूगृहीत किये जाने वाले किसी कर या 
. शुल्क के उद्गृहण और संग्रह करने तथा उसके आगम के, इस अशभ्याय के उपबन्धों से 
अन्यथा वितरण करने के, 


(ख) भारत सरकार द्वारा इस संविधान के अधीन उद्यूहीत किये जाने वाले किसी 
कर या शुल्क से अथवा अन्य किन्हीं ख्रोतो से जो राजरव वह राज्य पाता था उसकी 
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हानि के लिये ऐसे राज्य को भारत सरकार द्वाए/ वित्तीय सहायता अनुदान करने के; 


(ग) अनुच्छेद २६१ के खण्ड (१) के अधीन भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले 
किसी देय धन के विषय में ऐसे राज्य द्वारा अंशदान करने के, विपय में करार कर 
सकेगी, तथा जब ऐसा करार किया जाय तव इस अध्याय के उपचन्ध एऐसे राज्य के 
सम्बन्ध में ऐसे करार के निवन्धनों के अधीन रहकर ही प्रभावी होंगे। 


(२) खंड (१) के अधीन किया गया कोई करार इस संविधान के प्रारम्भ से दस 
ए ७5 ७. हक 
व से अनधिक काल के लिए प्रवृत्त रहेया : 
ह् बढ (्‌ ० ८5 हा ८5० ०. 
परन्तु राष्ट्रपति ऐसे प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति के परचात्‌ किसी समय भी, 
यदि बह वित्त-आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने छे परचान्‌ ऐसा करना आवश्यक 
समभे तो, ऐसे किसी करार दी समाप्ति या रूपसेद कर सकेगा | 


टोका--दूनियन सरवार ऐसी रियासतों की सरकार से डो कि इस विधान की सूची नं० २ 
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(ख) में दी गई एँ ऐसे टंक्स के; संबनन्‍्ध में भी कि उपरोक्त रियासत की हरकार में लगाया जावे 
पतूल करने दे; लिए मद्यदा कर सकती है । 


आरटिकल २७६, २८० ( १४८) 
_२७९--शुद्ध आगम की गणना 


(१) इस अध्याय के पूर्बेगामी उपबन्धों में “शुद्ध आगम” से किसी कर या शुल्क 
के सम्बन्ध में उस आगम से अभिग्राय है जो उसके संग्रह के खर्चों को घटाने के पश्चात्‌ 
बचे, तथा उपबन्धों के प्रयोजनों के लिए क्षिसी ज्षेत्र के भीतर, अथवा उससे मिले हुए 
माने जाने वाले किसी कर या शुल्क का अथंवा किसी कर या शुष्क के किसी . भाग का 
शुद्ध आगम भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक द्वारा अभिनिश्चत तथा प्रमाणित किया 
जायेगा, जिसका प्रमाण-पत्र अन्तिम होगा। हे 


(२) .किसी अवस्था में जहां इस भाग के अधीन किसी शुल्क या कर का आगम 
किसी राज्य को विनियोजित किया जाता है या किया जाये वहां उपरोक्त उपबन्ध 
के तथा इस अध्याय के किसी अन्य स्पष्ट उपबन्ध के अधीन रहते हुए संसदू-निर्मित 
कोई विधि अथवा राष्ट्रपति का कोई आदेश, उस रीति का जिस से कि आंगम को 
गणना की जानी है, उस समय का जिस से या जिस में तथा उस रीति का जिस से 
कोई शोधन किये जाने हैं, एक वित्तीय वर्ष और दूसरे वित्तीय बे में समायोजन 
करने का तथा अन्य किसी प्रासंगिक और सहायक बातों का उपबन्ध कर सकेगा | 


टीका--खालिस आमदनी से अभिप्राय ऐसी आमदनी से हें जोकि वसूलयाबी काखर्चा 
काथने के बाद बाकी बचे । है 


२८०--वित्तू-आयोग 


(१) इस संविधान के प्रारम्भ से दो वर्ष के भोतर और तत्पश्चात्‌ प्रत्येक पंचम 
वर्ष की समाप्ति पर; अथवा उस से पहिले ऐसे समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक 
समझे, राष्ट्रपति आदेश द्वारा एक वित्तनआयोग गठित करेगा जो राष्ट्रपति छवारा नियुक्त 
एक सभापति और चार अन्य सदस्यों से मिलकर बने गा। 

(२) संसद्‌ विधि द्वारा उन अहताओं का, जो आयोग के सदस्याँ के रूप में 
नियुक्ति के लिये अपेक्षित होंगी और उस रीति का जिस के अनुसार उन का संवरण 
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किया जायेगा, निधारण कर सकेगी । 

(३) आयोग का यह क्तेव्य होगा कि वह-- 

(क) संघ तथा राज्यों के वीच में करों के शुद्ध आगस का, जो इस अध्याय के 
अधीनत उन में विभाजित होता है या होवे, वितरण के बारे में, तथा र/ज्यां के बीच ऐसे 
आगम के तत्सम्बन्धी अंशों के बंटवारे के बारे में ; ह 

(ख) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्वों के सहायक अनुदान देने में 
पालनीय सिद्धान्तों के बारे में ; 


(१४६) [ आर्टिकिल २८१-श८२ 


(ग) अनुच्छेद २७८ के खंड (१) के अधीन या अनुच्छेद ३०६ के अधीन भारत 
सरकार और प्रथम अनसूची के भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य की 
सरकार के बीच किये गये किसी करार के उपबन्धों के चालू रखने अयवा 
रूपभेद करने के बारे में; तथा 


(घ) सुस्थित वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे हुए किसी अन्य 
विषय के बारे सें, 
राष्ट्रपति को सिपारिश करे। 


(४) आयोग अपनी प्रक्रिया निधारित करेगा तथा अपने कृत्यों के पालन में उसे 
ऐसी शक्तियां होंगी जो संसदू विधि द्वारा उसे प्रदान करे। 


टीका--राष्ट्रपति इस विधान के लायू होने के २ वर्ष पर्चात झोर इसके पश्चात हर ५ 
साल बाद एक आर्थिक कमीशन नियुक्त करेगा जो कि राष्ट्रपति को यद्द शिफारिश करेगा कि किसी 
टैक्स की आमदनी में से कितना भाग यूनियन सरकार रखे श्रोर कितना भाग प्रान्त की सरकार को 
दिया जाये । 


२८१--वित्त-आयोग की सिपारिशें 
राष्ट्रति इस संविधान के उपबन्धों के अधीन वित्तद-आयोग द्वारा की गई प्रत्येक 


पसिपारिश को, उस पर को गई कायबाही के व्याख्यात्मक ज्ञापन के सहित, संसद के 
प्रत्येक सदन के समत्त रखवायेगा | 


टीका -- राष्ट्रपति श्रार्थिक कमीशन की सिफारिशों को राज परिषद व लोक सभा दोनों सदनों 
में पेश करेगा । 


€. ८6३ > 
प्रकीर्ण वित्तीय उपबन्ध 
२८२--संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किये जाने वाले व्यय 


संघ या राज्य किसो सावेजनिक प्रयोजन के हेतु कोई अनदान दे सकेगा, चाहे 
फिर वह प्रयोजन ऐसा न हो कि जिसके विषय में यधास्थिति संसद या उस राज्य का 
विधान मंडल, विधि बना सकता है। 


टीका--भारत संघ आर प्रान्तीय सरकार को ध्रिकार है कि सरकारी पएड में से सार्व- 
डनिक षामो के लिये रुपया दे चाहें उठ्के रुम्बन्ध में पारलिया्ेंट या प्रान्तीय एमेम्बली 4 
पाइन्सिल को उसकी दाघत वानून बनाने का श्रधिकार हो | 


शत 


- जआटिकिल (८५ ] (१५०) 


२८३--संचित निधियों की, आकस्मिकता निधियों की तथां लोक-लेखों 
में जमा धनों की अभिरक्षा इत्यादि 


(१) भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिकता-निधि की अभिरक्षा, 
ऐसी निधियों में धन का डालना उनसे धन का निकालना, ऐसी निधियों में जमा किये 
जाने वाले धन से अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से आप्त लोक-धन 
की अभिरक्षा, उन का भारत के लोक-लेखों में दिया जाना तथा ऐसे लेखे से घन का 
निकालना ठथा उपयु कत विषयों से संसक्त या सहायक अन्य सब विषयों का विनि- 
यमन संसद द्वारा निर्मित विधि से होगा तथा जब तक उस लिये उपबन्ध इस प्रकार न 
किया जाय तब तक राष्ट्रपति द्वारा निर्मित नियमों से होगा । 


(२) राज्य की संचित निधि और राज्य की आक्स्मिकता निधि की अभिरक्षा, 
ऐसी निधियों में धन का डालना, उन से घन का निकालना, ऐसी निधियों में जम्मा किये 
धन से अतिरिक्त राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त लोक-घन की अभिरत्षा, 
उनका राज्य के लोक लेखे में दिया जाना तथा ऐसे लेखे से धन का निकालना तथा 
उपयु कत विषयों से संसक्त या सहायक अन्य सब विषयों का विनियमन राज्य फ्रे 
विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि से होगा तथा जब तक उस लिये उपबन्ध उस प्रकार 

«नहीं किया जाये तव तक राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा निर्मित नियमों से होगा। 


टीका--भारत संघ के फरड के सम्बन्ध में पारलियामेंट को और प्रान्तीय सरकार के 
फएड के सम्बन्ध में प्रान्तीय एसेम्बली व का उन्सिल को कानून बनाने का अधिकार होगा । 
२८४--लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादियों के निक्षेप और 
अन्य धन की अभिरत्ता 
यथास्थिति भारत के लोक-लेखे में या राज्य के लोक-लेखे में-- 
(क) यथास्थिति भारत सरकार या राज्य की सरकार द्वारा वसूल किये गये या 
प्राप्त राजस्व या लोक-घन को छोड़ कर, संघ या राज्य के कार्यो के सम्बन्ध 
में नौकरी में लगे-हुए किसी पदाधिकारी को उसकी उस हैसियत में; अथवा 


(ख्र॒ किसी वाद, विषय, लेखे या व्यक्तियों के नाम में जमा किये गये भारत 
के राज्य ज्षेत्र के अन्दर किसी न्यायालय को 
प्राप्त या निज्षिप्त सब धन डाले जायेंगे । ; 


टीका--कोई रुपया जो कि कोई सरकारी पदाधिकारी या अदालत वसल करे या उसके 
हिसाव में जमा किया जाये भारत संघ के नाम में जमा किया जायेगा । 


२८४----संघ की सम्पत्ति की राज्य करों से विम्ुक्तित 
(१) जहां तक कि संसद विधि द्वार अन्यथा उपबन्ध न करे वहां तक किसी राज्य 


(१४१) [ आटिकिले”र८! 
द्वारा, अथवा राज्य के अन्तर्गत किसी प्राधिकारी द्वारा आरोपित सब्र करों से संघ की 
सम्पत्ति विमुक्त होगो। 


(२) जब तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक खंड (१) की 
कोई बात क्रिसी किसो राज्य के अन्तर्गत किसी प्राधिकारी को संघ की किसी सम्पत्ति 
पर कोई ऐसा कर उद्यृहीत करने में ब।धा नदीं डालेगी जिसका दायित्व, इस संविधान 
के प्रारम्भ से ठीक पहिले, ऐसे सम्पत्ति पर था या सममा जाता था जब तक कि वह 
कर उस राज्य में लगा रहे | 


टीफ|-भारत संघ फो सम्पत्ति हर प्रकार के ठेक्स से मुक्त होगी। 


२८६--बस्तुओं के क्रय या विक्रय पर करारोपण के बारे में निर्बन्धन, 
(१) राज्य की कोई विधि, वस्तुओंके क्रय और विक्रय, पर जहां ऐसा क्रय या विक्रय-- 
(क) राज्य के बाहर, अथवा 
(ख) भारत राज्यनक्षेत्र में वस्तुओं के आयात ऋथवा उस के बाहर निर्यात के 
दोरान में, 


दोता है वहां कोई करारोपण, न करेगी और न करना प्राधिकृत करेगी । 

व्याख्या--उपखंड (९) के प्रयोजनों के लिये कोइ क्रय या विक्रय उस राज्य 
में हुआ समझा जायेगा जिस में ऐसे क्रय या विक्रय के परिणाम स्वरूप उसी राज्य में 
उपभोग के लिये वस्तुओं का भुगतान उस राज्य में किया गया है चाहे फिर वस्तु-विक्रय 
सम्बन्धी साधारण विधि के अधीन उन वस्तुओं का स्वत्त्व ह॒स्‍्तान्तरण ऐसे क्रय या 
विक्रय के कारण किसी दूसरे राज्य में क्‍यों न हो चुका हो। 

(२) जहां तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपवन्धित् करे उस के अतिरिक्त राज्य 
की कोई विधि किन्हीं वस्तुओं के क्रयः या विक्रय पर वहा कोई करारोपण न करेगी 
ओऔर न करना प्राधिकृत करेगी जहां ऐसा क्रय-विक्रय अन्तराज्यिद्य व्यापार या बारिज्य 
के -दोरान में होता है: 

परन्तु राष्ट्ररति आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर 

कोर कर, जो किसी राज्य की सरकार द्वारा इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले 

विधि-षत्त्‌ उदगृहित किया जा रहा था, इस बात के होते हुए भी छि ऐसे कर का आरो- 

पण इस खंड के उपबन्धा के प्रातकूल हूं, १६४१ कमसाचें छे ३१ वें दिन तक उदगहीन 
किया जाता रहेगा । 2 


(३) किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित कोई विधि, ऐसी बस्नुओं के जो, 
संसद्‌ द्वारा समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक घोषित छी गई है, क्रय या विक्रय 


न 


पर करारोएण करती या करना प्राधिकृत करवी है, तव तक प्रभावी न होगी जब तक कि 
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राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित किये जाने पर उसे उसकी अजुमति प्राप्त न हो 
गई हो । हि 

टीका-यदि कोई माल राज्य की हद से बाहर खरीदा व वेचा जाये तो उक्त सरकार 
खरीद व फरोख्त के सम्बन्ध में टेक्‍्स लगाने के लिए कानुन नहीं बना सकती है। 


२८७--विद्‌ धुत पर करों से विमुक्ति, 
जहां तक कि संसदू विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध करे उस को छोड़ कर ( सरकार 
द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पादित ) विद्यत के उपभोग या क्रथ पर, जो-- 
(क) भारत सरकार द्वारा उपभुक्त है अथवा भारत सरकार द्वारा उपभोग किये 
जाने के लिये उस सरबार को बेची गई है; अथवा 


(ख) किसी रेलवे के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में भारत सरकार या रेलवे 
समवाय द्वारा जो उस रेलवे को चलाती है उपभुकत है, अथवा किसी रेल 
के निमांण, बनाये रखने या चलाने में उपभोग के लिये उस सरकार अथवा 

किसी ऐसे रेलवे समवाय को बेची गई है. 


राज्य की कोई विधि कर नहीं आरोपित करेगी ओर न कर आरोपित करना प्राधिकृत 
करेगी; तथा विद्वत के क्रय पर कर-आरोपण करने, या कर आरोपित करना प्राधिकृत 
करने. वाली कोई ऐसी विधि यह सुनिश्चित करेगी कि भारत सरकार को उस सरकार 
द्वारा उपभोग किये जाने के लिये, अथवा किसो ऐसे रेलवे समवाय को, जेसा कि उप- 
यु कत है, क्रिसी रेलवे के निमोण, बनाये रखने या चलाने में उपभोग के लिये, बेची 
गई विद्य त का मूल्य उस मूल्य से, जो कि विद्युत की प्रचुर-मात्रा के अन्य उप- 
भोक्‍ताओ से लिया जाता है, इतना कम होगा, जितनी कि कर को राशि है। 


टीका--भारत संघ ऐसी बिजली पर कोई टंक्ध नहीं देगा जो कि वह स्वयम्‌ उपभोग में 
लाती हो या उपयोग में लाने के लिये उसको बेची जाती हो | 


घ 


श्य्प--पानी या विदूयुत के विषय में राज्य द्वारा लिये जाने वाले 
करों से कुछ अवस्थाओं में विमुक्ति 

(२) जहां तक कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा उपबन्ध करे, उस को छोड़ कर 
इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी राज्य में की कोई प्रब्ृत्त विधि, किसी 
पानी या विद्य त के बारे में जो अन्तराज्यिक नदियों या नदी-दूनों के विनियमन या 
विकास के लिये किसी वर्तमान विधि से, अथवा'»संसद्‌ द्वारा वनाई गई किसी विधि 
से, स्थापित किसी प्राधिकारी द्वारा जमा की गईं, पंदा की गई, उपभुक्त, वितरित या 
वेची गई है. कोई कर नहीं आरोपित करेगी ओर न कर आरोपित करना प्राधिकृत करेगी 
व्याख्या-इस अनुच्छेद में “राज्य में की कोई प्रवृत्त विधि” के अन्तर्गत राज्य की ऐसी 
विधि भी होगी, जो इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व पारित या निर्मित हो तथा पहिले 
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ही निरसित न कर दी गई हो चाहे फिर वह या उस के कोई भाग तक पूर्णतः, अथवा 
किन्‍हीं विशिष्ट चेत्रों में, प्रवतन में न हों । 

(२) राज्य का विधान-मण्डल विधि द्वारा खंड(१) में वर्णित कोई कर आरोपित, या 
आरोपित करना प्राधिकृत,.कर सकेगा, किन्तु ऐसी किसी विधि का तब तक कोई प्रभाव 
न होगा जब तक कि उसे राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित रखे जाने के पश्चात्‌ उसकी 
अनुमति न मिल गई हो,तथा यदि ऐसी कोई विधि ऐसे करोंकी दरों और अन्य प्रासंगिक 
बातों को किसी प्राधिकारी द्वारा, उस विधि के अधीन बनाये जाने वाले नियमों या 
आदेशों के द्वारा, नियत करने का उपवन्ध करती है, तो विधि ऐसे किसी नियम या 
आदेश के बनाने के लिये राष्ट्रपति की पूर्वे सम्मति लिये जाने का उपबन्ध करेगी | 

२८६--सँघ के कराधान से राज्यों की सम्पत्ति ओर 
आय की विमुक्ति 

(१) राज्य की सम्पत्ति और आय संघ के कराधान से विमुक्त होंगी। 

(२) खंड (१) की किसी बात से संघ को राज्य की सरकार द्वारा, या की ओर 
से, किये जाने वाले किसी प्रकार के व्यापार या कारवबार के बारे में, अथवा उन से 
सम्बन्धित किन्हीं क्रियाओं के बारे में, अथवा उन के प्रयोजनों के लिये उपयोग में आने 
वाली या आधिपत्य में की गई, किसी सम्पत्ति के बारे में, अथवा उन से प्रोद्भूत या 
उत्पन्न किसी आय के बारे में, किसी कर को ऐसे विस्तार तक, यदि कोई हो, जिसे कि 
संसद विधि द्वारा उपबन्धित करे, आरोपित करने या आरोपित करना प्राधिकृत करने 
में रुकावट नहीं होगी । 


(३) खंड (२) की कोई बात किसी ऐसे ब्यापार या कारबार अथवा व्यापार 
या कारबार के किसी ऐसे कार को लागू न होगी जिसे'कि संसद्‌ विधि द्वारा घोपित करे 
कि वह सरकार के मामूली कूत्यों से प्रासंगिक है । 

टीका--भारत संघ सरकारी सम्पत्ति व श्राय पर कोई टेक्‍्स नहीं लगायेगा 


२६०--कतिपय व्ययों तथा वेतनों के विषय में समायोजन 
जहां इस संविधान के उपबन्धों के अधीन किसी न्यायालय या आयोग के व्यय, 
अथवा जिस व्यक्ति ने इस संविधान के प्रारम्भ से पत्र भारत में सम्राट के अधीन, 
अथवा ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ संघ के या किसी राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में, सेवा की 
हूं उस को या उस के बारे में देय निवृत्ति-वेतन भारत की संचित निधि अथवा राच्यों 
की संचित निधि पर भारित हैं वहां यदि-- 

(क) भारत को संचित निधि पर भारित होने की अवस्था में दद न्यायालय या 
आयोग किसी राज्य की किन्हीं प्रधक अवश्यकताओं में से किसी की 
पूर्ति करता हो अथवा उस व्यक्ति ने राज्य के कार्यो के सम्बन्ध में पृर्शात: 
या अंशतः सेवा दी हो; अथवा 
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(ख) राज्य की संचित'निधि पर भारित होने की अवस्था में न्यायाज्ञय या 
आयोग संघ की या अन्य राज्य को प्रथक्‌ आवश्यकताओं में से किसी की 
पूर्ति करता हो अथवा उस व्यक्ति ने संघया अन्य राज्य के कार्यों के 
सम्बन्ध में पूरतः या अंशत: सेवा की हो 


तो उस राज्य की संचित निधि पर अथवा यथास्थिति भारत की संचित निधि या अन्य 
राज्य की संचित निधि पर, उ्यय विषयक या निवृत्ति-वेतवन विषयक उतना श्रंशदान 
भारित होगा ओर उस निधि से दिया जायेगा जितना कि करार हो, अथवा करार के 
अभाव में उत्तना अंशदान जितना कि भारत के मुख्य न्‍्यायाधिपति द्वारा नियुक्त 
मध्यस्थ निधारित करे | 


टीका--किसी न्यायालय या कमीशन क्रा खर्चा या किसी व्यक्ति की पेन्शन जो इस विधान 
के लागू होने से पहले भारतीय संघ या प्रान्ती१ सरकार के सम्बन्ध में काये कर चुका है भारतीय 
संघ के फरड या प्रान्तीय सरकार के फणड से दिया जायेगा | 


२६ १--शासकों को निजी थेली की राशि. 


(१) इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले जहां किसी देशी राज्य के शासक द्वारा की 

गई किसी प्संबिदा या करार के अधीन ऐसे राज्य के शासक को निजी थैली के रूप 

किन्हीं राशियों की कर मुक्त देनगी भारत डोमोनियन की सरकार द्वारा पत्याभूत 
या आश्वासित की गई है वहां -- 


(क) बेंसी राशियां भारत की संचित निधि पर भारित होंगी तथा उस में से दी 
जायेंगी; तथा 


(ख) -किसी शासक को दी गई बैसी राशियां, सभी आय पर करों से विमुक्त 
होंगी । 


(२) उपयुक्त जेसे किसी देशी राज्य के राज्य-क्षेत्र जहां प्रथम अनुसूची के भाग 
(क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य में सामाविष्ट है वहां खंड (१) के अधीन 
भारत सरकार द्वारा दो जाने वाली देनगियों के विषय में ऐसा अंशदान, यदि कोई हो, 
उस राज्य की संचित निधि पर भारित होगा और उस से दिया जायेगा और ऐसी 
कालवधि के लिये जेसी कि अनुच्छेद २७८ के खंड (१) के अधीन उस बारे में किये 
गये किसी करार के अधीन रह कर राष्ट्रपति आंदेश द्वारा निधारित करे । 


टीका-यदि इस विधान में लायू होने के लिये भारत सरकार ने किसी रियासत के राबा 
से यह महायदा किया है कि सरकार से जो निजी खचा राजा को दिया जायेगा उस पर कौई टैक्स 
नहीं होगा तो उक्त खर्चा भारत संघ के फंड से दिया जायेगा | 


छः 
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अध्याय २--उधार लेना 
२६२ भारत सरकार द्वारा उधार लता 

भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों 
जिन्हें संसद समय २ पर विधि द्वारा नियत करे, उधार लेने तक तथा ऐसी सीमाओं 
के भीतर, यदि काई हों, जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाये, प्रत्याभूति देने तक, संघ 
की कार्यापालिका शक्ति विस्तृत है 

टीका--भारत संघ उन नियमों के श्रधीन जो कि पार्लियामेंट बनाये कर्जा ले सकेगी श्रीर 
जामिन हो सकेगी । 


२६३-राज्यों द्वारा उधार लेना, 

(१) इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य की कायपालिका शक्ति, 
उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर,ऐसी सीमाओं के भीतर, यद्टि कोई हों, 
जिन्हें ऐसे राज्य का विधान-मंडल समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, भारत राज्य 
क्षेत्र के भीवर उधार लेने तक तथा ऐसी सीमाश्रों के भीतर यदि कोई हों, जिन्हें इस 
प्रकार नियत किया जाये, प्रत्याभूति देने तक विस्तृत 

(२) भारत सरकार ऐसी शर्तों के साथ, जेसी कक संसद्‌ द्वारा निर्मित किसी विधि 
के द्वारा या अधीन रखी जायें, किसी राज्य को उधार दे सकेगी, अथवा जहां तक इस 
संविधान के अनुच्छेद २६२ के अनुसार नियत किन्‍्हीं सीमाओं का उल्लंघन न होता हो 
वहाँ तक ऐसे किसी राज्य के द्वारा लिये गये उधारों के बारे में प्रत्याभूति दे सकेगी तथा, 
जो राशियां ऐसे उधार देने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हों, वे भारत की संचित निधि 
पर भारित होंगी । मर 

३) यदि क्िसो ऐसे उधार का, जिसे भारत सरकार ने या उसकी पृश्नाधिकारी 
सरकार ने उस राज्य को दिया था अथवा जिसके विपय में भारत सरकार ने अथवा 
उस की पृवाधिकारी सरकार ने प्रत्याभूति दो थी, कोई भाग देना शेप है तो वह राज्य 
भारत सरकार दीं सम्मति के बिना कोई उधार न ले सकेगा। 

(४) खंड (३) के अनुसार सम्मतिडन शर्तों के अधघोन, यदि कोई हों, दी ज्ञा 
सकेगी जिन्हें भारत सरकार आरोपित करना उचित सममे | 


झध्याय ३--पम्पत्ति, संरिदा, अधिकार, दायिल 
आभार थौर व्यवहार-वाद 
२६४--कतिपय अव॒स्थाओं में सम्पत्ति आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों 
ओर आगमभारों का उत्तराधिकार, 
एस संदिधान के प्रारम्भ से ले कर-- 
(क) जो सम्पत्ति और आस्तियां भारत डोमीनियन की सरकार हे प्रयोजनों के 
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लिये सम्राद में ऐसे आरभ्सम से ठीक पहिले निहित थीं तथा जो सम्पत्ति 
ओर आरतियां प्रत्येक राज्यपात्षप्रान्त की सरकार के प्रयोजनों के लिये 
सम्राट में ऐसे प्रारम्भ से ठोक पहिले निहित थीं वे सब इस संविधान के 
प्रारम्भ से पहिले प्यकिस्तान की डोमीनियन के अथवा पश्चिमी बंगाल, . 
पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, और पूर्वी पंजाब के प्रान्तो के सूजन के कारण 
किये गये या किये जाने बाले किसी समायोजन के अधीन रह कर क्रमश 
संघ ओर द्त्स्थानी राज्य में।निहित होंगी; तथा 

जो अधिकार, दायित्व और आभार भारत डोमिनियन की सरकार के तथा 
प्रत्येक राज्यपालग्रान्त की सरकार के थे; चाहे फिर वे किसी संविदा से या 
अन्यथा उद्भूत हुए हाँ, वे सब इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले 
पाकिस्तान की डोमीनियन के अथवा पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी 
पंजाब और पूर्वी पंजाब के आ्रांतों के खजन के कारण किये गये या किये 
जाने वाले किसी समायोजन के अधीन रह कर क्रमशः भारत सरकार तथा 
प्रत्येक तत्स्थानी राज्य की सरकार के अधिकार, दायित्व और आभार 


होंगे । 


टीक[--ऐसी कुल सम्पत्ति जो इस विधान के लागू होने के पहिले सम्राट के नाम में भारत 
सरकार या किसी प्रान्तीय सरकार के लिये थी तो इस विधान के लागू होने के पश्चात्‌ उपरोंक्त 
सम्पत्ति भारत संघ या प्रान्सीय सरकार की, जैसी कि दशा हो, होगी । 


२६५--अन्य अवस्थाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, 


(१) 
(क) 


दायित्वों और आभारों का उत्तराधिकार 
इस संविधान के प्रारम्भ से ले कर-- 
जो सम्पत्तियां और आस्तियांत्र थम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित 
राज्य के तत्थानी किसी देशी राज्य में ऐसे प्रारम्भ ) ठीक पहिले निहित 


थीं वे सब, ऐसे करार के अधीन रह कर जेसा कि उस बारे में भारत 


* सरकार उस राज्य की सरकार से करें संघ में निहित होगी यदि जिन 


प्रयोजनों के लिये ऐसी सम्पत्तियां और आरस्तियां ऐसे प्रारम्भ से ठीक॑ 
पहिले सघृत थीं, वे तत्पश्चात्‌ सघ-सूची में अ्रगणित बविपयों में से किसी 
से सम्बद्ध स'घ के प्रयोजन हों, तथा 


(ख) जो अधिकार, दायित्त ओर आभार प्रथम अजुसूची के भाग (ख) में 


उल्लिखित राज्य के तत्थ्थानी किसी देशी राज्य की सरकार के थे चाहे 
फिर वे किसी स'विदा से या अन्यथा उद्भूत हुए हों, वे सब ऐसे करार के 
अधीन रह कर जेसा कि उस बारे में भारत सरकार उस राज्य की सरकार 
से करे, भारत सरकार के अधिकार, दायित्व और आभार होंगे यदि जिन 
प्रयोजिनों के लिये ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले ऐसे अधिकार अर्जित किये 
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गये थे अथवा दायित्व या आभार लिये गये थे, वे संघ-सूची में प्रगशित 
विषयों में से किसी से सस्बद्ध भारत सरकार के प्रयोजन हों । 

(२) उपरोक्त के अधीन रह कर, प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित 
प्रत्येक राज्य की सरकार, उन सब सम्पत्ति और अस्थिं तथा संविदा से या अन्यथा 
उद्भृत सब अधिकारों, दायित्वों और आसशारों के वारे में, जो खंड (१) में निर्दिष्ट से 
भिन्न है, तत्स्थानी देशी राज्य की इस संविधान के प्रारम्भ से लेकर उत्तराधिका- 
रिणी होगी। 

टीका-- ऐसी सम्पत्ति जो इस विधान के लागू होंने से पहले किसी ऐसी रियासत की थी जो 
उन राज्यों में सम्मिलित है जो कि इस विधान की सूची $ (ख) में दी गई है ओर जो इस कार्य 
के अ्भिप्राय के लिये थे जो कार्य अब भारत संघ के अधिकार में आगये हैं भारत संघ को 
मिलकियत होगी | 

(५ 5. ९५ होने ० आम, [4] 
२६६--राजगार्मी व्यप्गत या स्ामगहानतल होने से आद्भूत सम्पात्त 
एतत्पश्चातू उपबन्धित के अधीन रह कर यदि यह संविधान प्रवर्तन में न आया 
होता तो जो कोई सम्पत्ति भारत राज्य क्षेत्र में राजगामी या व्यपगत होने से, या अधि- 
कारथुक्त स्वासी के अभाव में स्वामिद्दीनत्व-रिक्षत के रूप में यथास्थिति सम्राट को 
अथवा देशी राज्य के शासक को प्रोद्भूत हुई होती, वह सम्पत्ति यदि राज्य में स्थित 
हो तो ऐसे राज्य में और किसी अन्य अवस्था में संघ में निहित होगी | 

परन्तुकोई सम्पत्ति, जो उस तारीख फो, जब कि वह इस प्रकार सम्राट को अ्रथवा 
देशी राज्य के शासक को भ्रोद्भूत्‌ हुई होती भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की 
सरकार के कब्जे या नियंत्रण में थी, तब यदि उस का जिन प्रयोजनों के लिये उस 
समय उपयोग या धारण था, वे प्रयोजन संघ के थे तो वह संघ में और यदि वे प्रयोजन 
किसी राज्य के थे तो वह उस राज्य में निहित होगी। 

व्याख्या--इस अनुच्छेद में “शासक” ओर “देशी राज्य” पर्दों का वही पर्थ 
होगा जो अनुच्छेद ३६३ में है । 

टीका-यदि एस विधान के लागू होने से पहिले किसी व्यज्ति के दिना वारिस छोड़े मर जाने 
से या मर घाने पर सम्राद को पहुँदती थी तो वह सम्पत्ति अब भारत रंघ को पहुंचेगी श्रीर यदि 
यह विसी राजा वो पहुंचती थी दो झ्ब वह उस राज्य को पहुँचेगी डिसका कि वह राजा था | 
२६७--जल प्रांगण में स्थित मूल्यवान चीर्जे संघ में निहित होंगी 

भारत के जल प्रांगण में समुद्र, के नीचे दी सच भूमियां, खनिज तथा अन्य 

गृल्यवान चीजे संप सें निहित होंगी तथा संय के प्रयोजनों के लिये धारणकी जायेंगी। 


घ 
टीवा- शृमि झानिज पदार्थ द धन्य ब्हमृल्य बल्हुयें गो ऐसे समद्रों की दलदटी में है हो 
६ दे न हन्‍य ब्हूनूल्य दव्तुच का एस समद्रा व तलदद। मं है जो 


“के 
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<४८८--सस्पात्त छझ अज॑न का शाक्त 


संप रद मर प्रत्येक राज्य की छार्यपालिका के 2 > + 
(६) संप दी कोर प्रत्वेक्ष राज्य की छार्यशलिका शक्ति व, समुचित विधान-मंडल 
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की किसी विधि के अधीन रहते हुए, यथास्थिति संघ के अ्रथवा ऐसे राज्य के प्रयोजनों 
के लिये धारण की हुई किसी सम्पत्ति के अनुदान, विक्रय, व्ययन या बंधक तक विस्तृत 
: होगी, तथा क्रमश: उन प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति के क्रय या अजेन तक, तथा संविदा- 
करण तक विर्त॒त होगी । 

(२) संघ के, अथवा राज्य के प्रयोजनों के लिये श्रजित सब सम्पत्ति, यथास्थिप्ति 
संघ में या ऐसे किसी राज्य में निहित होगी । 

टीका-ऐसे कानून के आधीन जो कि बनाये जायें भारत सरकार की भारत संघ की 
सम्पति को ओर किसी राज्य की सरकार को राज्य की सम्पत्ति को अनुदान करने (प्रांट) बेचने 
रहन करने या श्रन्य प्रकार सुन्तकिल करने का अधिकार होगा इसी प्रकार संघ को भारत के 
लिये व किसी राज्य की सरकार को राज्य के लिये किसी सम्पत्ति को खरीदने व उसको प्राप्त करने 
का व कोई महायदा करने का भी अ्रधिकार होंगा। 

२६६---सा/वदाए 

(१) संघ की, अथवा राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में की गई सब 
संविदाए, यथास्थिति, राष्ट्रपति द्वारा अथवा उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा 
की गई कही जायेंगी तथा वे सब सविदाए' और संपत्ति सम्बन्धी हस्तान्तरण-पत्र, जो 
उस शक्ति के पालन में किये जायें राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख की ओर से उसके 
द्वारा निदेशित या प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा और रीति के अनुसार लिखे जायेंगे। 

(२) न तो राष्ट्रपति और न किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख इस संविधान 
के प्रयोजनों के हेतु, अथवा भारत सरकार विषयक इस से पूछे प्रवर्तित किसी अधिनि- 
यमित के प्रयोजनों के हेतु, की गई अथवा लिखी गई किसी संविदा या हस्तान्तरणु-पत्र 
के बारे में वेयवितक रूप से उत्तरदायी होगा, और न वैसा कोई व्यक्ति ही इस के बारे 
में बेयवितक रूप से उत्तरदायी होगा जिसने उन में से किसी को ओर से ऐसी संविदा 
या हस्तान्तरण-पत्रं किया या लिखा हो | 

टोका--भारत स'घ के महायदे राष्ट्रपति की तरफ से श्र,र राज्य के महायदे राज्य के गवर्नर 
जसी भी दशा हो की तरफ से किये जायेंगे | 


३००--व्यवहार-बादओर कार्यवाहियां 

(१) भारत स घ के नाम से, भारत सरकार व्यवहार वाद ला सफेगी अथवा उस 
के विरुद्ध व्यवहार वाद लाया जा सकेगा तथा किसी राज्य के नाम से, उस राज्य की 
सरकार व्यवहार-वाद ला सकेगी अथवा उसके विरुद्ध व्यवहार-वबाद लाया जा सकेगा 
तथा इस सविधान से दी हुई शक्तियों के आधार पर, स सदू्‌ द्वारा अथवा ऐसे राज्य 
के विधःन-मंडल द्वारा, जो अधिनियम बनाया जाये, उप्त के उपबन्धों के अधीन रहते 
हुए वे अपने-अपने कार्योके वारेमें उसी प्रकार व्यवहार वाद ला सकेंगे, अथव। उनके विरुद्ध 
उसी प्रकार व्यवहार-वाद लाया जा सकेगा जिस प्रकार भारत डोमीनियन ओर तत्सथानी 
प्रांत अथवा तत्सथानी देशी राज्य-व्यवहार-चाद ला सकते अथवा उनके विरुद्ध व्यवह्यर- 
चाद लाया जा सकता, यदि इस विधान की अधिनियम का रूप न दिया गया होता | 
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(२) यदि इस संविधान कें प्रारम्भ पर-- हे है 
(क) कोई ऐसो विधि-क्रायवाहियां लम्बरित हैं जिस में ध!रत डोमोनियन एक 


पक्त है, तो उन कार्यवाहियों सें उक्त डोमीनियन के स्थान में भारत संघ 
न में कोई प्रान्त या कोई देशी 


सममा जायेगा, तथा 
उप्त प्रान्त या देशी राज्य के 


(ख) कोई ऐसी विधि-कार्यवाहियां लम्बित हैं. जि 
राज्य एकर पक्त है, तो उन कायवाहियों में 
स्थान में तत्सथाना राज्य समभको जायेगा । 

टीका >भारत सरकार की तरझ से या उसक्रे विदद्ध नालिश भारत संघ के नाम से 

के विरद्ध नालिश राज्य के नाम से की 


द किसी राज्य को सरकार की तरफ सेया उसक्रे 


जायेगी | 


भाग १३ 
भारत के राज्य-क्षेत्र के भीतर व्यापांर, वाणिज्य और 


समागम 
३०१--ध्यापार, वाणिज्य श्रोर समागम की स्वतंत्रता 
इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए भारत राज्यन्चेत्र में सबेत्र 


व्यापार, वाणिज्य और समागम अधाघ होगा । 
टीका-यह अआर्टिक्लि बहुत श्रावश्यक है इसमे यह दिया गया है झि ऐमे श्रम्य नियर्मो 


था पालन करते हुये जो कि हस भाग में दिये गये हूँ नारत राज्य में व्यापार व तिपारत करने व 


ध्राने जाने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी । 
३०२--व्यापार, वाणिज्य ओर समागम पर निर॑न्धन लगाने की 
संसद्‌ को शक्ति 


संसद विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे रा|ज्य के बीच अथवा भारत राष्य-च्षेत्र 
पे दिसो भाग के भोतर व्याप।र, वाशिज्य या समागम छो स्व॒तन्त्रता पर ऐसे निर्वन्धन 
आरोपित कर सकेगी जेसे कि लोक-हित में धअपेत्तित हों । 

ब्य से दूसरे गह्य 


टोका-पारलियामेंट बा अधिकार होगा कि एक राज्य » लिडे 
भारत के बिसी भाग के लिये तिडारत ब्यागर झोर दाने हाने पर ऐसी पावन्दियां लगावे दो 
-। : कड बक रे 
सावंडनिक हत थे: लिये धापइश्यक हो | 
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३०३-.व्यापार ओर वरणिज्य के विषय में संध ओर राज्यों 
की विधायिनी शक्तियों पर निेन्धन 

(१) अनुच्छेद ३०२ में किसी बात के होते हुए भी सप्तम अनुसूची की सूचियों 
में से किसी में व्यापार और वाणिज्य सम्बन्धी किसी प्रविष्टि के आधार पर न तो 
संसद्‌ को, और न राज्य के विधान-मंडल को, कोई ऐसी विधि बनाने की शक्ति होगी 
जो एक राज्य को दूसरे राज्य से अधिमान देती या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा 
एक ग ओर दूसरे राज्य के बीच में कोई विभेद करती या किया जाना आ्रधिकृत 
करती हे । 

(२) खंड (१) में की कोई धात संसद्‌ को ऐसी कोई विधि बनाने से न रोकेर्ग 
जो कोई ऐसा अधिमान देती या दिया जाना प्राधिकत करती है अथवा कोई ऐसा विभेद 
करती या किया जाना प्राधिकृत करती है, यदि ऐसी विधि द्वारा यह घोषित किया गया 
हो कि भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग सें बर्तुओं की दुलंभता से उत्पन्न किसी स्थिति 
से निबटने के प्रयोजन के लिये ऐसा करना आवश्यक है। 

टीका--पारलियामेंट या राज्य की सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकेगी जो कि एक राज्य को 
दूसरे राज्य पर विशेष सुविधा देती हैं।... 

३०४--राज्यों के पारस्परिक व्यापार, वाणिज्य ओर समागम पर निवेन्धन 

अनुच्छेद ३०१ या अनुच्छेद ३०३ में किसी बात के होते हुये भी राज्य का विधान 
मेडल विधि द्वारा-- 

(क) अन्य राज्यों से आयात की गई वस्तुओं पर कोई ऐसा कर आरोपित कर 
सकेगा जो कि उस राज्य में निर्मित या उत्पादित वैसी ही वस्तुओं पर 
लगता हो किन्तु इस प्रकार कि उससे इस तरह आयात की गई वस्तुओं 
तथा ऐसी निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई विभेद न हो; तथा 

(ख) उस राज्य के साथ या भीतर व्यापार,वाशिज्य और समागस कि स्वतन्त्रता 
पर ऐसे युक्तियुक्त निवेन्धन आरोपित कर सकेगा जैसे कि लोक-द्रत सें 


अपेक्तित 
परन्तु खंड (ख) के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक या संशोधन राष्टपति की 


पूव मंजूरी के बिना राज्य के विधान-मंडल में पुरः स्थापित या ग्रस्तावित नहीं किया 
जायगा 

टीका--राज्य की श्रसेम्बली व काउन्सिल दूसरे राज्य से आ्राने वाली चीजों पर ऐसा टेक्स 
लगा सकेगी जो कि वह उसी प्रकार की श्रपनें राज्य में पेद्ा की जाने वाली चीनों पर लगाती हो 
शोर कोई राज्य दूसरे राज्य से ऐसी चीजों के श्राने पर ऐठी पावन्दियां लगा सकती है जो उस राज्य 
फी जनता के दित के लिये आवश्यक हों। 

३०४--वरतेमान विधियों पर अनुच्छेद ३०१ और ३०३ का प्रभाव 

अनुच्छेद ३०१ और ३०३ की कोई बात किसी वर्तमान विधि के उपबन्धों पर, 
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जिस मात्रा तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्‍्यधा उपबन्धित करे, उसके झतिरिक्त, कोई 
प्रभाव न डालेगी । 
टीका--अआर्टिकल ३०१ व ३०३ का कोई प्रभाव किसी वर्तमान कानून पर नहीं पड़े गा 
जब तक कि राष्ट्रपति ने इसके सम्बन्ध में कोई और व्यवस्था न की हो । 
रस उल्ि | | कक फू क 
३०६--प्रथम अनुश्ची के भाग (ख) में उल्लिखित कतिपय राज्यों की 
हु ज्य [प नेयेस धन गो किक रच (5 
व्यापार ओर वाशिज्य पर निवन्धनों फे आरोपण की शक्ति 
इस भाग के पृर्वेगासी उपबन्धों में अथवा इस संविधान के अन्य उपबन्धों में, 
किसी बात के होते हुये भी प्रथम अनुसूची के भाग ( ख ) में उल्लिखित कोई राज्य जो 
इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले दूसरे राज्यों से उस राज्य में वस्तुओं के आयात पर 
अथवा उस राज्य से दूसरे राज्यों को वस्तुओं के निर्यात पर कोई कर या शुल्क उद््‌ 
गृरीत करता था, ऐसे कर या शुल्क को, यदि भारत सरकार ओर उस राज्य की सरकार 
में उस लिये करार हो जाये तो, ऐसे करार के निचन्धनों के अधोन रहते हुए तथा इस 
संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष से अनधिक ऐसो कालावधि के लिये, जैसी कि करार 
में उल्लिखित हो उद्गूरगोत और संग्रहीत करता रहेगा : 
परन्तु ऐसे प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ किसी समय भी यदि 
राष्ट्रपति अनुच्छेद २८० के अधीन गठित वित्त -आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के 
पश्चात्‌ ऐसे किसी करार का अन्त या रूदभेद करना आवश्यक समझे तो बह ऐसा कर 
सकेगा। 
टोका--यदि हंस विधान के लागू ऐने से पदिले भारत सरकार के किसी रियासत का भारत 
सरकार से यह महायदा था कि वह श्रपनी रियासत के बाहर जाने वाली व अन्दर श्राने वाली चीजछों 
पर टैक्स लगा सकेगी तो उपरोक्त रियासत उस टेक्प को उठ विधान ऊे लागू होने से श्रधिक से 
अधिक १० व तक लगा सकेगी | 
७२ ७] पक हक ध+ ३ लत रच 
३०७--अनुच्छेद ३०१ से ३०४ तक के प्रयोजनों को क्ार्यान्वित करने 
के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति 
संसदू विधि द्वारा ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी जैसा छल बह 
पल्लेद ३०१, ६३०२, ३०३, ३०४ के प्रयोजरनों को कायान्वित करने पे छिय समुचित समन 
तथा एस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी को शक्तियां ओर देव्य सांप सकेगी 
जेसे कि वह आवश्यक समझे। 
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भाग १९ 
संघ ओर राज्यों के अधीन सेवाएं 
अध्याय १--सेवाएं 
सा ३०८--निवेचन 
इस भाग में जब तक प्रसंग से अर पेज्षित न हो, “राज्य” 
 अजुसूची के भाग (क) या भाग (ख) हे इस्लित राष्या जप 0; 


टीका--इस भाग के अभिप्राय के लिये राज्यों के लिये राज्यों के अर 
जोकि इः ह ज्या व ज्यों के अभिप्राय ऐसे राज्यों 
कि इस विधान की सूची नं० १ (क) व (ख) में दिये गये है । फ अज 


६ 


३०६--स घ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों 
इस संविधान .के 3 सेवा ०५ 
के उपबन्धों के अधीन र। ए समुचित “मंडल के 
अधिनियम संघ या किसी राज्य के कार्यो से सम्बद्ध शोक लेयाओ न कि 
भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का, विनियमन कर सकेंगे : 
परन्तु जब तक इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधान-मंडल के अधिनियम 
द्वारा या अधीन उस लिये उपबन्ध नदीं बनाये जाते तब तक यथास्थिति संघ 
कार्यों से सम्बद्ध सेबाओं और पदों के बारे में राष्ट्रपति को, अथवा ऐसे व्यक्ति को, 
जिसे वह निदेशित करे, तथा राज्य के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं और पदों के बारे में 
राज्य के राज्यपात्न या राजप्रमुख को, अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह निदेशित करे, 
ऐसी सेवाओं और पदों के लिए भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का 
विनियमन करने वाले नियमों के बनाने की क्षमता होगी तथा किसी ऐसे अधिनियम 
के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस प्रकार निर्मित कोई नियम प्रभावी होंगे। 
३१०--संघ या राज्यों की सेवा करने चाले व्यक्तियों की पदावधि 
(१) इस संविधान द्वारा स्पष्टता पूर्वक उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर म्रत्येक 
ज्यक्ति, जो संघ की प्रतिरक्षा सेवा या असैनिक सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का 
सदस्य है, अथवा संघ के अधीन प्रतिरक्षा से सम्बन्धित किसी पद्‌ को अथवा किसी 
असेनिक पद को धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्‍्त पद्‌ धारण करता है तथा 
प्रत्येकव्यक्ति, जो राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य है अथवा राज्य के अधोन किसी 
असैनिह पद को धारण करता है, यथास्थिति राज्य के राज्यपाल या राजपमुख के 
प्रसाद पर्यन्‍त पद धारण करता है। । ५ 
(२) इस बात के होते हुए भी कि संघ या राज्य के अधीन असैनिक पद को 
धारण करने वाला कोई व्यक्ति यथास्थिति राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल या 
के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है कोई संविदा, जिस के अधीन _ कोई. । 
अखिल भारतीय सेवा अथवा संघ या राज्य की असनिक 


शाध्यप्रपुख 


ब्यक्ति, जो प्रतिरक्षा-सेवा या 
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सेवा का सदरय नहीं है, ऐसे किसो पद को धारण करने के लिये इस स'विधान के 
आपधीन नियुक्त होता है, यह उपबन्ध कर सकेगी कि यदि यथास्थिति राष्ट्रपति या 
राज्यपाल या राजप्रमुख विशेष आहंताओं वाले किसी ठ्यक्ति की सेवा को प्राप्त करने 
के लिये यह आवश्यक सममता है तो, यदि करार की हुई कालावधि की समाप्ति से 
पहिले उस पद का अन्त कर दिया जाता है अथवा उसके द्वारा किये गये किसी अब- 
चार से असम्बद्ध कारणों के लिये उस से पद रिक्त करने की अपेत्ञा की जाती है तो, 
उसे प्रतिकर दिया जायेगा । * 

टीका--सिवाय उस दशा के जो कि इस विधान में की गई है प्रत्येक व्यक्ति जो कि संघ की 
प्रतिरक्षा सेवा (डिफेन्स सरविस ) या अतैनिक ऐवा ( सिविल सरविठ ) का सदस्य है राष्ट्रपति की 
इच्छा तक ओर जो राज्य के डिफेन्स सरवित्त व सिविल सरवित्र का सद॒त्य है गवर्नर या राज्य प्रमुख 
की इच्छा तक काम फरेगा। 

हज था पीकर ््फ 
३११-संघ या राज्य के आधीन असनिक हैँ सियत से नोकरी में 
लगे हुए व्यक्तियों की पदच्युति, पद से हटाया जाना या 
पंक्तिच्युत किया जाना 

(१) जो व्यक्ति संघ की असेनिक सेवा का था अखिल भारतोय सेवा काया 
राज्य फी असैनिक सेवा का सदस्य है, अथवा संघ के या राज्य के अधीन असेनिक 
पद को धारण करता है, वह अपनी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से निचले किसी 
प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जायेगा अथवा पद से हृटाया नहीं जायेगा। 

(२५) उपयु कत प्रकार का कोई व्यक्ति तब तक पदच्युत नहीं किया जायेगा, 
अथचा पद से नहीं हटाने जायेगा, अथवा पंक्तिच्युत नहीं बि.या जायेगा, जब तक कि 
उसके बारे में प्रस्थापित की जाने वाली काय वाही के खिलाफ कारण दिखाने का 
युक्तियुक्त अवसर उसे न दे दिया गया होः 

परन्तु यह खंड वहां लाथू न होगा-- 

(क) जहां कोई व्यक्ति ऐसे आचार के आधार पर पदच्युत किया गया यथा 
हटाया गया या पंक्तिच्युत किया गया हैँ जिस के लिये दंड-दोपातेप पर 
वह सिद्ध-दोर हुआ है 

(ख) जहां किप्ती व्यक्तित को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्तिच्युत 
करने वी शक्ति रखने वाले किसी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि 
किसी वरण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखचद्ध किया जायगा, यह बक्तनि- 
युवत रुप सें व्यवह्ार्थ नहीं है कि इस व्यक्ति को कारण दिखाने का अब- 
सर दिया जाये: अधघवा 

(ग/ जहां यथारियवि राष्ट्र 


जो डा ८ 
£ कि राज्य की रक्षा 
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कारण दिखाने का अवसर देना युक्तियुक्त रूप में व्यवहाये है या नहीं तो ऐसे व्यक्ति 

को यथास्थिति पदच्युत करने या पद से हटाने अथवा उसे पंक्तिच्युत करने की शक्ति 

वाले प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा। ु 
टीका--भारत संध या राज्य के किसी श्रफसर को उस अफसर से जिसने कि उनको नियत 

किया था कम दरजे का अफसर बरखास्त नहीं कर सकेगा ओर किसी व्यक्ति को उसके पद्‌ से 

हटाने य। उसका दरजा कम करने से पहिले उसको सुने जाने का अवसर दिया जावगा। 


३१२-अखिल भारतीय सेवाएँ, 

(१) भाग ११ में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य-परिषद्‌ ने उपस्थित और 
मत देने वाले सदस्यों की दो तिहाई से अभ्यून संख्या ह्वारा समर्थित संकल्प द्वारा ' 
घोषित कर दिया है कि राष्ट्र-ह्िित में ऐसाकरना आवश्यक या इष्टकर है तो संसदू 
विधि द्वारा. संघ और राज्यों के लिये .सम्मिल्रित एक था अधिक अखिल भारतीय 
सेबाओं के सजन के लिये उपबन्ध कर सकेगी तथा इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के 
अधीन रहते हुए किसी ऐसी सेवा के लिये भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा 
की शर्तों का, विनियमन कर सकेगी । 

(२) इस संविधान के प्रारम्भ पर भारत प्रशासन सेवा और भारत आरक्षी सेवा 
नाम से ज्ञात सेवाएँ इस अनुच्छेद के आधीन संसद द्वारा स॒जित सेवाएँ समझी जायेंगी। : 


. ३१३--अन्तवर्ती उपबंध 


जब तक इस संविधान के आधीन इस लिये अन्य उपबन्ध नहीं किया जाता तब 
तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले सब प्रवृत्त विधियां, जो किसी ऐसी लोक- 
* सेवा या क्रिसी ऐसे पद को, जो इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात्‌ आखिल भारतीय 
सेवा के अथवा संघ था राज्य के अधीन सेवा या पद के रूप में बने रहते हैं, लागू हों, 
वहां तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जहां वक॒ कि वे इस संविधान के उपचन्धों से संगत हों । 
जक गो हि. हक [4 यों |. 
३१४--कतिपय सेवाओं के वर्तेमान पदाधिकारियों के सेरच्षण के 
हे लिये उपवन्ध, 
इस संविधान द्वारा स्पष्टत पूर्वक उपबन्धित &वबस्था को छोड़ कर प्रत्येक व्यक्ति 
को, जो सेक्रेटरी आफ स्टेट या सेक्रेटरी आफ स्टेट इन वोसिल द्वारा भारत में सम्राद 
की किसी असेनिंक सेवा में नियुक्त होने के पश्चात्‌ इस संविधान के प्रारम्भ पर और 
पश्चात्‌ भारत की या किसी राज्य की सरकार के अधीन सेवा में वना रहता है, भारत 
सरकार या राज्य की सरकार से, जिस की सेवा वह समय समय पर करता रहता है, 
पारिश्रमिक, छुट्टी और निवृत्तिवेतन के बारे में उन्हीं सेवा-शर्ओें का, तथा अनुशासनीय 
विषयों के बारे में उन्हीं अधिकारों का अथवा उनके तुल्य ऐसे अधिकारों का, जैसे कि 
परिवर्तित परिस्थितियों में सम्भव हों, हकक़ होगा जिनका कि उस व्यक्ति को ऐसे 
प्रारम्भ से ठीक पहिले हक्‍क था। 
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३१४--संघ ओर राज्यों के लिये लोकसेवा-आयोग 

८९) इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संग के लिये एक लोकसेवा- 
आयाग तथा प्रत्येक राज्य के लिये एक लोकसेवा-आयोग होगा | 

(२) दो या अधिक राज्य यह करार कर सकेंगे कि राज्यों के उस समूह के 
लिये एक्र ही लोकसेवा-आयोग होगा तथा, य द्‌ उस उद्देश्य का संकल्प उन राज्यों में से 
प्रत्येक के विधान-संडल के सदन द्वारा अथवा जहां दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन द्वारा 
पारित कर दिया जाता है तो, संसद्‌ उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति केलिये विधि 
द्वारा संयुक्त लोकसेवानआयोग (जो इस अध्याय में “संयुक्त आयोग” के नाम से 
निर्दिष्ट है ) की नियुक्ति का उपबन्ध कर सकेगी । 

(३) उपरोक्त विधि में ऐसे प्रासंगिक तथा आनुपंगिक उपवन्ध भी अन्तर्विष्ट हो 
सकेंगे जेसे कि उस विधि के प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिये आवश्यक या वांछनीय हा । 

(४) यदि किसी र/ज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख, संघ के लोकसेचा-आयाग से 
ऐसा करने की प्रार्थना करे तो, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, वह उस शाज्य की सब या 
किन्हीं आवश्यकताओं को पूति के लिये काय करना स्वीकार कर सकेगा। 

(४५) यदि पसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, तो इस रूविधान में संघ के लोक- 
सेवा आयोग अथवा किसी राज्य के लोकसेवा-पआयोग के निर्देशों को ऐसे आयोग के 
प्रति निर्देश समझा जायगा जो प्रश्नास्पद्‌ किसी विशेष विपय के वारे में यथार्थिति 
संघ की अथवा राज्य की आवश्यकताओं की पूति करता हो | 

टीवा-भारत रूघ शऔ और भाग्त के प्रस्येक प्रांत के लिये श्रलग श्रलग एक लोकसेवा 
झआायेग (पण्लिक सरविस कमीशन) नियुवत किदा जायगा। परल्तु कई प्रांतों फे लिये मिलकर भी 
एफ लोकसेवा श्रायोग नियुक्त हो सकेगा | 

३१६--सदस्यों की नियुक्ति, तथा पदावधि 

(१) लोकसेवा-5 योग के धध्यक्त ओर अन्य सदस्यों री नियुक्ति, यदि बह 
संघ-आयोग या संयुक्त आयोग है तो, राष्ट्रपति द्वारा तथा, यदि वह राज्य-अआयोग हं तो, 
राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा की जायगी 

परन्तु प्रत्येक लोकसवा आयोग के सदस्यों में से बधाशक्ष्य निव्रटतम शाधे ऐसे 
व्यक्ति होंगे जो अपनी-अपनी नियुक्तियों की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की 
सरकार वे; अधीन कस से कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुछे हैं, तथा उक्त दस वर्ष 
पी कालावधि की संगणना सें ऐसी काह्ववधि भी सम्मिलित होगी, जिसमें इस संविधान 
पे; प्रारम्भ से पूव किसी व्यक्ति ने भारत के सम्नाट के अधोन या देशी राज्य के अधीन 
पद धारण किया हैं । 

(+) लोकसेवा-ह्ायोग का सदस्य, अपने पद छी तारीग्त से छः वर्ष की 
अवधि तक, झपवा यदि वह संघन्तायोग है तो, पेंसड ) आय को 
तप, तथा याद वह राषध्य-प्यायोग या र॑ंदकत अाय हट 


अप्ति हाल त+, जा नी इन मे से पहले हो ्पना पद धारण] क्ण्गा ५ 
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आटिकिल ३१७ ] .. (१६8) 
* परन्तु-- | 
(क) लोकसेवा-आयोग का कोई सदस्य, यदि वह संघआयोग या संयुक्त 
आयोग है तो, राष्ट्रपति को, तथा, यदि वह राज्य-आयोग है तो, 
राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख को, सम्बोधित अपने हस्ताक्षर 
सहित लेख द्वारा पद्‌ को त्याग सकेगा 
(ख) लोकसेवा-आयोग का कोई सदस्य अपने पद से अनुच्छेद ३१७ के 
खंड (१) या खंड (३) में उपबन्धित रीति से हटाया जा सकेगा। 
(३) कोई व्यक्ति, जो लोकसेवा-आयोग के सदस्य के रूप सें पद धारण करता है, 
अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति के लिये अपात्र होगा। 
टीका--भारत संघ के पब्लिक कमीशन को राष्टपति ओर प्रांत के पब्लिक कमीशन फो प्रांत 
का गवनेर या राजप्रमुख (जंसी कि दशा हो) नियुक्त करेग। पब्लिक सरविस कप्तीशन के सदस्य के पद 
की अ्रवधि छः पर्ष होगी ओर संघ के पब्लिक सरविस कमीशन का सदस्य ६५ वर्ष की आ्रायु तक 
ओर प्रांत के पब्लिक सरविस कमीशन का सदस्य .६० वर्ष की श्रायु तक काय कर सकेगा | 


३१७,--लोकसेवा-आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना या 
नलास्त फिया जाना 
(१) खंड (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लोकसेवा-आयोग का सभापत्ति 
था अन्य कोई सदस्य अपने पद से केवल राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के आधार पर दिये गए 
उस आदेश पर ही हटाया जायगा, जो कि उच्चतमन्यायात्य से राष्ट्रपति द्वारा इच्छा 
किये जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद १४५ के अधीन उस लिये बिह्दित प्रक्रिया 
के अनुसार की गई ज्ञांच पर, उस न्यायालय द्वारा किये गए इस प्रतिवेदन के पश्चात्‌, 
कि यथास्थिति सभापति या ऐसे किसी सदस्य को, ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाये 
दिया गया है। 
(२) आयोग के सभापति या अन्य किसी सदस्य को, जिस के सम्बन्ध में खंड 
(१) के अधीन उच्चतसन्यायालय से पृच्छा की गई है, राष्ट्रपति, यदि वह संघ-आयोग 
या संयुक्त आयोग है, तथा राज्यपाल या राजप्रमुख, यदि वह राज्य-आयोग है, उसको 
पद से तब तक के लिये निल्लम्बरित कर सकेगा जब तक कि ऐसी पृच्छा की गई बात पर 
उच्चतमन्यायालय के प्रतिवेदन के मिलने पर राष्ट्रपति अपना आदेश न दे | 
(३) खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी यदि यथास्थिति लोकसेवा-आयोग 
का सभापति यथा कोई दूसरा सदस्य-- 
(क) दिवालिया न्‍्यायनिर्णीत हो जाता है; अथवा . 
(ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों से बाहर कोई वैतनिक नौकरी 
करता है; अथवा 


(ग) राष्ट्रपति की रौय में मानसिक यां शारीरिकदौवेल्य के कारण अपने पद्‌ 
पर रहे आने के लिये श्रयोग्य हे, 
तो सभापति या ऐसे अन्य सदस्य को राष्ट्रपति आदेश द्वारा अपने पद से हंटा सकेगा । 


रे ६ ही | मे मिग 
फे था राज्य की सरकार के द्वारा, था ओर से, की गई किसी संबिदा था करार में निग- 
भित समयायर के सदस्य सदस्यों ऊे 
किसी प्रकार से भी संपएक्त था द्ित-सम्प्रद्ध हें या हा ऊाता है अथवा किसी प्रकार से 
न 
अं 
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सात नथा उसके अन्य सदस्य 


30 गज 
उसके लाभ में अथवा न्न | फायद यथा उपलब्धि 


का 
(९) के प्रयोजनों के लिये कद्ाचार का अपराधी समझता जायगा। 
हल | खाक सरव्स मय 6 आम मा जे हटाने ह> 
टीका]इस छार्टीछिल में पब्चिक सरठ्सि कमीशन के सदस्य या चेबरमेन को हटाने के 


नियम दिये गये हैं । - 


अं | *« मलिक 5, सवाझ गा ला ब्द 
३१८--आयाग के सद्स्या तथा कमचारा-इन्द्र कां सवाझा के शता 
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(क) श्रायाग के सदरग्या के 
लिधारणा दार सकेगा : सथा 
(ख) आयोग मे बरस चारी-दूग्द थे सदस्यों को संगया के सथा इन की सेचा 
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आिकल ३२० ] (१६८) 


सदस्य संघ-लो कसेवा-आयोग के सभापति या किपती अन्य सदस्य के रूप 
में अथवा उसी, य। किसी अन्य, राज्य-लोकसेवा-आयोग के सभापति के 
रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, “तु भारत सरकार के या किसी राज्य 
को सरकार के आधीन किसी अन्य नौकरी के लिये पात्र न होगा। 
टीका--पव्लिक सरविस कमीशन का चेयरमेन अपने पद से हटने के बाद कोई श्रौर 
सरकारी नौकरी नहीं कर सबेगा । 


३२०--लोकसेवा-आयोगों के कृत्य 


(१ ) संघ तथा राज्य के लोकसेवा-आयोग का कतेव्य होगा कि क्रमश: संघ की 
सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तितयों के लिये परीक्षाओं का संचालन करे। 


. (२) यदि संघ-लोकसेवा-आयोग से कोई दो या अधिक राज्य ऐसा करने की 
प्राथना करें तो उसका यह भी कतेव्य होगा कि ऐसी किन्‍्हीं सेवाओं के लिये, जिनके 
लिये विशेष अहंता वाले अभ्यर्थी ऊपे ज्ञत हैं, मिली जुली भर्ती की योजनाओं के बनाने 

तथा प्रवतेन में लाने के लिये उन राज्थोँ की सहायता करे'। 

(३ ) यथा स्थित संघ-लोक ७वा-आयोग या राज्य-लोक सेवा-आयोग से-- 

(क) असेनिक सेवाओं में और असैनिक पदों के लिये भर्ती की रीतियों से 
सम्बद्ध समस्त विषयों पर ; 

(ख) असैनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के, तथा एक सेवा से दूसरी 
सेवा में पदोन्‍नति और बदली करने के, तथा अभ्यथियों की ऐसी नियुक्ति 
पदोन्नति अथवा बदली की उपयुक्तता के बारे सें अनुसरण किये जाने 
वाले सिद्धान्तों पर ; 

(ग) ऐसे व्यक्तित पर, जो भाग्त सरकार अथवा किसी राज्यकी को सरकार की 
असेनिक हेसियत से सेवा कर रंहा है, प्रभाव डालने वाले अनुशासन- 
विषयों से जो अभ्यावेदन या याचिकाएं सम्बद्ध हैं उनके सहित सम्नस्त 

.. ऐसे अनुशासन विषयों पर; 

(घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा कृत, जो भारत सरकार या किस्री राज्ये की सरकार 
के अवीन या भारत सम्राद के अधीन या देशी राज्य की सरकार के 
अधीन असेनिक हेसियत से सेवा कर रहा है या कर चुका है, अथवा वैसे 
व्यक्ति के सम्बन्ध में कृत, जो कोई दावा है कि अपने कते्य पालन में 
किये गये, या कतु मभिप्रेत, कार्य्या के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध चल्लाई गई 
किन्हीं विधि-कार्यवाहियों में जो खां उसे अपनी प्रतिरक्षा में करना पड़ा 
है यह यथास्थिति भारत की संचित निधि सें से या राज्य की संचित निधि 
में से दिया जाना चाहिये, उस दावे पर ; 

(४7) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या सम्राट्‌ के अधीन अथवा 
किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन असैतिक हैसियत से सेवा करते 
समय किसी व्यक्ति को हुई क्षति के वारे में निद्वत्ति वेतन दिये जाने के लिये 
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किसी दावे पर तथा ऐसी दी जाने वाली राशि क्या हो, इस प्रश्न पर, 
परामश किया जावेगा, तथा इस प्रकार उन से प्ृद्धा किये हर किसी विषय पर तथा 
क्रिसी अन्य विपय पर, जिस पर यथधास्थिति राष्ट्रपति अधवा उस गाज्य का राज्यपाल 
था राजप्रमुब, उन से प्रच्छा करे, परामशे देने का लोकसेवा-आयो 

परन्त अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में तथा संघकाय से संसक्त ऋन्य सेवार्ओ् 
के बारे में यथास्थिति राज्यपाल याराजश्मुख, उन 'विपयों का डल्लेख करने वाले 
विनिश्रम बना सकेगा, जिन में साधारणतया अश्ववा किसी विश्ञेष वर्ग 
मामले में, अथवा किन्ही विशेष परिस्थितियों सें लोकसेवा-अआयोग से परामर 
किया जाना आवश्यक न होगा। 

(४) खंड (३) की किसी बात से यह कअपेज्ञा न होंगी कि लोक सेवा-आायोग 
से उस रीति के बारे में परामश किया जाये ज्नसि से कि अनुच्छेद १६ के खंड (४) 
में निदिप्ठट कोई उपबन्ध बनाया जाना ह अथवा शिस रोति से कि प्पनुच्छेद २३४ 
फे उपबन्चों को प्रभाव दिया जाना ६ । 

(४) खंड (३ के परन्तु के अधीन राष्ट्ररति हा हिसी राज्य के 
राज्यपाल यथा राजप्रमुख द्वारा बनाये गये सप बिनियम उन ग्रमाय जाने 
यथासग्भव शीघ्र यथारिथति संसए मे; ; 
पे सदन या प्रत्येक सदन थो समएण घोदा 5 
तथा निरसन या संशोधन द्वारा किये गये एसे रापनद 7 हर्द से 


परे जिस में (क थे एस प्रकार रखे गय ए | 


रीबा+-पब्चिक सरवित बीशन सास्वारदाव रिया दे लिएएस 
जि के 


जायाग का १०७ 0, जा पक 4ुर-_->का- सुन्न्‍यक, ३ दल 
३२९१--लादसवा-शायागा दः दत्या दा दिस्तार छा घाद 


यधारिधति संसद हारा निभित ऊपदा राब्य रद विदान-ग दल दषा निर्मित, काट 
छाधिनियम संप-लोकसेवा-छझायोग या राषब्य-होक से दाब्धा योग दागा संघ वी दा राष्य डी 
सेदाफों ये; दबाए में, तणा विसोी स्तादोय प्राधिकारी ऋधदा दिदि द्वारा गठित धम्य 
(; गश| जिव "य ऋछणठा ि श्र जलता संग्पा दर गदर हक रा ा ध्नित्बिल 


पयों पे प्रयोग ये: हिय इपइनथ वर सबेगा । 


कि ् का जो कि. जो 
नल लाइमरदा इ््क्जकिक जलकर “ले ऑकननफ 
कट... ७००००००मा, 5७ ९ ० पी के 2 कु 
मर एं(रधत5८ (7 5४5५१७३६६६ ५४. “55 
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हता३श७३ उचत पा उन जनि एम सम ज>क पट्टा ह>लडणजनओ ७ ई-२5 न+ 35 मरनडजण मु ने द्रान+ सु 
१४७९ णैयापकरे॑े ६५ ६ *६५ 59 |, ५७५३६ ५७ 5५5७४ ७४४७ ५-४ थो बग ८०४ झ तह घना बजा हु. ६ 
का . >> ही न ना न है 
बकरा (४०७ ४७ जन व >कपे केक पाल 9» ऑफ आटा के ऑन के ---क का ०५ -का क्‍तत + जय जन हा हू दा 5 
कस है  अदक ट हू हु दा मकर, आस, जे 
(ए ७ सिशाराओं ४६. 59 पर जाइनत हू इे आता फाद्ा हा इाइछ छा इधायन काजल ए 
ब्कफर कक 
हाल बाप 7 
बंपर ३! 
न ह् गए इन कक शाही हम शत से पता अर अल कमल अं थपक कनन- >> ट बह ही, 
रस व्ज्नत बजा यू दर ह या हल आओ कर | 4 को ० अपया पक दुटे पाए 
कक 
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३२३--लोकसेवा-आयोगों के प्रतिवेदन 

(१) संघ- आयोग का कतंव्य होगा कि राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किये गये 
काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे, तथा ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर राष्ट्रपति उन 
मामलों के बारे में, यदि कोई हों, जिन में कि आयोग का परामशे स्त्रीक्ार नहीं किया 
गया, ऐसी अस्वीकृति के लिये कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के सहित उस अ्रतिवेदन 
की प्रतित्निपि संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा । 

(२) राज्यआयोगका कतेन्य होगा कि राज्य के राज्य पाल या राजप्रमुख को आयोग 
द्वारा किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा संयुक्त आयोग का कर्तव्य 
होगा किये गये काम के वारे में प्रतिवर्ष प्रतिबेदन दे तथा संयुक्त आयोग का कतेन्य 
होगा कि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के, जिन की आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग 
द्वारा की जाती है, राज्यपाल या राज्यप्रमुख को उस राज्य के सम्बंन्ध में आयोग 
द्वारा किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा-इन में से प्रत्येक अवस्था में . 
ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख उन मामलों के बारे में, 
यदिल्‍कोई हां, जिन में कि आयोग का परामशो स्वीकार नहीं किया गया है, ऐसी अरबी 

ते के लिये कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के सहित उस प्रतिबेदन-की प्रतिलिपि 
राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवायेगा | 

टीका--भारत संघ का पब्लिक सरबिस कमीशन श्रपने कार्य की एक वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति 
को भेजेगा और इसी प्रकार प्रान्त का सर्विस कमीशन एक रिपोर्ट गवनर या राज्य प्रमुख को 
भेजेगा | 


साग १४ 


निवाचन 
३२४--निर्चाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग 

में निहित होंगे 
(१) इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के लिये 
निवाचन के लिये नामावलि तैयार कराने का तथा उन समस्त निवाचनों के संचालन का 
तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतिके पदों के निवाचनों का अधीक्षण,/निदेशन और नियंत्रण 
जिसके अन्तर्गत संसद्‌ के तथा राज्यों के विधान मण्डलों के निवाचनोंसे *उद्भूत या 
संसक्त सन्देहों और विवादों के निर्णय के लिये निवांचन-न्यायाधिकरण की नियुक्ति भी 
है, एक आयोग में निहित होगा (जो इस संविधान में ''निवांचन आयोग” के नाम से 

निंदिष्ट है ) 


(२) निर्वाचन-आयोग मुख्य निवाचन- आयुक्त तथा, यदि कोई हों तो, अन्य उतने 
निवांचन-आयुक्तों से, जितने कि राष्ट्रपति समय-समय- पर नियत करे,मिलकर बनेगा 
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३२३--लोकसेवा-आयोगों के प्रतिवेदन, 

(१) संघ- आयोग का कतंव्य होगा कि राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किये गये 
काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे, तथा ऐसे प्रतिबेदन के मिलने पर राष्ट्रपति उन 
मामलों के बारे में, यदि कोई हों, जिन में कि आयोग का परामर्श स्वोकार नहीं किया 
गया, ऐसी अस्वीकृति के लिये कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के सहित उस प्रतिवेदन 
की प्रतिलिपि संसद्‌ के अत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा | 

(२) राज्यआयोगका कतेन्य होगा कि राज्य के राज्य पाल या राजप्रमुख को आयोग 
द्वारा किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा संयुक्त आयोग का कर्तव्य 
होगा किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा संयुक्त आयोग का कतेज्य 
होगा कि ऐसे राज्यों में से अत्येक के, जिन की आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग 
द्वारा की जाती है, राज्यपाल या राज्यप्रमुख को उस राज्य के सम्बंन्ध में आयोग 
द्वारा किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा-इन में से प्रत्येक अवस्था में - 
ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख उन मामलों के बारे में 
यदि-कोई हों, जिन में कि आयोग का परामश स्वीकार नहीं किया गया है, ऐसी अस्वी 
कृति के लिये कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के सहित उस प्रतिवेदन-की प्रतिलिपि 
राज्य के विधान-संडल के समक्ष रखवायेगा। 

टीका--भारत संघ का पब्लिक सरबिंस कमीशन श्रपने कार्य की एक वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति 
को भेजेगा और इसी प्रकार प्रान्त का सर्विस कमीशन एक रिपोर्ट गवनर या राज्य प्रदुख को 
भेजेगा | 


साग १३४ 


निर्वाचन 
३२४--निर्चाचनों का अधीक्षण, निदेशन ओर नियंत्रण निर्वाचन आयोग 

में निहित होंगे 
(१) इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के लिये 
निर्वाचन के लिये नामावलि तैयार कराने का तथा उन समस्त निवाचनों के संचालन का 
तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतिके पदों के निवाचनों का अधीक्षण,निदेशन और नियंत्रण 
जिसके अन्तर्गत संसद्‌ के तथा राज्यों के विधान मण्डलों के निवांचनों;से “उद्भूत या 
संसक्त सन्देहों और विवादों के निर्णय के लिये निवांचन-न्यायाधिकरण की नियुक्ति भी 
है, एक आयोग में मिहित होगा (जो इस संविधान में “निबाचन आयोग” के नाम से 

निंदिष्ट है ) 

(२) निर्वाचन-आयोग मुख्य निवाचन- आयुक्त तथा, यदि कोई हों तो, अन्य उतने 
निवोचन-आयुक्‍तों से, जितने कि राष्ट्रपति समय-समय- पर नियत करे,मिलकर बनेगा 
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टीका--परत्येक क्षेत्र के लिये राय देने वालों की एक सूची बनाई जायगी और कोई व्यक्ति 
केवल घर्मवंश, जाति, लिंग, (स्त्री या घुरुष) के आधार पर वोररों की सूची में दर्ज किये जाने से 
घंचित नहींकिया जायगा | 
३२६--लोक-सभा ओर राज्यों की विधान-सभाओं के लिये निर्वाचन का 
वयस्क-मताधिकार के आधार पर होना , 
लोक-सभा तथा प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिये निवाचन वयस्क सता- 
घिकार के आधार पर होंगे, अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा जो 
ऐसी तारीख पर, जेसी कि समुचित विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा 
या आधीन इसलिये नियत की गई हो, इक्क्रीस वर्ष की अवस्था से कम नहीं है, तथा 
इस संविधान अथवा समुचित विधान मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन 
अनिवास, चितविकृृति, अपराध अथवा भ्रष्ट या अवैध आचार के आधार पर अनहें 
नहीं कर दिया गया है, ऐसे किसी निवाचन में मत दाता के रूप में पंजीबद्ध होने का 
हकक्‍कदार होगा । 
टीका- लोकसभा और प्रान्त की अउैम्बलो के लिये ऐसा व्यक्ति वोटर शे सकेगा जिसकी 
आ्रायु २१ वर्ष हो चुकी हो और जो निवास न रखने पागल होने या अपराध करने या कानून के 
विरुद्ध काय करनें के कारण वोट देने के श्रयोग्य न हो गया हो । 


३२७--विधान-मंडलों के लिये निर्वाचनों के विषय में उपबन्ध बनाने की 
संसद की शक्ति 


इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए. संसदू, समय समय पर, विधि 

द्वारा संसद्‌ के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक 

सदन के लिये निवाचनों से सम्बद्ध या संसक्त सब विषयों के सम्बन्ध में जिनके 

तगेत निवाचक-नासावलियों का तेयार कराना तथा निवाचन-्ेत्रों का परिसीमन 

तथा ऐसे सदन या सदनों का सम्यक गठन कराने के लिये अन्य सब आवश्यक विषय 
भी हैं, उपबन्ध कर सकेगी। 

टीका--पारलियामेंट समय समय पर पारलियामेंट के दोनों सदनों के लिये नियम बना सकेगी । 


३२८--फिसी राज्य के विधान-मंडल की ऐसे विधान-मंडल के लिये 


निर्बाचनों के सम्बन्ध में उपबन्ध बनाने की शक्ति 

इस संविधान के उपबन्धों के आधीन रहते हुए तथा जहां तक संसदू इसलिये 
उपबन्ध नहीं बनाती-वहां तक, किसी राज्य का विधान मंडल, समय समय पर, विधि 
द्वारा, उस राज्य के विधान-मंडल के सदन या अत्येक सदन के लिये निर्बाचनों से 
सम्बद्ध या संसक्त सब विषयों के सम्बन्ध में, जिन के अन्तर्गत निवा चक-नामावलियों 
का तेयार कराना तथा ऐसे सदन या सदनों का सम्यक्‌ गठन कराने के लिये अन्य सब 
आवश्यक विषय भी हैं, उपबन्ध कर सकेगा। 

टीका-प्रान्त की सरकार प्रान्त की असेम्बली आदि के लिये ऐसे नियम बना सकेगी जो 
कि इस सम्बन्ध में पारलियामेंट ने न बनाये हों । 


(१७३) [ आाटकिल ३२६-३३० 


३२६--निर्याचन विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक 
इस संविधान में क्रिसी बात के होते हुए भी-- 


(क) अनुच्छेद १२० या अनुच्छेद ३२०८ के अधीन निर्मित था निमांतुमभिम्रंतत 
किसी विधि की, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीसन या ऐसे निवाचननज्षेत्रों को 
स्थानों के बांटने से सम्बद्ध है, सान्यता पर किसी-न्यायालय में आपत्ति न 
की जायगी : 

(ख) संसद के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या 
प्रत्येक सदन के किसी निवाचन पर ऐसी निर्वाचन-याचिका के बिना कोई 
आपत्ति न की जायगी जो ऐसे प्राधिकारी को तथा ऐसी रीति से उपस्थित 
की गई है जो समुचित विधान-संडल द्वारा निर्मित विधि के द्वारा या 
आधीन उपवन्धित हे : 

टीका--ऐसे नियमों के सम्बन्ध में जो कि श्रार्टिकिल ३२७ श्लौर श२८ के अ्रधीन बनाये 

जायें अदालत में फोई कारवाई न हो सकेगी । 


साग १६ 


कृतिपय वर्गों' से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध 


३३०---अलुसचित जातियों ओर अनुसचित आदिम जातियों को लिये 
लोक-सभा में स्थानों का रक्षण | 


(१ ) लोक-सभा में-- 

(क ) अनुसूचित जातियों के लिये, 

(ख ) आसाम के आदिसज्ञातिलक्षेत्रों में की अनुसूचित आदिमजातियों को 
छोड़कर आदिस जातियों के लिये, 

( ग ) आसाम के स्वायत्तशासी जिलों में की अनुसूचित आदिसजातियों के लिये 
स्थान रक्षित रहेंगे । 

(२) खंड ( १ ) के अधीन अनुसचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों 
के लिये किसी राज्य में रक्षित रखे गये स्थानों की संख्या का अनुपात लोक-सभा में उस 
राज्य को बांट में दिये गये स्थानों की समस्त संख्या से यथाशक्य वही होगा जो यथा- 
स्थिति उस राज्य में की अनुसचित जातियों की, अधवा उस राज्य में की या उस राज्य के 
भाग सें की अनुसचित आदिमजातियों की, जिन के सम्बन्ध में स्थान इस प्रकार रक्तित 
है, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य वी समस्त जनसंख्या से है । 

टीका-- लोकसभा में हरिजनों और पिहुड्डी हुई जा लिये दगह्ट उनकी संख्या के 


ह्सादसे सुरक्षित रक्डी दायँंणी | 
डरे 
3 
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३३१--लोक-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 
अनुच्छेद ८१ में किसी बात के होते भी यदि राष्ट्रपति की राय हो कि लोक 
सभा में आंग्ल-मारतीय समुदाय का पतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो बह लोक-सभा में 
उस समुदाय के दो से अनधिक सद्स्य नाम निर्देशित कर सकेगा। 
टीका--राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि यदि उसकी राय में लोकसभा में एंगलो 
इ'डियन की उचित नुमायन्दगी नहीं हैं तो घह अधिक से अधिक दो एग्लोइंडियन को 
लोक सभा का सदस्य नामजद्‌ कर सकता है । ध 


३३२---राज्यों की विधान सभाओं में अनुछचित जातियों ओर अलुद्गचित 
आदिमजातियों के लिये स्थानों का रक्तण । ह 

(१) प्रथम अनुसूची के भाग (क )या भाग (ख ) में उल्लिखित गत्येक . 
राज्य-की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिये तथा आसाम के आदिमजाति- 
क्षेत्रों में की अनुचित आदिमजातियों को छोड़ कर अन्य आदिमजातियों के लिये स्थान 
रक्षित रहेंगे । 

(२) आसाम राज्य की विधान-सभा में स्वायत्तशासी जिलों के लिये भी स्थान 
रक्षित रहेंगे । 

(३) खंड (१) के अधीन किसी राज्य की विधान-सभा में अनुसूचित जातियों 
या अनुसूचित आदिमजातियों के लिये रक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस सभा 
में के स्थानों की समस्त संख्या से यथाशक्य वही होगा जो यथास्थिति उस राज्य में कि 
अनुसूचित जातियों की, अथवा उस राज्य में की या उस राज्य के भाग में कि अनु- 
सूचित आदिमजातियों की, जिन के सम्घन्ध में स्थान इस प्रकार रज्षित हैं, जनसंख्या 
का अनुपात उस राज्य की समस्त जनसंख्या से है। 

(४) आसाम राज्य की विधान-सभा में किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये 
रक्तित स्थानों की संख्या का उस सभा में स्थानों की समस्त संख्या से अनुपात उस 
अरुपात से कम न होगा जोकि उस जिले की जनसंख्या का उस राज्य की समस्त जन- 
संख्या से है-। 

(४) शिल्ञोंग के कटक़ और नगरज््षेत्र से मिल्षकर बने हुए निर्बाचन-क्षेत्र को 
छोड़ कर आसाम राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये रक्षित स्थानों के 
निर्वाचन-ज्षेत्रों में उस जिले के बाहर का कोई क्षेत्र समाविष्ट न होगा | 

(६ ) कोई व्यक्ति, जो आसाम राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले में की 
अनुसूचित आदिमजाति का सरदय नहीं है. उस राज्य की विधान-सभा के लिये 
शिलौंग के कटक और नगर-्षेत्र से मिल कर वने हुए निर्वाचन-क्षेत्र को छोड़ कर उस 
जिले के किसी निवाचन-क्षेत्र से निर्वाचित होने का पात्र न होगा | 

डीका--प्रत्येक प्रान्त ( सिवाय आसाम ) की असम्बली के लिये हरिबनों ओर पिछड़ी 
हुईं जातियों के लिये उनकी संख्या के हिसाव से जगहें सुरक्षित रक्खी जायेंगी 


(१७५) [ आर्टिकिल ३३३-३ ३६ 


३३३,.--राज्यों की विधान-सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का 
प्रतिनिधित्व, 

अनुच्छेद १७० में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी राज्य के राज्यपाल या 
राजप्रमुख की राय हो कि उस राज्य की विधान-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का 
प्रतिनिधित्व आवश्यक है और पर्याप्त नहीं है तो उस विधान-सभा में उस समुदाय के 
जितने सदस्य वह्‌ उचित सममे नास-निर्देशित कर सकेगा । 

टीका--यदि प्रान्त के गवनर या राजप्रमुख की राय में प्रान्त की असम्बली में एग्लोइसिडयन 
की नुमायन्द्गी काफी नहीं है तो वह इतने ए'ग्लोइश्डियन नामजद कर सकता है जितने कि वह 
उचित समझे | 

३३४- स्थानों का रक्षण ओर विशेष ग्रतिनिधित्व संविधान के 
प्रारम्भ से दस वर्ष के पश्चात न रहेगा 

इस भाग के पूववर्दी उपचन्धों सें किसी वात के होते हुए भी-- 

(क) लोक-सभा में और राज्यों की विधान-सभाओं में अछुसूचित जातियों 
और अनुसूचित आदिस-जातियों के लिये स्थानों के रक्षण सम्बन्धी ; 
तथा 

(ख) लोक-सभा में और राज्यों की विधान-सभाओं में नाम-निर्देशन द्वारा 
आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी, 

इस संविधान के उपबन्ध. इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि की 
समाप्ति पर प्रभावी न रहेंगे 

परन्तु इस अनुच्छेद की किसी वाव से लोक-सभा के या राज्य की विधान-सभा 
के किसी प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव न होगा जब तक कि यथास्थिति उस 
समय विद्यमान लोक-सभा या विधान-सभा का विघटन न हो जाये। 

टीका--लोक सभा आर प्रान्तों की श्रसेग्वलियों म॑ दरिजनों शोर पिछड़ी हुई जातियों के 
लिये श्स विधान के लायू होने के १० वर्ष पश्चात्‌ जगहें सुरक्षित नहीं रक्‍खी जायेंगी। 

३३५,--सेबाओं ओर पदों के लिये अनुस्न॒चित जातियों आर अनुश्चित 

आदिमजातियों के दावे, ह 

संघ या राज्य के कार्यो से संसक्त सेवाओं ओर पदों के लिये नियुक्तियां करने में 
प्रशासन कार्यपटुवा बनाये रखने की संगति के अमुसार अनुसूचित जातियों और 
अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जायेगा । 

टोका-भारत संघ और प्रान्तों की नौकरियों के लिए दरिजनों श्रीर शिह्डडी हुईं जातियों 
वा ध्यान रक्खा जायगा | ५ हर हे कि 

३३६---कतिपय सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिये विशेष 
उपचन्ध, 
(१) इस संविधान के प्रारस्म के पर्चान्‌ प्रथम दो वर्षों में संघ की रेल, 
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बहि:शुल्क, डाक तथा वार सम्बन्धी सेवाओं के पदों के लिये आंग्ल-भारतीय समुदाय 
के जनों की नियुक्तियां १५४ अगस्त १६४७ ई० के तुरन्त पूव वाले आधार पर की जायेंगी। 

प्रत्येक अनुवर्ती दो वर्षों की कालावधि में उक्त समुदाय के जनों फ्े हे लिये, उक्त 
सेवाओं में, रक्षित पदों की संख्या निकट पूववर्ती दो वर्षों की कालावधि में. इस प्रकार 
रक्षित संख्या से यथासम्मव दस प्रतिशत कम होगी : 


परन्तु इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के अन्त में ऐसे सब रक्षणों का अन्त 
हो जायेगा। 


(२) यदि आंग्ल-भारतीय समुदाय के जन अन्य समुदायों के जनों की तुलना में 
कुशलता के कारण नियुक्ति के लिये अहे पाये जायें तो खंड (१) के अधीन उस समुदाय. 
के लिये रक्षित पदों से अन्य, अथवा उन्न से अधिक, पदों पर आंग्लभारतीय समुदाय के 
जनों की नियुक्ति में उस खंड की किसी बात से रुकावट न होगी । 

टीका--इ4 विधान के लागू होने से दो वर्ष तक रेलवे डाकखाना चुंगी और तार की 


श्रगस्त नौकरियों में एंग्लॉइश्डियन उसी संख्या के हिसाव से नौकर रक्खे जायेंगे जिसे हिसाब से 
वह १५ श्रग॒त्त सन्‌ ,१६४७ से पहले रक्‍्खे जाते थे । 


३३७,---आंरल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिये शिक्षण-अनुदान 
के लिये विशेष उपबन्ध, ह 
इस संविधान के आरम्भ के पश्चात्‌ पहिले तीन वित्तीय वर्षो में आंग्ल-भारतीय 
समुदाय के फायदे के लिये शिक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई अनुदान रहे हों तो वही 
अनुदान संघ तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य 
द्वारा दिये जायेंगे जो ३१ मार्च १६४८ ईं० को अन्त होगे वाले वित्तीय वर्ष में दिये 
गये थे। 
प्रत्येक अनुवर्ती तीन वर्ष की काल्ावधि में, अनुदान निक< पूर्वेवर्ती तीन वर्षे 
की कालावधि की अपेक्षा, द्स प्रतिशत कम किये जा सकेंगे : 
परन्तु इस संविधान के भारम्भ से दस वर्ष के अन्त में, ऐसे अनुदान, जिस 
मात्रातक वे आंग्ल- भारतीय समुदाय के लिये विशेष रियायत हैं, उस सात्रा तक अन्त हो 
जायेंगे : 
परन्तु यह ओर भी कि इस अनुच्छेद के अनुसार किसी शिक्षासंस्था को अनुदान 
पाने का तब॑ तक हक्क न होगा जब तक कि उस के वार्पिक प्रवेशों में कम से कम 
चालीस प्रतिशत ग्रवेश आंग्ज-भारतीय समुदाय से भिन्न दूसरे समुदायों के जनों के लिये 
प्राप्य न किये गये हो । 
टीका--इस विधान के लागू होने के बाद तीन वर्ष तक एग्लोइणिडयन की शिक्षा के 


लिये सरकार से उतना ही रुपया दिया जायगा जितना कि ३१ मार्च सन्‌ १६४८ के समाप्त होने 
वाले साल में दिया गया था। 
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३३८--अलुस्चित जातियों, अनुसूचित आदिम-जातियों इत्यादि 
के लिये विशेष पदाधिकारी, ... 

(१) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदि्मि-जातियों लिये एक विशेष 
पदाधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा । 

(२) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिस-जातियों के लिये इस संविधान 
के आधीन उपबन्धित परित्राणों से सम्बद्ध सब विषयों का अनुसंधान करना तथा उन 
परित्राों पर काय होने के सम्बंध में ऐसी अंतराविधियों में, जैसी कि राष्ट्रपति निर्दिष्ट 
करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना विशेष पदाधिकारी का कतेव्य होगा तथा राष्रपति ऐसे 
सब प्रतिवेदनों को संसदू के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा | चर 

(३) इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के 
प्रति निर्देश के अंतर्गत ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश जिन को कि राष्ट्रपति इस 
संविधान के अनुच्छेद ३४० के खंड (१) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति 
पर आदेश द्वारा उल्लिखिव करे तथा आंग्लभारतीय समाज के प्रति निर्देश भी हैं । 

टीका--हरिजनों श्रौर पिछड़ी हुई जातियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये 
राष्ट्रपति एक विशेष अफसर नियत करेगा। 

३३६-अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर तथा अनुश्नचित आदिम-जातियों 
के कल्याणार्थ संघ का नियन्त्रण, 

(१) प्रथम अनुसूची के भाग (क) और भाग (ख्र) में डल्लिखित राज्यों में 
के अनुसूचित क्षेत्रों के भशासन और अनुसूचित आदिमजातिरयों के कल्याण के बारे में 
प्रतिवेदन देने के लिये आयोग की नियुक्ति आदेश द्वारा राष्ट्रपति किसी समय कर 
सकेगा तथा इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर करेगा। 

आयोग की रचना, शक्तियों और प्रांक्रया की परिभाषा आदेश में की जा सकेगी 
तथा उस में वे प्रासल्षिक और सहायक उपबन्ध भी हो सकेंगे जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक 
या वांछनीय समझे | 

(२) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ऐसे किसी राज्य को उस प्रकार 
के निदेश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित आदिमज्ञातियों के कल्याण के 
लिये निदेश में परमावश्यक वताई हुई योजनाओं के बनाने और कार्यान्वित करने से 
सम्बन्ध रखते हो । 

३४०-- पिछड़े हुए वर्गों की दशाओं के अछुस धान के लिये आयोग की 
नियुक्ति, 

(१) भारतराज्य-क्षेत्र में सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों 
की दशाओं के तथा जिन कठिनाइयों को वे मेह्न रहे हैं उनके अनुसन्धान के लिये तथा 
स'घ या किसी राज्य द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करने और उन की दशा को सधारने 
के लिये करने योग्य उपायों के बारे में, तथा उस प्रयोजन के लिये स'घ या किसी राज्य 
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द्वारा जो अनुदान दिये जाने चाहिये तथा जिन शर्तों के आधीन वे अनुदान दिये जाने 
चाहिये उनके बारे में, सिपारिश करने के लिये राष्ट्रगति, आदेश द्वारा ऐसे व्यक्तियों 
को मिला कर, जैसे- वह उचित समझे, आयोग बना सकेगा तथा आयोग नियुक्त करने 
वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया भी परिभाषित होगी । 

(२) इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को सौंपे हुए विषयों का अनुसन्धान 
करेगा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, जिसमें पाये गये तथ्यों का समावेश होगा 
तथा जिस में ऐसी सिपारिशें की जाय गी जिल्हें आयोग उचित सममे। 

(३) राष्ट्रपति, इस प्रकार दिये गये श्रतियेदुन की एक प्रतिल्षिषि, उस पर की 
गई काय वाही के स'ज्षिप्त ज्ञापन सहित, स'सदू के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा | 

टीका-राष्ट्रपति एक ऐपा कमीशन नियुक्त करेगा जो यह देखेगा कि ऐसी जातियों की 
दशा केसे सुधारी जा सकती है जिनकी सामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी दशा अ्रच्छी नहीं है । 

३४१-अनुसूचित जातियां ह 

(१) राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या राज्य अमुख से परामशे करने के पश्चात्‌ 
लोक-अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूलवंशों या आद्मिजातियों श्रथवा जातियों, मूल, 
बंशों या आदिगजातियों के भागों या उन में के यूथों का उल्लेख कर सकेगा, जो इस 
संविधान रे प्रयोजनों के लिये उस राज्य के सस्वन्ध में अनुसूचित जातियां 
समभी जायेंगी । 

(२) संसद्‌ विधि द्वारा किसी जाति, मूलवंश या आदिमजाति को अथवा किसी 
जाति, सूलवंश या आदिसजाति के भाग था उस में के यूथ को खंड (१) के आधीन 
निकाली गई अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूचित जातियाँ की सूची के अन्तगंत या से 
अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु उपयु क्त रीति को छोड़ कर अन्यथा उक्त खंड के अधीन 
निकाली गई अधिसूचना को किसी अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जायेगा। 

टीका- राष्ट्रपति प्रान्तों के गवनरों श्रौर राज प्रमुखों की सलाह लेकर यद्द निश्चय करेगा 
कि कौन-कोनसी जातियां हरिजन मानी जाये । 

३४२--अनुस्नचित आदिम-जातियां, 


(१) राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपालू या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्‌ 
लोक-अधिसूचनी द्वारा उन आदिमजातियों या आदि्मिजाती-समुदायों अथवा आदिम- 
जातियों या आदिमजातिससमदुयों के भागों या उन में के यूथों का उल्लेख कर सकेगा 
जो इस संविधान के भ्रयोजनों के लिये उस राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित आदिस- 
. जांतियां समझी जाये गी। 

(२) संसद्‌ विधि द्वारा किसी आदिमजाति या आदिसजाती-समुदाय को, अथवा 
आदिमजाति या आदिसजाति-समुदाय" के भाग या उस में के यूथ को खंड (९) के 
अधीन निकाली गई अधिसूचना में उल्लिब्चित अनुसूचित आदिमजातियों की सूची के 
अन्तगत, या से अपवर्जित, कर सकेगी, किन्तु उपयुक्त रीति को छोड़ कर अन्यथा 
युक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना को किसी अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा परि- 
चर्तित नहीं किया जायेगा | ॒ 

टीका--रष्ट्रपति प्रान्तों के गवनरों और राजप्रमुखों की राय लेकर यह निश्चित करेगा कि 
कौन-कौन सी जातियां पिछड़ी हुई जातियां मानी जाय 
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साग, ३७ 


राज-भाषा 
अध्याय १,-संघ की भाषा 


२४३-संघ को राजभाषा 

(१) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपो देवनागरी होगी । 

संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय 
अंकों का अन्तराष्ट्रीय रूप होगा । 

(२) खंड (१) से किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारम्भ से 
पन्‍्द्रह वर्ष की कालावधि के लिये संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी 
भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिन के लिये ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहिले वह प्रयोग की 
जाती थी : 

परन्तु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा, संघ के राजकीय प्रयोजनों में 
से किसी के लिये अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंकों के 

अन्तराष्ट्रीय रूप के साथ साथ देवनागरी रूप का प्रयोग आधिकृत कर सकेगा | 

(३) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद्‌ उक्त पन्‍न्द्रदु साज्न की 
कालावधि के पश्चात्‌ विधि द्वारा-- 

(क) अंग्र जी भाषा का, अथवा 

(सत्र) अंकों के देवनागरी रूप का, 
ऐसे प्रयोजनोंके लिये प्रयोग उपवन्धित कर सकेगी जेसे कि ऐसी विधि में उल्लि- 
खित ह॑। 

टीका--भारत संघ की राज्य भाषा हिन्दी होगी जोकि नागरी लिपि में लिखी जायेगी परन्तु 
श्रक श्र गरेजी में ही लिखे जायेंगे शौर भारत संघ के उन सरकारी कार्मो के लिए जिनमें श्र'गरेजी 
प्रयोग में 'ग्राती रही है १५ वर्ष तक अगरेजी प्रयोग में श्राती रहेगी । 

३४४--राजभाषा के लिए संसद का आयोग ओर समिति, 

(१) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्तिपर तथा तत्पश्चात्‌ 
ऐसे प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक 
सभापति और अप्टम अनुसचीमें इल्लिखित भिन्‍न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने बाले 
ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जैसे कि राष्ट्रपति नियुक्त करे, तथा 'आयोग द्वारा 
आमनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया भी आदेश परिभाषित करेगा | 

(२) राष्ट्रपति को -- 

(का ) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर अधिक 

प्रयोग के; 


(ख) संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये अ'गजी भाषा के 
प्रयोग पर निर्वन्धनों के; 
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(ग) अनुच्छेद ३४८ में वर्ित प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये प्रयोग 
की जाने वाली भाषा के 
(घ) संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिये प्रयोग किये 
जाने वाले अ'कों के रूप के 
(डः) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य 
और दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा तथा उनके प्रयोग के बारे में 
राष्ट्रपति द्वारा आयोग से प्रच्छा किये हुए किसी अन्य विषय के, 

बारे में सिपारिश करने का आयोग का कतेंन्य होगा | 

(३) खंड (२) के अधीन अपनी सिपारिशें करने में आयोग भारत की औद्यो 
गिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का तथा लोक-सेवाओं के बारे में अहिन्दी भाषा- 
भाषी क्षेत्रों के लोगों के न्‍्यायपूर्ण दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा | 

(४) तीस सदस्यों की एक समिति गठित की जायेगी जिनमें से बीस लोक- 
सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य-परिषद्‌ के सदस्य होंगे जो कि क्रमशः लोक-सभा के 
सदस्यां तथा राज्य-परिषद्‌ के सदस्यों दूवारा अ्रनुपाती प्रति;नधित्व पद्धति के अनुसार 
एकल स"*क्रमणीय मत द्वारा निवाचित होंगे । 

(४) खंड (१) के अधीन गठित आयोग की सिपारिशों की परीक्षा करना तथा 
उन पर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को करना समिति का कतेव्य होगा । | 

(६) अनुच्छेद ३४३ में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड (५) में निदिष्ट 
प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्‌ उस सारे प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के 
अनुसार निदेश निकाल सकेगा । 

टीका--राष्ट्रपति इस विधान के लागू होने से- पांच साल बाद और इसके -फिर पांच 
साल बाद्‌ एक कमीशन नियत करेगा जो कि यह्द रिपो्ट करेगा कि सरकारी कामों में हिन्दी कहां 
तक प्रयोग में लाई जा सकती है । 


७ 4 * 
अध्याय २--आदेशिक भाषाएं 
३४५--राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं 
अनुच्छेद ३४६ और ३४७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य का विधान- 
मंडल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये प्रयोग 
के अथ्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या 
हिन्दी को अ'गीकार कर सकेगा; 
परन्तु जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा इस से अन्यथा उपबन्ध न 
करे तब तक राज्य के भोतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिये अ'गरेजी भाषा प्रयोग की 


2580 पा जिन के लिये इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले वह प्रयोग की 
जा । 


टीका -प्रान्तीय सरकार अपने प्रान्त में प्रचलित किसी भाषा या हिन्दी को प्रान्त के लिए 
सरकारी भाघषा नियत कर सकती है। 
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रत] ५ में के | 
३४६----एक राज्य ओर दूसरे के बीच में अथवा राज्य ओर स'घ के 
बीच में संचार के लिये राजमापा, 

संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने के लिये तत्ससय प्राधिकृत भाषा, 
एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ के बीच में स'चार 
के लिये राजभाषा होगी: 

परन्तु यदि दो या अधिक राज्य करार करते हें कि ऐसे राज्यों के बीच में संचार 
के लिये राजभाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे स'चार के लिये वह भाषा प्रयोग की 
जा सकेगी | 

टीका--भारत सरकार झोर किसी प्रान्तीय सरफार के बीच पत्र व्यौहार के लिये अभी 
अंग्रे जी भाषा प्रयोग में लाई जायेगी परन्तु दो प्रान्तीय सरकार आपस में यह सममभोता कर सकती 
हैं कि उनके बीच दिन्दा में कार्ववाही की जायगी। ; 

३४७--किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी विभाग द्वारा बोली 

जाने वाली भाषा को सम्बन्ध में विशेष उपबंध 

तद्दिषयक सांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि किसी राज्य 
के जनसमुदाय का भ्र्याप्त अनुपात चाहता हैं कि उसके द्वारा बोली जाने वाली कोई 
भाषा राज्य द्वारा अभिज्नात की जाये तो वह । निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस 
राज्य में सर्वेत्र अथवा उस के किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा कि बह 
उल्लिखित करे राजकीय अभिज्ञा दी जाये। 

टीका -यदि किसी प्रांत के श्रधिकतर रहने वाले यह चाहें कि वह भाषा भी जो वह प्रयोग 
में लाते हैँ सरकार कामों में प्रयोग में लाई जाये तो वह राष्ट्रपति से इसके सम्बंध में श्रनुरोध कर 
सकते हैं | 


अध्याय ३--उच्चमम्यायालय, उच्चन्यायालयों आदि की मापा 
रे ०७ 4 ०७ 
३४८--उच्चतमन्यायालय ओर उच्चन्यायालयों में तथा अधिनियर्मों, 
विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा 
(१) इस भाग के पूवेवर्ती उपवन्धों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद्‌ 
विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे, तच तक-- 
(कफ) उच्चतसन्यायालय में तथा प्रत्येक उच्चन्यायालय में सब काय वाहियां 
(ख) जो-- 
(१) विधेयक, अधवा उन पर प्रस्तावित किये जाने वाले जो स'शोधन, संसद 
फे प्रत्येक सद॒न में 


कल, 
ये 


पुरःरधापित किये जायें इन सब के प्राधिकत पाठ, 


3 
न्क इच 
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(२) अधिनियम स'सद्‌ द्वारा या राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित किये 
जाये, तथा जो अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजमग्रमुख द्वारा प्रख्या- 
पित किये जायें उन सब के प्राधिकृत पाठ, तथा 

(३) आदेश, नियम, विनियम और उपविधि इस स'विधान के अधीन, अथवा 


स'सद्‌ या राज्यों के विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन 
निकाले जायें उन सब के प्राधिकृत पाठ, 
अंग्र जी भाषा में होंगे। 

(२) खंड (१) के उपखंड (क) में से किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य 
का राज्यपाल या राजमप्रममुख राष्ट्रपति की पव सम्मति से हिन्दी भाषा का या उस राज्य 
में राजकीय प्रयोजन के लिये प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का अ्रयोग उस राज्य 
में मुख्य स्थान रखने वाले उच्चन्यायालय में की काय वाहियों के लिये प्राधिकेत कर 
सकेगा 

परन्तु इस खंड की कोई बात वैसे उच्चन्यरायालय द्वारा दिये गये निर्णय 
अज्ञाप्ति आदेश को लागू न होगी । 

(३) खंड (१) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी राज्य 
के विधान-मंडल ने, उसं-विधान-संडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित 
अधिनियमों सें अथवा उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा प्रस्यापित अध्यादेशों 
में अथवा उस उपखण्ड की कडिका (३) में निर्दिष्ट किसी आदेश, विनियम या उपविधि 
में प्रयोग के लिये अंग्रेज़ी भाषा से अन्य किसी भाषा के प्रयोग को विहित किया 
है वहां उस राज्य के राजकीय सूचना-पत्र सें उस राज्य के राज्यपाल या राज- 
प्रमुख के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद उस खंड के अभिप्रायों 
के लिये उसका अंग्रेज भाषा में प्राधिकृत पाठ समझता जायेगा । 

दीका--जत्र तक कि पारलियामेंट आ।देश न दे सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट में और कानून 
बनाने आदि में अंगरेजी ही प्रयोग में लाई जायेगी । 

३४६---भाषा सस्ब'धी कुछ विधियों के अधिनियमित करने ।लये 

विशेष प्रक्रिया 

इस स'विधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्षा की कालावधि तक अनुच्छेद ३४८ के खंड 
(१) में वर्शित प्रयोजनों में से किसी के लिये प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिये उप- 
बन्ध करने वाला कोई विधेयक या सशोधन संसद्‌ के किसी सदन में राष्ट्रपति की 
पूरे मंजूरी के बिना न तो पुरःस्थापित और न ग्रस्तावित किया जायेगा तथा ऐसी किसी 
विधेयक के पुरःस्थापित अथवा ऐसे किसी संशोधन के ग्रस्तावित किये जाने की मंजूरी 
अनुच्छेद २४४ के खंड (१) के अधीन गठित आयोग की सिपारिशें पर, तथा उस 
अनुच्छेद के खंड (७) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्‌ 
ही राष्ट्रपति देगा। 

टीका--१४ वध के वाद पारलियाम्मेट में कोई भी बिल राष्टपति की बिला आज्ञा श्रग्म॑ जी 
में प्रस्तुत नहीं किया जायगा | 
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चर 
अध्याय ०--विशेष निर्देश 
कह. [० पीकर (७ में ७ क्त5 
३४०. व्यथा के नंवारण के लिये आभवदन में प्रयोकतव्य भाषा 
किसी व्यथा के निवारण के-लिये संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या आधि- 
कारी को यथारस्थिति संघ सें या राज्य सें प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेद्न 
देने का, पत्येक व्यक्ति को हक्क होगा। 
टीका--कोई व्यक्ति यूनियन या प्रान्त के कर्मचारी के पास अपनी तकलीफ दूर करने के 
सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र उस भाषा में मेज सकेगा जो कि यूनियन या प्रान्त में प्रयोग में लाई 
जाती हो | 
८ 6५ 8 आज 6 
* ३५१.-..हिंदी भाषा के विकास के लिये निदेश 
हिन्दी भाषा की प्रसार-बृद्धि करता, उसका विकास करना ताकि वह भारत की 
सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्तित का साध्यम हो सके, तथा उसकी 
* आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना हिंदुस्तानी और अप्टस अनुसूची में उल्लिखित अन्य 
बिक ५ श् व. ७ 
भारतीय भाषाओं के रूप, शेली और पदावलि को आत्मसात करते हुए तथा जहां आब - 
श्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भण्डार के लिये मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणत 
कि. हे ७७ «० न रॉ 75 ० 
वेसी उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ 
६ 
का कतेब्य होगा | 


टीका--भारत सरकार का कतेव्य हो कि हिन्ही भाषा की उन्नति करें| 


साग १८ 
चापात-उपवृन्ध 
4 आकर 
३५२-आपात का घाोपणा 
(१) यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि गम्भीर आपात विद्यमान है जिस 
से कि युद्ध या वाद्य आक्रमण या आशभ्यन्तरिक अशान्ति से भारत या उसके राज्य-ेश्र 
के किसी भाग की सुरक्षा सझ्डूट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा उस आशय की घोषणा 
कर सकेगा | 
(२) खंड के (१) अधीन की गई उद्घोपणा-- 
(क) उत्तरवर्ता उदधोषणा द्वारा प्रति संहत की जा सकेगी; 
(ख) संसद के प्रत्येक सदन के समच्त रखी जाययी, 
(ग) दो मास की समाप्ति पर प्रवतेन में न रहेगी ऊब तक कि संसद के दोनों 
सदनों के संकल्पों द्वारा वह उस कालावधि की समात्रि से पहिले 


के कं 


अनमोदि करदी जावे : 
लनुभादत न करदा जाद ६ 
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परन्तु यदि ऐसो कोई उद्घोषणा उस समय निकाली गई है जब कि लोक-सभोे 
का विघटन हो चुका है अथवा लोक-सभा का विघटन इस खंड के उपखंड (ग) में 
निद्धष्ट दो मास की कालावधि के भीतर हो जाता है, तथा यदि उद्घोषणा का अनुमोदन 
करने वाला संकल्प राज्य-परिषद्‌ द्वारा पारित हो ,चुका है किन्तु ऐसी उद्धोषणा के 
विषय में लोक-सभा द्वारा उस काल्लावर्धि की समाप्ति से पहिले कोई सद्भल्प पारित नहीं 
किया गया है तो उद्घोषणा उस तारीख से, जिसमें कि लोक-सभा अपने पुनर्गठन के 
पश्चात्‌ प्रथम बार बेठती है तीस दिन की समाप्ति पर प्रवतेन में न रहेगी जब तक कि - 
उक्त तीस दिन की कालावधि की समाप्ति से पूर्व उद्घोषणा को अनुमोदन करने वाला 
सह्डुल्प लोक-सभा द्वारा भी पारित नहीं हो जाता । 

(३) यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाने कि रद्ध या वाह्य आक्रमण या 
श्रभ्यन्तरिक अशान्ति का सझ्छुट सन्निकट है तो चाहे वास्तव में युद्ध अथवा ऐसा कोई 
आक्रमण या अशान्ति नहीं हुई हो तो भी भारत की अथवा भारत के राज्य-क्षेत्र के 
किसी भाग की सुरक्षा इस प्रकार से सद्कूट में है ऐसा घोषित करने वाली आपात की 
उद्घोषणा की जा सकेगी । 

टीका--श्रार्टिकल ३४२ से ३५४६ में यह में यह दिया गया है किसी विशेष स्थिति उत्पन्न 
होने पर कि “युद्ध? बाहरी श्राक्मण था भीतरी गड़बड़ के कारण भारत की रक्षा संकर में पड़ जाये- 
तो राष्ट्रपति उपरोक्त स्थिति की घोपणा करेगा श्रोर ऐसे कार्य करेगा जो कि उक्त स्थिति में उसको 
करने आवश्यक हों वह ऐसे समय किसी के विचार प्रगट करने पर पात्रन्दी भी लगा सकेगा । 


३५४३-आपात की उद्घोषणा का ग्रभाव 


जब आपात की उद्घोषणा प्रवरतेन में है तब-- 

( के ) इस संविधान में किसी बात के होते हुये भी संघ की कार्यपालिका 
शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस विषय में निदेश देने तक 
होगा कि वह राज्य अपनी कायपातल्निका शक्ति का किसी रीति से 
प्रयोग करे 

( ख ) किसी विषय के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद्‌ की शक्तति के 
अन्तर्गत ऐसी विधियां बनाने की शक्तित भी होगी जो उस विषय 
के बारे में साघ अथवा स'घ के पदाधिकारियों और प्राधिकारियों 
को शक्तियां देती तथा कतेव्य सीपती हो अथवा शक्तियों का दिया 
जाना ओर कतव्यों का सोंपा जाना प्राधिक्त करती हो चाहे फिर 
वह विषय ऐसा हो जो स'घ-सूची में प्रगणित नहीं है 

३४४--आपात का उद्घापणा जब प्रवर्तन में है तब राजस्ता क (त्रतरण 
सम्बन्धी उपवन्धों को ग्रयुक्ति ह 
(१) जब कि आपात की उद्घोषणा ग्रवतन में है, तब राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेश 


दे सकेगा कि इस संविधान के अनुच्छेद २६८ से २७६ तक के सब या कोई उपबन्ध ऐसी 
किसी कालावधि में, जैसी कि उस आदेश में उल्लिखित की जाये ओरजो किसी अवस्था में 


(१८५) [_ झाटिकिल ३५४-३४६ 
भी उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से आगे विस्तृत न होगी, जिस में कि उद्घोषण 
प्रवर्तन में नहीं रहती ऐसे अपवादों या रूपसेदों के अधीन प्रभावी होंगे जेसे कि वह 
उचित समझे । 

(२) खंड (१) के अवीन दिया प्रत्येक आदेश उसके दिये जाने के पश्चात्‌ यथा- 
संभव शीघ्र स'सद्‌ के प्रत्येक रूदन के समक्ष रखा जायेगा | 
३५४-वाह्य आक्रमण ओर आशभ्यन्तरिक अशान्ति से राज्य का स रक्षण 
गि 0 
करने का संघ का कतेव्य, 
वाह्य आऋमण ओर आभ्यन्तरिक अशान्ति से प्रत्येक राज्य का स रक्षण करना 


तथा प्रत्येक राज्य की सरकार इस स'विधान के उपबन्धों के अनुसार चलाई जाये, यह्‌ 
सुनिश्चित करना स'घ का कतेब्य होगा । 


३५६--राज्यों में सांविधानिक त'त्र के विफल हो जाने की अवस्था में 
उपबन्ध, 

(१) यदि किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से प्रतिवेदन मिलने पर या 
अन्यथा राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिस में कि उस 
राज्य का शासन इस संविधान के उपवन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो 
राष्ट्रपति उद्घोषण हारा-- 

(क) उस राज्यकी सरकारके सब॒ या कोई कृत्य, तथा यथाधिति राज्यपाल या राज- 
प्रमुख में, अथवा राज्य के विधान-मंडल को छोड़कर राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी 
में, निहित या लत्तद्द्वारा प्रयोक्तव्य सब या कोई शक्तियां अपने द्वाथ में ले सकेगा | 

(ख) घोषित कर सकेगा कि राज्य के विधान-मडल की शक्तियां ससदू 

के प्राधिकार के द्वारा या अधान प्रयोक्तव्य हं.गी; 

(ग) राज्य सें फिसी निकाय या प्राधिकारी से सम्बद्ध इस सविधान वो किन्हं. 

उपवन्धों के प्रवेतन को पूर्णातः या अंशतः निलम्बित करने के लिये <पबन्ध 

सहित ऐसे प्रासंगिक और आनुस गिक उपबन्ध बना सकेगा जेसे कि राष्ट्रपति 
को उद्घोषणा के उद्देश्य को प्रभावी करने के लिये आवश्यक या बांधुनीय 
दिखाई दें: 

परन्तु इस खंड की किसी बात से राष्ट्रवति को यह प्राधिकार न होगा कि बह 
डउच्चन्पायाज्य में निध्वित या तदद्वारा प्रयोक्तण्य शक्षितयों में से किसी को ».पन हाथ में 
ले अधवा इस संविधान के उच्च न्यायालयों से सम्बद्ध किन्हीं उपबन्धों के प्रवतेन को 
पणुतः या झंशत: निललम्बित कर दे। 

.. (० ऐसी कोइ उद्योपणा किसी उत्तरचर्ती ज्द्घोपषणा द्वारा प्रतिस ह॒त था परि 
चातत का जा सकतगा। 

(३) इस अनुच्छेद के अधीन की गदइ प्रत्येक उद्घोपण स'सद के प्रत्यक्ष सदन 
फे समत्त रखी जायगा, तथा जहाँ वह पृवबर्ती उदववोपण को प्रतिस छत करन वाली 
उट्घोषणा नही है वहां वह दो सहीन की समप्ति पर, यदि उस कालावधि की समाव्ति 


ध 
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से पूर्व संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा वह अनुमोदित नहीं हो जाती तो 
प्रवतन में नहीं रहेगी 

परन्तु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा (जो पहिले की उद्घोषणा को प्रतिसंहृत करने 
वाली नहीं है )ठउस समय निकाली-गई है जबकि लोक सभा का विघटन हो चुका है 
अथवा लोक-सभा का विघटन इस खंड में निर्दिष्ट दो मास को कालावधि के भीतर 
हो जाता है तथा उद्बोषणा का अजुमोदन करने वाला संकंल्प रांज्य परिषद्‌ - द्वारा 
पारित हो चुका है किन्तु ऐसी उद्घोषणाके विषयमें लोकऋ-सभा दूवारा उस कालावधि 
की समाप्ति से पहिले कोई संकल्प पारित नहीं किया गया है तो उद्धोषणा उस तारीख 
से, जिसमें कि लोकसभा अपने पुनर्गठन के पश्चात्‌ प्रथम बार बेठती है, तीस दिन की 
समाप्ति पर प्रवतेनमें न रहेगी जब तककि उक्त तीस दिन की काल्ावधिकी समापति से 
पूर्व उद्घोषणा को अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक-सभा दूवारा भी पारित नहीं 
हो जाता। 

(४) इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा, यदि पतिसंहत नहीं हो गई हो, तो इस 
अनुच्छेद के खंड (३) के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले शसंकब्पों में से 
दुसरेके पारित हो जानेकी तारीखसे छः महीनेकी कालावधिकी समाप्ति पर वह ग्रवतेन 
में नहीं रहेगी : 

परन्तु ऐसी उद्घोपणा के प्रवृत्ति रखने के लिये अनुमोदन करने वाला संकल्प 
यदि और जितनी बार, संसदूके दोनों सदनों द्वारा पारितहो जाता है, तो और उतनी बार 
वह उद्घोपणा, जब तक कि प्रतिसंहत न हो जाये, उस तारीख से जिससे कि वह इस 
खंड के अधीन अन्यथा प्रवर्तेन में नहीं रहती, छः महीने की ओर कालावधि तक प्रवृत्त 
बनी रहेगी, किन्तु कोई ऐसी उद्घोषणा किसी अवस्था में भी तीन वर्ष से अधिक 
प्रवृत्ति नहीं रहेगी : 

परन्तु यह ओर भी कि यदि लोक-सभा का विंघेटन छः सास की किसी ऐसी 
कालावधि के भीतर हो जाता है तथा ऐसी उद्घोषणा को अबृत्ति बनाये रखने का अनु- 
मोद्न करने वाला संकल्प राज्य-परिषदू छारा पारित हो चुका है कितु ऐसी उद्घोषणा 
को प्रवृत बनाये रखने के बारे कोई रांकल्प लोक-सभा द्वारा उक्त कालावर्धि में पारित 
नहीं हुआ है तो उद्घोषणा उस तारीख से जिस में कि लोक-सभा अपने पुनग्गंठन. के 
पश्चात्‌ प्रथम बार वैठती है, तीस दिनकी समाप्ति पर प्रवर्तनमें न रहेगा जब तक कि उक्त 
तीस दिन को कालावधि की समाप्तिसे पूर्व उद्घोपणा को प्रवर्तन में बनाये रखने का 
अनुमोदन करने वाला संकल्प दूवारा भी पारित नहीं हो जाता । 


३५७-..अनुच्छेद ३५६ के अधीन निकाली गई उद्घोषणा के अधीन 
विधायिनी शक्तियों का प्रयोग 
(१) जहां अनुच्छेद ३५६ के खंड (१) के अधीन निकाली गई उद्घोषणा दूवारा 


यह घोषित किया गया है कि राज्य के विधान-संडल की शर्कितियां संसद के प्राधिकार 
के द्वारा या अधीन प्रयोक्वन्य होंगी वहां-- 


( १८७ ) शआटिकिल ३४८-३५६ 


(क) राज्य के विधान मंडल की विधि बनाने की राष्ट्रपति को देने के लिये 
तथा ऐसी दी हुई शक्ति को किसी अन्य प्राधिकारी को जिसे राष्ट्रपति उस लिये उल्ल- 
खित करें, ऐसी शर्तें के अधीन जिन्हें आरोपित करना वह उचित समझे, प्रत्यायोजन 
करने के लिये राष्ट्रपति को प्राधिकृत करने की संसद की 

(ख) संघ अथवा उस के पदाधिकारियों ओर प्राधिकारियों को शक्ति देने या 
कर्तग्य आरोपित करने के लिये, अथवा शक्त्तियों का दिया जाना या कतेव्यों का आरो 
पित किया जाना भराधिकृत करने के लिये विधि बनाने की संसद्‌ की अथवा राष्ट्रपति की 
या ऐसी विधि बनाने की शक्तित जिस अन्य प्राधिकारी में उपखंड (क) के अधीन निहित 
है! इसकी; 

(ग) जब लोक-सभा सत्र में न हो तत्र व्यय के लिये संसद्‌ की मंजूरी लम्बित 
रहने तक राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय को प्राधिकृत १ रने की राष्ट्रपति की 
क्षमता होगी | 

(२) राज्य के विधान-मंडल की शक्ति के प्रयोग में संसद्द्वारा अथवा राष्ट्रपति 
अथवा खंड (१) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्मित कोई विधि, 
जिसे अनुच्छेद ३५६ के अधीन को गई उदघोपणा के अभाव में संसद या राष्ट्रपति या 
ऐसा अन्य प्राधिकारी बनाने के लिये सक्षम न होता, उद्घोपणा के प्रवर्तेत में न रहने 
के पश्चात्‌ एक बर्ष की कालाबधि की समाप्ति पर पक्तमता की सात्रा तक सिवाय उन 
बातों के प्रभाव में न रहेगी जो उक्त कालावधि की समाप्ति से पूधे की गई या की 
जाने से छोड़ दी गई थीं जब तक कि वे उपवन्ध, जो इस प्रकार प्रभावों न रहेंगे, समु- 
चित विधान-सडल के अधिनियम द्वारा उससे पहले ही या तो निरसित और या रूप- 
भेदों के सहित या बिना पुनः अधिनियमित न कर दिये गये हो | 

३४८--आपातों में अनुच्छेद १६ के उपवन्धों का निलम्बन, 

जब आपात की उद्घोषणा प्रवतन में हे तब अनुच्छेद १६ की किसी बात से 
राज्य की कोई ऐसी विधि बनाने की अथवा कोई ऐसी कायपालिका काय बाही करने 
वी भाग ३ में परिभाषित शक्ति, जिसे वह राज्य उस भाग में अन्तर्विष्ठ उपचन्धों के 
अभाव में बनाने अथवा करने के लिये सक्षम होता, निरवेन्धित नहीं होगी, किन्तु इस 
प्रकार निर्मित कोई विधि डद्घोपणा के प्रधंन में न रहन पर अत्षमता की मात्रा तक 
तुरन्त प्रभावशून्‍्य हो जायगी सिवाय उन बातों के लो विधि के इस प्रकार प्रभावशुन्य 
होने से पहले की गई या की जाने से छोड़दी गई थीं । 

र२४६--थापएात म॑ भाग ३ दाग प्रदत अधिकारों क्‌ प्रवतन का 
निलम्बन 

(९) जहां कि आपात ढीडदघोपणा प्रवतनमें हैँ वहां राष्ट्रपति आदेश द्वारा घोदित 
फर सकेगा कि भाग ३ द्वारा दिये रये अधिकारों में से ऐसो को प्रवर्तित कराने के लिये, 
जेसे कि इस आदेश में वर्शित हों, किसी न्यायालय के प्रचालन का अधिकार तथा 
इस प्रकार वाशत अधिकारों को प्रवतिव कराने के लिए किसी न्यायालय में लम्बिन 


आर्टिकिल ३६० ] (द्८ ) 


सब कार्येबादियां उसकालावधि के लिये जिसमें कि उद्घोषणा लागू रहती है अथवा 
उससे छोटी ऐसी कालावधि के लिये, जेसी कि आदेश में उल्लिखित की जाये निलम्बित 
रहेंगी । 


(२) उपरोक्त प्रकार दिया हुआ आदेश भारत के समस्त राज्य-क्षेत्र में अथवा 


उस के किसी भाग पर विस्तृत हो सकेगा । 


(३) खंड (१) के अधीन दिया प्रत्येक आदेश उस के दिये जाने के पश्चात्‌ 
यथा संभव शीघ्र संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायगा। 


३६०--वित्तीय आपात के बारे सें उपबन्ध, 


(१) यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है ज्ञिस से 
भारत अथवा उसके राज्य-क्षेत्र के किसी भागका वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में 
है तो वह उद्घोषण हारा उस बात की घोषणा कर सकेगा | पा 

२) अनुच्छेद ३४० के खंड (२) के उपबन्ध इस अनुच्छेद के अधीन निकाली 
गई उद्घोषणा के सम्बन्ध सें वेसे ही लागू होंगे जेसे कि वे अनुच्छेद ३४५२ के अधीन 
निकाली गई आपात की उद्घोषणा के लिये लागू होते है । 


(३) उस कालावधि में जिस में कि खंड (१) में बर्शित कोई उद्घोषणा प्रवर्तन 
में रहती है| संघ को कार्य प/लिका शक्ति किसी राज्य को वित्तीय औचित्य सम्बन्धी ऐसे 
सिद्धान्तों का पालन करने के लिये निदेश देने तक, जेसे कि निदेशों में उल्लिखित हों 
तथा ऐसे अन्य निदेश देने तक, जिन्हें राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये देना आवश्यक 
और समुचित समभे, विस्तृत होगी । 


(४) इस स'विधान में किसी बात के होते हुए भी-- 

(क) ऐसे किसी निरेश के अन्तर्गत-- 

(१) राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सब या किन्हीं 
वर्गों के वेतनों ओर भत्तों में कमी की अपेक्षा करने वाले उपबन्ध, 

(२) घन-विधेयकों अथवा अन्य विधेयकों को, जिन को अनुच्छेद २०७ के 
उपबन्ध लागू हैं, राज्य के विधान-संडल के द्वारा उन के पारित किये जाने के पश्चात्‌ 
राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित करने के लिये उपबन्ध, भी हो सकेगे; 

(ख) उस कालावधि में, जिस में कि इस अनुच्छेद के अधीन निकाली गई 
उद्घोषणा अवततन में है, उच्चतमन्‍्यायालय और उच्चन्यायांलों के न्यायाधीशों के 
सहित, स*घ के कार्या के सम्बन्ध में सेवा करने वाले व्यक्तयों के सब या किसी वर्ग 
के वेतनों और भत्तों में कमी के लिये निदेश निकालने के लिये राष्ट्रपति सक्षम होगा। 

टीका -यदि राष्ट्र पति की यह सन्तुष्टी हो जाय कि भारत की आशिक दशा संकट 
में है तो राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि ऐसी श्राज्ञायें जारी करे कि जिससे उपरक्‍त दशा सुधरजाये 
झौर वह इसके लिये सरकारी अफसरों व कर्मचारियों का वेतन व भत्ते भी कम कर सकता है। 


(१८६) [ आर्टिकिल ३६१ 


भाग १६ 
श्र 
प्रकाश 
३६१----राष्टपति ओर राज्यपालों ओर राजप्रमुखें का सरक्षण 

(१) राष्टपति, राज्य का राज्यपाल था राजप्रमुख अपने पद की शक्तियों के 
प्रयोग और कततेज्यों के पालन के लिये अथवा उन शक्तियों के प्रयोग और कतेव्यों के 
पालन में अपने द्वारा किये गये अथवा कतु सभिप्रेत किसी कार्य के लिये किसी न्यायालय 
को उत्तरदायी न होगा 

परन्तु अनुच्छेद ६१ के अधीन दोपारोप के अन्ुसंघान के लिये संसद्‌ के किसी 

सदन द्वारा नियुक्त या नामोदिष्ट किसी न्यायालय, न्‍्यायाधिकरण या निकाय द्वारा 
राष्ट्रपति के आचरण का पुनर्विज्लोकन किया जा सकेगा 

परन्तु यह और भी कि इस खंड की किसी बात का यह अश् नहीं किया जायेगा 
सानो कि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के खिलाफ समुचित काय- 
वाहियों के चलाने के क्रिसी व्यक्ति के अधिकार को निवेन्धित करती है । 

(२) राष्टपति के अथवा राज्य के राज्यपाल या राजप्रमख के खिलाफ उसकी 
पदावधि में किसी भी प्रकार की दंड कायवाही क्रिसी न्यायालय में संस्थित नहीं की 
जाग्रेगी ओर न चालू रखी जायगी | 

(३) राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल या राज़प्रमुख की पदावधि में उसे 
बन्दी या कारावासी करने के लिये किसी न्यायालय से कोड शआ्रादेशिका नहीं निकलेगी | 

(७) राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल या राज़प्रमुख के रूप में अपना 
पद अ्रहण करने से पूव या पश्चात्‌, अपने वेयक्तिक रूप में किये गये अथवा कतु म- 
भिप्रेत किसी कार्य के बारे में राष्ट्रपति अथवा ऐसे राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के 
खिलाफ अनुतोष की मांग करने वाली कोई व्यवहार-कार्य वाहियां उसकी पदावधि में 
किसी न्यायालय में तब तक संस्थित न की जायेंबी, जब तक कि काय वाहियों के स्वरूप, 
उनके लिये बाद का कारण ऐसी कायबाहियों को संस्थित करने वाले पत्चकार का नाम, 
विवरण, निवासस्थान तथा उस से मांग किये जाने वाले अनुतोप का वर्णन करन वाली 
लिखित सूचना को यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुसख को दिये जाने 
अथवा उस के कारयाल्य में छोड़े जाने के पश्चात्‌ दो मास का समय व्यतीत न हो 
गया हा | 

टीका राष्ट्रपति गवर्नर (राजपाल) ओर राज्यप्रमुख अपने इृत्यों के पालन झरने में किसी 
पग्रदालत के उत्तरदायी न होगे। परन्त उनके 
पटालत- टब्यनल, थादि नियत कर सकते 
द्ए ध्ण्पने पद पर हू वाह पाजब्दारा सुकद 


पर 
£ न 


एपात गवंनर या राज्य प्रस्ख का वरद्ध उबर तक 


को कायवाही नहीं को जा सकेगी शरीर उसके पद मी 
ध्वि दि शबनर या राज्य-पदुख को गिरफ्तार करने या उसको कारावास में रखने के लिये 
्त्‌ हे समन या वारंट जारी नहीं दिया झायगा | 


तर 
विरुद्ध दोप को जांच करने के लिये पारलियाप्रएट कोई 
हर 


ा 2 / 


आदिकिल ३६२-३६४] (१६०): 


३६२----देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार 
संसदू की या किसी “राज्य के विधान-मंडल की विधि बनाने की शक्ति के 
प्रयोग में, अथवा संघ या किसी राज्य की कार्यप।लिका शक्ति के प्रयोग में, देशी राज्य 
के शाज्क के वैेयक्तिक अधिकारों, विशेषाधिकारों और गरिमा के विषय में ऐसी 
प्रसंविदा या करार के अधीन, जैसा कि अनुच्छेद २६१ के खंड (१ ) में निर्दिष्ट है. 
दी गई ग्रत्याभूति या आश्वासन का सम्यक्‌ ध्यान रखा जायेगा। 
टीका--पारलियामेंट या प्रान्त की असम्बली व काउंसिल, ऐसे कानून नहीं चनायेगी ओर न 
ऐसी आाशायें जारी करेगी जिससे किसी रियासत के राजा को वह रकम पिलने में बाधा पड़ती है जो 
वह इस विधान के आरटिकल २६ १ के अधीन पाने का हकदार हो । 
३६३----कतिपय सन्धियों करारों इत्यादि से उद्भूत विवादों में 
न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन 
(१ ) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी किन्तु अनुच्छेद १४३ के. 
उपबन्धों के अधीन रहते हुए न तो उच्चतमंन्यायालय' और किसी अन्य न्यायात्रय को 
किसी सन्धि, करार, प्रसंविदा वचन-अन्ध सनद अथवा ऐसी ही किसी अन्य लिखत से, 
जो इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी देशी राज्यके शासक द्वारा की गई या निष्पा- 
दित की गई थी तथा जिस में भारत डोमीनियन की सरकार या इस की पूवाधिकारी कोई 
भी सरकार एक पक्ष थी तथा जो ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ प्रवरतन में है या बनी रही है 
उद्भुत किसी विवाद में अथवा ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचन-बन्ध, सनद अथवा 
ऐसी ही किसी अन्य लिखत से सम्बद्ध इस संविधान के ड.बन्धों में से किसी से 
प्रोदूभूत किसी अधिकार, या उद्भूत क्रिसी दायित्व या आभार, के विषय में किसी 
विवाद सें क्षेत्राधिकार होगा। 
पे (२) इस अनुच्छेद में-- 
: (क) “देशी राज्य” से अभिपश्रेव है कोई राज्य-न्षेत्र-जो सम्राट या भारत डोमीनि- 


यन की सरकार द्व रा, इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले, ऐसा राज्य अभि- 
ज्ञाव था; तथा है 
(ख) “शासक?” के अन्तगंत है, राजा, प्रमुख या अन्य कोई व्यक्ति जो सम्राट या 


भारत डोमीनियन की सरकार द्वाता ऐसे प्रारम्भ से पहिले किसी देशी 
राज्य का शासक अभिज्ञात था ! 
टीका--यदि किसी देसी राजा ओर भारत सरकार के बीच किसी सन्धी इकरार आदि के 
सम्बन्ध में जो कि.इस विधान से पहले की गई हो कोई झगड़ा उत्पन्न हो तो ऐसे रगड़ के लिये 
अदालत में दावा नहीं किया जा सकेगा | 
३६४---महापच्तनां आर [चमान कचेत्रां कै तय वशप उपचन्ध 
(१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति लेक-अधिसूचना द्वारा 
निरदेश दे सकेगा कि ऐसी तारीख से ले कर जैसी कि अधिसूचना में डल्लिखित हो-- 
(क) संसद या राज्य के विधान-संडल द्वारा निर्मित बोई विधि किसी महापत्तंन 
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या विमान-क्षेत्र को लागु न होगी अथवा ऐसे अपवादों या रूपभेदों के 
अधीन रह कर, जैसे कि लोक-अधिसूचना में उल्लिबित हों, लागु होगा; 
अथवा 


(ख) कोई वर्तमान विधि किसी महापत्तन या विमानक्षेत्र में उक्त त्तारीख से 
पहिले की हुई या किये जाने से छोड़ दी गई बातों के सम्बन्ध से अतिरिक्त 


अन्य बातों के लिये प्रभावी न होगी, अथवा ऐसे पत्तन या विमान-चक्षेत्र में 
ऐसे अपवादों या रूपभेदों के अधीन रह कर, जसे कि लोक-अधिसूचना 
में डल्लिखित हों, प्रभावी होगी । 

(२) इस अनुच्छेद में-- 

(क) “महापत्तन” से अमभिप्रेत है कोई पत्तन जो संसद्‌ द्वारा निर्मित किसी विधि 
या किसी बततसान विधि के द्वारा या अधीन महापत्तन घोषित किया गया 
है तथा उस के अन्तगत थे सब ज्षेत्र हैं जो तत्समय ऐसे पत्तन की सीमाओं 
के अन्तगत हैं 

(ख) “विमान-््षेत्र” से अभिम्रेत है वायु-पथों, विनानों और विमान-परिवहन से 
सम्बद्ध अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिये परिभाषित विमानलज्षेत्र । 

टीका-नराष्ट्रपति यह श्राज्ञा जारी कर सकता है कि कोई कानून जो हि पारलियाेंट या 

किसी प्रन्‍न्तीय शसम्बली ने बनाया हो किसी बड़ो बन्दरगाह या दवाई श्रडडे से लागू न द्वोगा | 
३६५--संध द्वारा दिये गये निदेशों का अनुबते करने या उन को 


प्रभावी करने में असफ़लता का प्रभात्र 
जहां इस संविधान के उतचर्यों में से किसो के अवात सद्द के कार्यपालिका शक्ति 
के प्रयोग में दिये गये डिन्हीं निदेशों का अनुवर्तन करने में या उन को प्रभावी करने में 
कोई राज्य असफल हुआ है वहां राष्ट्रपति के लिये यह्‌ मानना विध स'गत होगा कि 
ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गइ है जिस में राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्यों के 
भनुकूल नहीं चलाया जा सकता | 
टीका-- जब कि किसी प्रान्त की सरकार ने इस विधान के गधोन द्राज्ञाद्रों का पालन न 
किया हो तो राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह उपरुक्त प्रान्त की सरकार का प्रबन्ध श्रण्ने दाथ 
में ले ले । 
३६६--परिभापाएं 
जब तक प्रसंग से अन्यधा अपेतज्षित न हो इस स' विधान में निम्नलिखित पर्दों 
अथ हू जो क्रमशः उन को यहां दिये गये हैं; अथात्‌-- 
(१) “कृपि-आय” से अमिप्रेत हैं भारतीय आय-कर से सम्बद्ध अ्धिनिय मिलियों 
फे प्रयोजनों के लिये परिभाषित कृपि-आय 
(२) “आंग्ल-भारतोय” से अभिप्रेत हैं वह व्यक्ति जिस का पिता अथवा पिठ॒- 
परम्परा सें काह अन्य पुरुप-लनक योरापीय उद्भव का ह या था, झित 
जा भारत राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत अधिवासी है और ज्ञा ऐसे राज्य-तेत्र में 
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ऐसे जनकों से जन्मा है जो वहां साधारणवया निवास करते रहे हैं और 
केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिये नहीं ठहरे हैं 

(३) “अनुच्छेद” से अभिप्रेत है इस संविधान का अनुच्छेद 

(४) “डबार लेना” में अन्तर्गत है वार्षिकियों के अनुदान द्वारा धन लेना तथा 
“उधार” का तदनुसार अथथे किया जायेगा ; 

(५) “खंड” से अभिप्रेत है उस अनुच्छेद का खण्ड जिप्त में कि वह पद्‌ 
आता है ; 

(६) “निगम-कर” से अभिप्रेत है कोई आय पर कर, जहां तक कि वह कर ., 
समवायों द्वारा देय द्ैै, तथा ऐसा कर है जिस के सम्बन्ध में निम्नलिखित . 
शर्ते पूरी होती हैं-- 


(क) कि वह कृषि-आय के विषय में आदेय नहीं है ; 

(ख) कि उस कर पर लागू होने वाली किन्हीं अधिनियमितियों से 
समवायों द्वारा दिये जाने वाले कर के बारे में कोई कटोती उन 
लाभांशों में से जो समवायों द्वारा व्यक्तियों को देय हैं प्राधिकृत 
नहीं है | 

क (ग) कि भारतीय आय-कर के प्रयोजनों के लिये ऐसे लाभांश पाने वाले 
व्यक्तियों को पूणे आय की गणना में, अथवा ऐसे व्यक्तियों द्वारा 
देय अथवा उनको लौठाये जाने वाली भारतीय आयकर की गणना 
में, इस प्रकार दिये गये कर को सम्मिलित करने का कोई उपवन्ध 
विद्यमान नहीं है ; 

(७) “तत्थानी प्रान्त”, “तत्स्थानी देशी राज्य”? अथवा “तत्त्थानी राज्य” से 
संशयात्मक दशाओं में अभिग्रेत है ऐसा प्रांत देशी, राज्य, या राज्य जिसे 
प्रश्नास्पर विशिष्ट प्रयोजन के लिये राष्ट्रपति यथास्थिति तत्सथानी प्रान्त, 
तत्थानी देशी राज्य अथवा तत्थानी राज्य निधारित करे 

* (८) “ऋण” के अन्तर्गत है वार्षिकियों के रूप में मूलधन राशियों के लोटाने 
के किसी आभार के विषय में कोई दायित्व, तथा किसी भ्रत्याभूति के अधीन 
कोई दायित्व तथा “ऋण भारों” का तदसुसार अथ किया जायेगा ; 

(६) “सम्पत्ति-शुल्क” से अभिप्रेत है कोई शुल्क जो मृत्यु पर रिक्त हुई, अथवा 
संसद्‌ या राज्य के विधान-संडल द्वारा उस शुल्क के सम्बन्ध में निर्मित 
विधियों के उपबन्धों के आधीन वैसी रिक्त हुई समभी जाने वाली, सारी 
सम्पत्ति के उक्त विधियों के द्वारा या अधीन विहित नियमों के अनुसार 
अभिनिश्चित, मूल सूल्य पर या के निर्देश से परिगणित की जानी हो 

(१०) “वततमान विधि” से अभिप्रेत है कोई विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि 
नियम या विनियम जो इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व ऐसी विधि, 
अध्यादेश आदेश, उपविधि, नियम या विनियम को चनाने को शक्ति 
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रखने वाले किसी विधान-मंडल, प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित या 
निर्मित है ; 

( ११ ) “केडरल न्यायालय” से अभिग्नेत हे भारत शासनअधिनियम १६३५ के 
अधीन गठित फेडरल न्यायालय ; ५ 

( १२ ) “बस्तुओं” के अन्तर्गत है सब सामग्री पश्य और पदार्थ ; है 

( १३ ) 'प्रत्यामूति”के अन्तगेत है कोई ऐसा आभार जो इस संविधान के प्रारम्भ 
से पूरे किसी उपक्रम के लाभों के किसी उल्लिखित राशी से कम होने 
की अवस्था में देने के लिये उठाया गया हो ; 

( १४ )“<च्चन्यायालय” से अभिप्रेत है कोई न्यायालय जो इस संविधान के 
प्रयोजनों के लिये किसी राज्य के लिये डच्चन्यायालय समभा जाता है, 
तथा इस के अन्‍्तर्गेत है-- 

(क) इस संविधान के अधीन उच्चन्यायालय रूप में गठित या पुनर्गठित 
भारत राज्य-क्षेत्र में का कोई न्यायालय ; तथा 

(ख) भारत राज्य-त्षेत्र में का कोई अन्य न्यायालय जो इस संविधान के 
सब या किन्‍्हीं प्रयोजनों के लिये संसद से विधि द्वारा उच्च न्याया- 
लय घोषित किया जाये ; 

( १४ ) “देशी र््य”'से अभिप्रेत है कोई ऐसा राज्य-क्षेत्र जिसे भारत डोमीनियन 

ह की सरकार ऐसा राज्य अभिज्ञात करती थी। 

( १६ ) “भाग” से श्रभिप्रेत है इस संविधान का भाग ; 

( १७ ) “निवृत्ति-वेतन” से अभिप्रेत हे किसी व्यक्ति को, य; के बारे में, देय 
किसी प्रकार का निवृत्ति-वेतन चाहे फिर वह अंशदायी हो या न हो तथा 
इस फे अन्तरगंत है उस प्रकार देय सेवा-निवृत्ति-बेंतन, उस प्रकार देय, 
डउपदान तथा किसी भविष्य निधि के चन्दीं को व्याज् सद्दित या रहित 
तथा उन के अन्य जोड़ सहित या रहित लौटाने के लिय देय कोई राशि 
यथा राशियां ; 

( १८ ) “आपात को डद्घोषणा”से अभिप्रेत हूँ बह उद्धोपणा जो कि अनुच्छेद 
३४२ के खंड (१) के अधीन निकाली गई हो ; 

( १६ ) “लोक-अधिसूचना”से अभिप्र त है भारत के सूचना-पत्र में अथवा जैसी 
कि स्थिति हो, राज्य के राजकीय सूचना पत्र में अधिसूचना ; 

( २० ) “रेल” के अन्तर्गत नहीं है--- 

(क) किसी नगर-्षेत्र में ही पूर्णेवया स्थित ट्रामवे, अथवा 
(ख) संचार की कोई अन्य लीक जो किसी एक राज्य में पृर्गातया स्थिन 
हो और जिसे संसद ने विधि द्वारा रेल न दाना घोषित किया हो; 

( +१ ) “राज प्रसुख” से अभिप्रेत हूँ । 

(व) हृदशावाद राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति जो गाप्ट्रपनि द्वाय 
हृदराबाद के निज़ास के रूप में दत्समय अभिज्ञान है; 
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(ख) जम्मू ओर काश्मीर राज्य या मैसूर राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्तित 
जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के महाराजा के रूप में तत्समय अभिज्ञात 
है; तथा 

(ग) प्रथम अलुसूची के माग (ख) में उल्लिखित किसी अन्य राज्य के 
सम्बन्ध में वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के राजग्रमुख के 
रूप में तत्समय अभिज्ञात है, 
तथा उस उक्त में राज्यों में से किसी के सम्बन्ध में; वह कोई व्यक्ति 
भी अन्तर्गत है जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के सम्बन्ध में राजप्रमुख 
वी शक्तियां प्रयोग करने के लिए सक्षम तत्समय अरिज्ञात है ह 

( २२ ) “शासक” से किसी देशी राज्य के सम्बन्ध में अभिप्रेत है कोई राजा, 
प्रमुख या अन्य कोई व्यक्ति जिसने ऐसी कोई प्रसविदा या करार,जेसा 
कि अनुच्छेद २६१ के खंड ( १) में निर्दिष्ट है, किया था तथा जो 
राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य का शासक तत्समय अभिज्ञात है तथा उसके 
अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्षित भी है जो राष्ट्पति दूवारा ऐसे शासक का 
उत्तराधिकारी तत्समय अभिज्चात है; 

( २३ ) “अनुसूची” से अभिप्रेत है इस संविधान की अनुसूची 

( २४ ) “अनुसूचित जातियां” से अभिप्रेत है ऐसी जातियां, मूलबंश या आदिम- 

जातियां अथवा ऐसी जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों के भाग या 
उनसें के यूथ जो कि अनुच्छेद ३४१ के अधीन इस संविधान के प्रयोजनों 
% लिये अनुसूचित जातियां समभी जाती हैं 

( २४ ) “अनुसूचित आदि्मिजातियां” से अभिम्रेत है ऐसी आदमजातियां या 
आदिमजाति-समुदाय अथवा ऐसी आदिस-जातियां या आदिमजाति 
समुदायों के भाग या उस में के यूथ जो कि अनुच्छेद ३४२ के आधीन 
इस संविधान के ग्रयोजनों के लिये अनुसूचित आदिमजातियां सममभी 
जाती 

( २६ ) “प्रतिभूतियों” के अन्तर्गत निधि पत्र भी है 

( २७ ) “उपखंड” से अभिप्रेत है उस खंड का उपखण्ड जिस में कि यह पद्‌ 
आता है; 

( र८ ) “कराधान” के अन्तर्गत है किसी कर या लाभ कर का लगाना चाहे 
फिर बह साधारण या स्थानीय या विशेष हो और “कर” का तदलुसार 
अथ किया जायगा 

२६ ) “आय पर कर” के अन्तर्गत है अतिरिक्त लाभ कर के प्रकार का कर | 

( ३० ) “उपराजमग्रमुख से प्रथम अनुसूची के भाग ( ख ) में उल्लिखित किसी 
राज्य के सम्बन्ध में चह व्यक्ति अभिप्रेत जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य 
को उपराजप्रमुख के रूप में तत्समय आसभिज्ञात है । 

टीका--इस आर्टिकिल में उन सुख्य-मुख्य शब्दों की जो इस विधान में प्रयोग में लाये 


(१६४) [ आटिक्रिल ३६७ 


गये हैं परिभाषायें दी है प्रायः परिभाषायें प्रत्येक विधान के आरम्भ में दी जाती ई परन्तु किसी 
कापणु से इस विधान में परिभाषा अन्त में दी हैँ इन परिभाषाओं में मुख्य-मुख्य निम्न- 
लिखित हैं 

(१) कृषि आय (खेती की आमदनो) से श्रभिप्राय ऐसी आ्रामदनी से है जो कि कानून इन्कम- 
टैक्स एक्ट संख्या (१ सन्‌ १६२२ के अ्रधीन खेती को आमदनी मानी जाती है । 


(२) ए'ग्लो इशण्डियन से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसका बाप दादा पड़दादा आदि 
योरोपियन है या था लेकिन जो भारत में बस गया है औ्रीर वह ऐसे मां बात से पेंदा हुआ है जो कि 
भारत में मुस्तिकिल तोर से बस गये हैं। 


(३) रेलवे में ऐसी ट्‌ म्बे सम्मिलित नहीं है जो क्रित्ती म्यूनिसिपल क्षेत्र में चलती हो 

आर न ऐसी कोई अन्य आने जाने की विधि सम्मिलित है जो कि किसी प्रान्त के अन्दर ही 

अन्दर स्यित हो और जिसके सम्बन्ध में पारलियामेंट ने यह घोषणा कर दी है कि वह रेलवे 
नहीं है । 


(४) देशी रियासत के राजा से श्रभिप्राय ऐसे राजा से है जिससे इस विधान के लागू होने 
से पहले कोई भारत सरकार की संघि या इकरार हो चुकी हो । 

(५) एरिजन से श्रभिप्राय ऐपी जातियों से हैँ जो कि इस विधान के आर्टिकिल ३४१ के 
अधीन हरिजन घोषित किये जायें | 


३६७--निर्वचन 


(१) जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेतक्तित नहों तब तक इस संविधान के निवे- 
चन के हेतु साधारण परिभाषा-अधिनियम १८६७ कन्हीं ऐसे अनुकूलनों और रूयभेदों के 
साथ जैसी कि अनुच्छेद ३७२ के अधोन उसमें किये जायें वेसे ही लागू होगा जँसे कि 
वह भारत डोमिनियन के विधान-मंडल के अधिनियम के निवचन के लिये लाग है। 


(२) इस संविधान में स'सद के या द्वारा निर्मित शधिनियर्मा या विधियों के 
किसी निर्देश में अथवा प्रथम अनुसूची के भाग ( क ) या भाग ( ख ) में उल्लिखित 
किसी राज्य के विधान-मंडल के या द्वारा निर्मित अधिनियर्मों या विधियाँ के क्रिसी 
निर्देश के अन्तगति यथास्थित राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल था राजप्रमुख द्वारा अध्यादेश 
का निदेश भी ससभझा जायगा । 

(३' इस संविधान के प्रयोजनों के लिये “विदेशी राज्य” से अभिप्रेत & सारत 
से भिन्‍ने कोई राज्य: 

परन्त संसद-निर्सित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति 
ध्यादेश द्वारा किसी राज्य वा विदेशी राज्य न होना ऐसे प्रयोजनों के लिये, जेंसे कि 
ऊादेश में डल्लिखित किये जायें, घोषित कर सकेगा ! 


आटिकिल ३६८ ] (१६६) 
' भाग २० 
संविधान का संशोधन. 


३६८--संविधान के संशोधन के लिये प्रक्रिया 


इस संविधान के संशोधन का सूत्रपात उस प्रयोजन के लिये विधेयक को संसद्‌ 
के किसी सदन में पुरःस्थापित कर के ही किया जा सकेगा तथा जब प्रत्येक सदन द्वारा 
उस सदन की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उस सदन के उपस्थित और 
मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से वह विधेयक पारित हो 
जाता है तब बह राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिये रखा जायेगा तथा विधेयक 
को ऐसी अनुप्तत्ति दी जाने के पश्चात्‌ विधेयक के निबन्धनों के अनुसार संविधान 
संशोधित हो जायेगा: 

परन्तु यदि ऐसा कोई स शोधन-- े 

(क) अनुच्छेद ५७, अनुच्छेद ५५, अनुच्छेद ७३, अनुच्छेद १६२, या अनुच्छेद 

२४१ में; अथवा 
(ख) भाग ५ के अध्याय ४, भाग ६ के अध्याय ५ या भाग ११ के अध्याय १ में; 
अथवा ड 

(ग) सातवीं अनुसूची की सूचियोंमें से किसी में; अथवा 

(घ) संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में; अथवा 

(ड) इस अनुच्छेद के उपबन्धों में, 
कोई परिवतेन करना चाहता है तो ऐसे उपबन्ध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के 
समक्ष अनुमति के लिये उपस्थित किये जाने के पहिले उस स'शोधन के लिये प्रथम अनु- 
सूची के भाग (क) और ,ख) में उल्लिखित राज्यों में से कम से कम आधों के विधान- 
मंडलों का उस प्रयोजन के लिये उन विधान-मण्डलों से पारित स'कल्पों द्वारा अजुस- 
मन भी अपेक्षित होगा | । 

टीका-यह आर्टिकिल बहुत आवश्यक है ओर इसमें यह दिया गया है कि इस विधान में 
किस प्रकार संशोधन किये जायेंगे ओर इसके लिये यह दिया गया है कि यदि इस विधान में कोई 
संशोधन करनी चाही जाये तो इसके सम्बन्ध में एक बिल पारलियामेंठ में प्रस्तुत किया जायेगा 
आर जब यह संशोधन पारलियामेंद के दोनों सदनों से पास हो जाये तो यह संशोधन राष्ट्रपति के 
पास प्रस्तुत किया जायेगा ओर उसके स्वीकृत कर लेने पर यह माना जायगा कि वह संशोधन इस 
विधान में हो गया है पारलियामेंट के किस्ती सदन में संशोधन पास होने के लिये यह आवश्यक होगा 
कि उस सदन के कुल सदस्यों के आधे से ज्यादा उसको पा3 करें ओर सदन के उस बेंठक जिसमें 
वह संशोधन प्रस्तुत किया जाय उपस्थित सदस्यों में से दो तिहाई उस संशोधन को स्वीकार 
करे । 


आर्टिकिल ३६६-३७० ] (१६७) 
साग ९२१ 


अस्थायी तथा अन्तकौलीन उपबंध 


३६६--राज्य-छदी में के कुछ विपयों के बारे में विधि बनाने की संसद की 

इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो कि वे विषय समवर्ती सूची के हैं 

इस संविधान में किसी बाव के होते हुए भी इस संविधान के प्रारम्भ से पांच 
वर्ष की कालावधि में निम्नलिखित विषयों कि बारे में विधि बनाने की संसद्‌ को इस 
प्रकार शक्ति होगी सानो कि ये समवर्ती सूची में प्रगणित हैं; अर्थात्‌-- 


(क) सूती और ऊनी वस्त्रों, कच्ची रुई ( जिस के अन्तर्गत घुनी हुईं रुई और 

बिना घुनी रुई या कपास है), विनोले, कागज (जिस के अन्तगंत समाचार- 
3 हर ः् ए कप प्रो 

पत्र का कागज छैे),खाद्य पदार्थ (जिस के अन्तगंत खाद्य तिन्ाहून ओर तेल 
हे कं रक. लक पु | 
हैं), ढोरों के चारे ( जिसके अन्तर्गत खली और पथर अन्य सारकृत चारे 
टर हर रु ५ हें 
हैं) कोयले ( जिस के अन्तर्गत फोक और पथर-कोयला-जन्य पदार्थ हैं ), 
लोहे, इस्पात और अश्नक का किसी राज्य के अन्दर व्यापार और वाणिज्य 
तथा उनका उत्पादन, सम्भरण और विवरण; 


(ख) खंड (क) में वर्णित विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध 
अपराध, उच्चतम-न्यायालय से भिन्‍न सब न्यायालयों का उन विपयों में 
से किसी के बारे में क्षेत्राधिकार और शक्तियां, तथा उन विषयों से किसी 
के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसों से अन्य फीसें 

किन्तु संसद द्वारा निर्मित कोई विधि, जिसे इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अभाव में 
बनाने के लिये संसद्‌ सक्षम न होती, उक्त कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा 
तक उस की समाप्ति से पूर्व की गई या की जाने से छोड़ी गई बातों से अन्य बातों के 
सम्बन्ध सें प्रभावहीन हो जायेगी । 

टीका--इस विधान में किसी बात के होते हुये भी पारलियामेंट को इस विघान के लागू 

ऐने को तारीख से एंच वर्ष तक ऐसी बातों के लिये कानूत बनाने छा श्रघिकार द्ोगा वो इस 
कानून में दो गई हैं । 


३७०--जम्मू ओर काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अस्थायी उपवन्ध 
(९) इस संविधान में किसी दात के होते हुए भो,-- 


विकत तु डे 5.2 », 
क) अनुच्छेद २३८ के उपचन्ध जन्मू ओर काश्सीर राज्य के सम्बन्ध में लागू 
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(ख) उक्त राज्य के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद्‌ की शक्ति-- 


(१) संघ-सूची और समवर्ती सूची में के जिन विषयों को राज्य की सरकार 
से परामश कर के राष्ट्रपति उन विषयों का तत्सथानी विषय घोषित 
कर दे जो भारत डोमीनिमय में उस राज्य के प्रवेश को शासित 
करने बाली प्रवेश-लिखत में उल्लिखित ऐसे विषय हैं. जिनके बारे में 
डोमीनियन विधान-मंडलविधि बंना सकता ह' उन विषयों तक; तथा 


(२) उक्त सूचियों में के जिन अन्य विषयों को उस राज्य की सरकार 
की सहमति से राष्ट्रपति आदेश द्वारा उल्लिखित करे उन विषयों तक 
सीमित होगी । 


व्याख्या--इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये राज्य की सरकार से अभिष्रेत है 
वह व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति १६४८ की माच के पांचवें दिन निकाली गई महाराजा की 
उद्घोषणा के अधीन तत्समय पदस्थमंत्री-परिषद्‌ की मंत्रणा के अनुसार कार्य करने 
वाला जम्मू और काश्मीर का महाराजा तत्समय अभिज्ञात करतां है 


(ग) अनुच्छेद १ के और इस अनच्छेद के उपबन्ध उस राज्य के सम्बन्ध में 
ल्ाग होंगे 


(घ) इस संविधान के उपबन्धों में से अन्य उपबन्ध ऐसे अपवादों और 
रूपभेदों के साथ उस राज्य के बारे में लागू होंगे जैसे कि राष्ट्रपति आदेश 
द्वारा उल्लिखित करे 


परन्तु ऐसा कोई आदेश जो उपखंड (ख) की कंडिका (१) में निर्दिष्ट 
राज्य के प्रवेश-लिखत में उल्लिखित विषयों से सम्बद्ध हो राज्य की 
सरकार से परामशे किये बिना न निकाला जायगा ; 


परन्तु यह और भी - कि ऐसा कोई आदेश, जो अन्तिम पूर्ववर्ती 
परन्तुक में निर्दिष्ट विषयों से भिन्‍न विषयों से सम्बद्ध हो, उस सरकार 
की ख्रहमति के बिना न निकाला जायगा। 


(२) यदि उस राज्य की सरकार द्वारा खंड (१) के उपखंड (ख) की कंडिका (२) 
में अथवा उस खंड के उपखंड (घ) के दूसरे परन्त॒क में निर्दिष्ट सहमति, उस राज्य के 
लिये संविधान बनाने के प्रयोजन वाली संविधान सभा के बुलाये जाने से पहले, दी 
कक उसे ऐसी सभा के समक्ष ऐसे विनिश्चय के लिये रखा जायगा जैसा कि वह उस 
पर ले । 


(३) इस अनुच्छेद के पूर्बवर्ती उपवन्धों में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति 
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लोक-अधिसूचला द्वारा घोषित कर सकेगा कि यह अलुच्छेद ऐसी तारीख से प्रवर्त नहीन 
अथवा ऐसे अपवादों और रुपसेदों के सहित ही प्रवतेन में, होगा जैसा कि वह उल्ल- 
खिव करे : 


परन्तु ऐसी अधिसूचना को राष्ट्रपति द्वारा निकाले जाने से पहिले खंड (२) में 
निर्दिष्ट उस राज्य की संविधान सभा की सिपारिश आवश्यक होगी । 


टीका--चू कि अ्रभी जम्दू और काश्मीर रियासत का मामला पूरे तौर से तय नहीं हुआ है 
इसलिये इस आर्थिकिल में यह दिया गया है कि इस विधान, का भाग ६ नो कि प्रान्तों से लागु 
छोगा जम्पू व कश्मीर की रियासत से लागु न द्ोगा । 


२७१--अधम अजुसूची को भाग (ख) में के राज्यों को विषय में अस्थाई 
उपबन्ध 


इस संविधान में किसी बात के होते हुए हुए भी इसके प्रारम्भ से दस ब्ष की 
कलावधि के मीतर अथवा किसी ऐसी दीघेतर या अल्पतर कालावधि के भीतर, जिसे 
किसी राज्य के बारे में संसद विधि द्वारा उपबन्धित करे, प्रथम अनुसूची के भाग (ख) 
में डल्लिखित प्रत्येक राज्य की सरकार राष्ट्रपति के साधारण नियंत्रण के अधीन होगी 
तथा ऐसी विशिष्ट निदेशों का, यदि कोई हों, अ्रतुवतेन करेगी जेसे कि राष्ट्रपति समय 
समय पर दे : 


कक 


परन्तु राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेश दे सफेगा कि इस अनुच्छेद के उपबन्ध उस 
आदेश में उल्लिखित किसी राज्य को लागू न होंगे । 


टीका--ऐसी देसी रियाततों की सरकार जो कि इस विधान की सूची १ भाग में दी 
हुई हूँ दस वर्ष तक या ऐप कमती या बढ़ती समय जो कि यारलियामेंट नियत करे पारलियारमेंट के 
बनन्‍्टल के श्रधीन रहेगी | 


९ हक विधि हि हैक था उनक 

३७२--वर्तमान विधियों का प्रबत्त बने रहना तथा उनका अनुकूलन 

(६) अनुच्छेद ३६४ में निर्दिष्ठ अधिनियमितियों का निरसन होने पर भी किन्तु 
एस संविधान के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए .इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक 
पहले भारत राज्य-्ज्षेत्र में सब प्रदृत्ति विधि उसमें तवतक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक 
कि सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्तम प्राधिकारी द्वारा बदली, या निरसित या संशो 
घिद न की जाये | 

(+) भारत राज्यज्ज्षेत्र में किसी प्रदत्त विधि के उपबन्धों को इस सुविधान के 
इ्पबघ्न्धों से संगत फरने के प्रयोजन से राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसी विधि के ऐसे अनुकृ- 


क 


लत ओर रुपनेद चाह निरसन या चाह संशोधन द्वारा, ऋर सकेंगा जैसे छि आवश्यक 
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इष्ट कर हों तथा उपबन्ध कर सकेगा कि वह विधि ऐसी तारीख से लेकर जेसी कि 
आदेश में उल्लिखित हों, ऐसे किये गये अनकूलनों और रूपभेदों के अधीन रह कर ही 


प्रभावी होगी तथा ऐसे किसी अनुक्ूलन या रूपभेद पर किसी न्यायालय में आपत्ति न 
की जायेगी । 


(३) खंड (२) की कोई बात-- 
(क) राष्ट्रपति को इस संविधान के आरम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के 


पश्चात्‌ किसी विधि का कोई अनकूलंन या रूपभेद करने की शक्ति 
देने वाली; अथवा 


(ख) किसी सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी को राष्ट्रपति 
द्वारा उक्त खंड के अधीन अनुकूलन या रूपभेद की गई किसी विधि 


को निरसित या संशोधित करने से रोकने वाली, न सममी 
जायेगी । 


व्याख्या ९.--इस अनच्छेद में “प्रत्नत्त बिघि” पदावलि के अन्तगेत है कोई 
विधि जो इस संविधान के प्रारम्भ से पूे भारत राज्य-्षेत्र में किसी विधान-मंडल 
हारा था अन्य सक्षस प्राधिकारी द्वारा पारित या निर्मित हुईं हो तथा पहिले ही निरसित 
न करदी गई हो चाहे फिर वह या उसके कोई भाग तब पूर्णतः अथवा किन्हीं विशिष्ट 
पेत्रों में प्रवतन में न हो । 


व्याख्या २:--भारत राज्य-क्षेत्र सें के किसी विधान-मंडल या अन्य सक्तम 
प्राधिकारी द्वारा पारित या निर्मित किसी ऐसी विधि का, जिसका इस संविधान के प्र।रम्भ 
से ठीक पहिले राज्य-क्षेत्रातीव प्रभाव तथा भारत राज्य-न्षेत्र में मी ग्रभाव था, उपरोक्त 
किनहीं अनुकूलनों और रूपभेदों के अधीन रह कर राज्य-क्षेत्रातीत प्रभाव बना रहेगा। 


व्याख्या ३:-इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अथ न किया जायगा कि 
धह किसी अस्थायी प्रवृत्त विधि को उसकी समाप्ति के लिये नियत तारीख से, अथवा 
उस तारीख से, जिसको कि यदि यह संविधान ग्रवृत्त न हुआ होता, तो वह समाप्त हो 
जाती, आगे प्रवृत्त बनाये रखती है। 


व्याख्या ४ :--किसी प्रांत के राज्यपाल द्वारा भारत-शासन-अधिनियम १६३४ की 
धांरा ८म के अधीन प्रस्यापित तथा इस संबिधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रबृूत्त 
अध्यादेश, यदि तत्थानी राज्य के राज्यपाल द्वारा पहिले ही वापिस न ले लिया गया हो 
तो, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ अनच्छेर ३८२ के खण्ड ( १ ) के अधीन कत्यकारिणी उस 
राज्य की विधान सभा के प्रथम अधिवेशन से छुः सप्ताह की समाप्त पर प्रवर्त नहीन 
होगा, तथा इस अनुच्छेद की किसी वात का यह अर्थ न क्रिया जायेगा कि वह ऐसे 
किसी अध्यादेश को उक्त कालाविधि से आगे ग्रवृत्त बनाये रखतो है । . 


०) [ आर्टिकिल ३७-३३ै७४ 


शैकां--सिवाय उन कानूनों के कि जो इस विधान के आर्टिकिल २३६४ के श्रधीन 
रद कर दिये गये हू ऐसे अन्य कानून जो इस विधान के लागू होनें से पहले भारत में लागू थे 
ञआ्रागे भी माने जायेंगे जब तक कि वह कानून बनाने वाली संस्था द्वारा रद्द या संशोधित न कर 
दिये जायें। 


३७३--निवारक निरोध में रखे गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुछ अब- 
स्थाओं में आदेश देने की राष्ट्रपति की शक्ति 


जब तक अनुच्छेद २२ फे खण्ड ७के अधीन संसद्‌ डपवन्ध न करे; अथवा जब 
तक इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात्‌ एक वष समाप्त न हो, जो भी इन में से पहिले 
हो तब तक उक्त अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा सानो कि उसके खंड (४) और (७) में 
संसदू के प्रति क्रिसी निर्देश के स्थान में राष्ट्रपति के प्रति निर्देश, तथा उन उपखण्डों 
में संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के प्रति निर्देश के स्थान में राष्ट्रपति द्वारा निकाले गये 
आदेश का निर्देश, रख दिया गया हो । 


३७४--फेडरलन्यायालय के न्यायाधीशों के तथा फेडरलन्यायालय में 
अथवा सपरिपद्‌ सम्राट के सम लम्बित कार्यवाहियों के, बारे म॑ उपचन्ध 


(१) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले फेडरलन्यायालय में पदस्थ न्याया 
धीश, यदि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर डच्चतमन्यायालय के 
न्यायाधीश हो जायेंगे तथा तत्पश्चातू ऐसे बेतनों और भत्तों तथा अनुपर्थिति-छूट्टी और 
निवृत्ति वेतन के विपय सें ऐसे अधिकारों का हक रखेंगे जैसे कि उच्चतमन्यायालय के 
न्यायाघीशों के बारे से अनुच्छेद १९४ के अधीन उपवान्धत हूं। 


(२) इस संविधान के प्रार॒स्म पर फेडरलन्यायालय में लम्बित सभी व्यवहार-वाद 
अपीलें और कायवाहियां, चाहे व्यवहार सम्बन्धी चाहे दास्डिक, उच्चतमन्यायालय वो 
चली गई रहेंगी, तथा डच्चतमन्यायालय को उनके सुनने तथा निर्धारण करने का 
क्षेत्राधिकार होगा तथा फेडरलन्यायालय के, इस संविधान के प्रारम्भ से पहि+ मुनाये 
या दिये गये निणयों और आदेशों का, ऐसा दल ओर प्रभाव होगा मानो छि वे उच्च- 

मन्यायालय द्वारा सुनाये या दिये गये हों | 


५ (2 इस संविधान की कोइ बात भारत राज्यक्षेत्र में के किसी न्यायालय के किसी 
निशय आत्प्ति या आदेश की, या के विपय सें, अपीलों या याचिकोओं को निबटाने 
के लिये सपरिपदू रूम्र/ट के ज्षे्राविछार के प्रयोग का वहां तक असान्य न करेंगी जहां 
तक कि ऐसे च्षेत्राघिार का प्रयाग विवि द्वारा प्राधिक्ृ 


नथा एला सा अपाल या 
यादवका पर इस जावधान द 


रस्स के परचान दया गया सपारएद सम्राट छा कोट 


जाइसच सच अऊयाजना व. लिच एस प्रनावा हाथा सानो वह दच्चदमन्यायालय ट्टाएं 
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उस क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, जो ऐसे न्यायालय को इस संविधान द्वारा दिया गया है, 
दिया गया कोई आदेश या आज्ञाप्ति हो। 

(४) इस संविधान के प्रारम्भ पर, और से, प्रथम अनुसूची क भाग (ख) में 
उल्लिखित किसी राज्य में अन्तःपरिषद्‌ के रूप में कृत्यकारी प्राधिकारी का उस राज्य में 
के किसी न्‍्यायाज्य के किसी निणय, आशज्ञप्ति या आदेश की अपील या याचिका को 
अहण या निबटाने का ज्षेत्राधिकार समाप्त हो जांयेगा तथा ऐसे प्राधिकारी के समक्ष 
ऐसे प्रारम्भ पर लम्बित सब अपीलें और अन्य कार्यवाहियां उच्चतमन्यायालय को 
भेज दी जायेंगी और उस के द्वारा निबटाई जायेगी। 


(४) इस अनुच्छेद के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये संसद्‌ विधि द्वारा 
ओर उपबन्ध बना सकेगी | ह 


हि» 


ठीका--श्रार्टिकल ३१७४ से ३८६ में यह दिया गया है कि इस विधान के लागु होने से 
पहले फैडरल कोटे के जो जज थे वह सुप्रीम कोटे के जज हो जायेंगे और भारत का आ्राडिथ्रजनरल 
आर पब्लिक सरविस कमीशन इस विधान के अ्रधीन कोण्ट्रोलर ओ्रोडिटर जनरल व कमीशनर (जैंसी 
कि सूरत हो ) हों जायेंगे ओर प्रिघानसभा के स्पीकर व डिप्टी स्पीकर पालियांमेंड के स््रीकर.व 
डिंप्टी स्पीकर हो जायेंगे और कोंसिल के ग्रे जीडेए्ट व॑ वाईस प्र जीडेर्ट राज्य परिषद्‌ के सभापति 
व उपसभापति हो जायेगे और प्रांतों के गवर्नर व मंत्रीमएडल इ8 विधान के अधीन गवनर व 
मंत्रीमडल माने जायेगे । | 


३७४--संविधान को उपबन्धों को अधीन रह कर न्यायालयों, 
ग्राधिकारियों ओर पदाधिकारियों का कृत्य करते रहना 
भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र व्यवहार, दंड और राजरव क्षेत्राधिकार वाले सब 
न्यायालय तथा न्यायिक, कार्यपालक ओर अनुसचिवीय प्राधिकारी और पदाधिकारी 
इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने अपने कृत्यों को करते रहेंगे । 
३७६--उच्चन्यायालयों को न्यायाधीशों को बारे में उपचन्ध 
(१) अनुच्छेद २१७ के खंड (२) में किसी बात के होते हुए इस संविधान के 
प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी प्रान्त में के उच्चन्यायालय के पद्स्थ न्यायाधीश, यदि वे 
अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर तत्तथानी राज्य के उच्चन्यायालय के 
न्यायाधीश हो जायेगे तथा तत्पश्चात्‌ ऐसे बेतनों और भत्तों तथा अनुपस्थिति-छुट्टी और 
निवृत्ति-वेतन के विषय में ऐसे अधिकारों का हक्‍क रखेंगे जेसे कि उच्चन्यायालय के 
न्यायाधीशों के बारे में अनुच्छेद २२१ के अधीन उपबन्धित हैं । 


(२०३) [ आर्टिकिल ३७७-३७८ 


(२) इस संविधान के प्रारम्भ से ठोक पहिले प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में 
उल्लिखित किसी राज्य के तत्स्थावी किसी देशी राज्य में के उच्चन्यायालय के पद्स्थ 
न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर वेसे उल्लिखित 
राज्य में के उच्चन्यायालय के न्‍्यायधीश हो जाये गे तथा अनुच्छेद २१७ के खंड (१) 
और (२) में किसी चात के होते हुए भी किन्तु डस अनुच्छेद के खंड (१) के परन्तुक के 
अधीन रहते हुए ऐसो क्रालावधि तक पदस्थ बने रहेंगे जैसो कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा 
निधारित करे । 


(३) इस अनुच्छेद में “न्यायाधीश” पद के अन्तेगत कार्य कारी न्यायाधीश या 
अपर न्यायाधीश नहीं है । 


३७७--भारत को नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक को बारे में उपबंध, 

इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले पदस्थ भारत का महालेखा-परीक्षक,यदि 
वह अन्यथा पसन्द न कर चुका हो, ऐसे प्रारम्भ पर भारत का निय'त्रक-महालेखा- 
परीक्षक हो जायेगा तथा तत्पश्चात्‌ ऐसे बेतनाँ तथा अनुपस्थिति-छुड्री ओर निबृत्तिवेतन 
के विषय में ऐसे अधिकारों का हकक्‍क रखेगा जेसे भारत के नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक 
के बारे में अनुच्छेद १४८ के खंड (३) के अधीन उपबन्धित हैं,तथा अपनी उस पदावधि 
की,जो कि ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले उसे लागू होने वाले उपबन्धों के अधीन निर्धारित 
हो, समाप्ति तक, पदस्थ बने रहने का हकक रखेगा। 


३७८--लोक सेवा-आयोग के बारे में उपचन्ध, 


(१) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत डोमीनियन के लोकसेवा- 
आयोग के पदस्थ सदस्य, जब तक कि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ 
पर स'घ-लोकसेवा-आयोग के सदस्य हो जायेंगे तथा अनुच्छेद ३२६ के खंड (१) और 
(२) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उस अनुच्छेद के खंड (२) के परन्तुक के 
अधोन रहते हुए अपनी उस पदावधि को, जो फि ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले ऐसे 
सदस्यों को लागू होने वाले नयमों के अधीन निधारित हो, समाप्ति तक पदस्थ बने 
रहेंगे । 

(२ ) इस स विधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी प्रांत के लोकसेवा आयोग 
के अथवा श्ँतोंके समूहकी आवश्यकता के लिये सेवा करने वाले किसी लो कसेवा-आयोग 
के पदस्थ सदस्य,जबतक कि वे अन्यथा पसंद न कर चुके हों,यथास्थिति तत्स्थानी राज्यके 
लोकसेवा सदस्य आयोग्य के सदस्य अथवा तत्सथानी राज्यों की आवश्यकनाओं के लिये 
सेवा करनेवाले संयुक्त राज्य-लोकसेव-आयोग के सदस्य हो जायेंगे तथा अनुच्छेद ३१ इके 
खंड(१)और(२) में किसी वात के होते हुए सी दिंतु उस अनुच्छेद के खंड (२) के परंतुक 
के अधीन रहते हुए अपनी उस पदावधि की जो क्िि ऐसे प्रारम्भ से टीक पहले ऐसे 
सदस्यों को लागू नियमों के अधीन निर्धारित हो, समाप्ति तक पदस्थ बने रहेंगे । 
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३७६--अन्तका लीन संसद. तथा उसको अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष के बारे में 
उपबन्ध ह 

( १ ) जब तक कि इस संविधान के उपबन्धों के आधीन संसद्‌ के दोनों सदन 
सम्यक्‌ रूप से गठित न हो जायें तथा प्रथम सत्र में अधिवेशत होने के लिये आहूत 
न हो जाये! तब तक वह निक्राय, ज्ो भारत डोसीनियन की संविधान-सभा के रूप में 
इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले कृत्यकारी था अन्तकोलीन संसद्‌ होगा तथा 
इस संविधान के उपवन्धों द्वारा संसद को दी गई सब शक्तियों का प्रयोग और कतेन्यों 
का पालन करेगा | 


व्याख्या इस खंड के प्रयोजनों के ज्िये भारत डोमीनियन की संविधान-सभा 
के अन्तर्गत-- 
(१ ) किसी राज्य या अन्य राज्य-क्षेत्र का, जिन के प्रतिनिधित्व के लिये - 
खंड (२) के अधीन उपबन्ध है प्रतिनिधित्व करने के लिये चुने गये सदस्य; 
तथा ड़ | 


(२) उक्त सभा में आकस्मिक रिक्तता की पूर्ति के लिये चुने गये सदस्य, 
भी होंगे। 


(२ ) राष्ट्रपति नियमों द्वारा 


(क) खण्ड ( १ ) के आधीन कऋृत्यकारिणी अन्तर्कालीन स'सद्‌ में किसी ऐसे 
राज्य या अन्य राज्य-क्षेत्र के, जिस का प्रतिनिधित्व इस स'विधान के 
प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत डोमीनियन की स'विधानसभा में न था, . 
प्रतिनिधित्व के लिये, 


(ख) अन्तकांलीन संसद्‌ में ऐसे राज्यों या अन्य राज्य-क्षेत्रों के ग्रतिनिधि जिस 
रीति से चुने जायेंगे उस के लिये, तथा ; 


(ग) ऐसे प्रतिनिधियों की जो अहँताए' चाहिये उन के लिये,उपबन्ध कर सकेगा | 


(३) यदि भारत डोसीनियन की स'विधान-सभा का कोई सदस्य १६४६ के 
अक्टूबर के छठे दिन अथवा तत्पश्चात्‌ इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी समय 
किसी राज्यपाल-प्रांत अथवा प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित,किसी राज्य के 
तस्थानी किसी देशी राज्य के विधान-मंडल के सदन का सदस्य था अथवा किसी ऐसे 
राज्य का मंत्री था तो इस संविधान के प्रारम्भ से ले कर संविधान-सभा में ऐसे सदस्य : 
का स्थान, यदि उसका उस सभा का सदस्य होना इस से पहिले ही समाप्त न हो गया 
हो, रिक्त हो जायगा तथा अत्येक ऐसी रिक्तता आकस्मिक रिक्तता समझी ज्ायगी | 


(२०५) [ आर्टिकिल्न ३८४०-३८५४ 


(४) इस बात के होते हुए भो कि भारत डोमोनियन की स'विधान-सभा में ऐसी 

'ैई रिक्तता, जैसी कि खण्ड (३) में वर्णित है, उस खण्ड के अधीन नहीं हुई है, इस 

स'विघान के प्रारस्भ से पहिले ऐसी रिक्‍्ततता का पूर्ण के लिये पग उठाया जा सकेगा 

किन्तु ऐसे प्रारम्म से पहले उस रिक्‍्तता की पूर्ति के लिये चुने हुए किसी व्यक्त को 

उक्त सभा में अपना स्थान ग्रहण करने का हकक तब तक न होगा जब तक कि रिक्तता 
इस प्रकार न हो जाये । 


(४) कोई व्यक्ति, जो इस संविधान के आरम्भ से ठीक पहिले भारत शासन- 
अधिनियम १६३५ के अधोन डामिनियन विधान-म'डल के रूप में कृत्यकारिणी संवि 
धान सभा के अध्यक्ष या उपध्याक्ष के रूप में पदस्थ था, वह ऐसे प्रारम्भ पर खंड (१) 
के अधीन क्ृत्यकारिणो अन्तकोलीन संसदू का यथस्थिति अध्यक्ष या या उपाध्यक्ष होगा । 


३८०--राष्ट्रपति के बारे में उपबन्ध 


(१) ऐसा व्यक्ति, जिसे उस बारे में भारत डोमिनियन की स'विधान-सभा ने 
निर्वाचित कर लिया हो, भारत का तब तक राष्ट्रपति होगा जब तक कि भाग ४ अध्याय 
१ में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार राष्ट्रपति निवाचित न हा जाये तथा अपने पद को 
ग्रहण न कर ले । 


(२) भारत डोमिनियन की स'विधान-सभा द्वारा इस प्रकार निवोचित राष्ट्रपति 
के पद में, उसकी सृत्यु पद॒त्याग या हटाये जाने के कारण या अन्यथा, कोई रिक्‍्तता 
होने पर उस की पूर्ति अनुच्छेद ३७६ के अधीन क्रित्यकारिणो अन्तकालीन स सदू द्वारा 
डस लिये निवाचित व्यक्ति से की जायेगो तथा जब्र तक ऐसा व्यक्ति निवाचित न हो 
तब तक भारत का मुख्य न्‍्यायाधिपति राष्ट्रपति के रूप में काय करेगा । 


३८१--राष्ट्रपति की मंत्री-परिपद्‌ 
ऐसे व्यक्ति, जिन्हें राष्ट्रपति उस लिये नियुक्त करे, इस स"वधान के अधीन 
राष्ट्रपति की मत्री-परिषद्‌ के सदस्य होंगे, तथा जब तक नियुक्तयां इस प्रकौर न की 
जाये, तव तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भ।रत ढोमिनियन के लिये 


सतत्रियों के रूप में पदस्थ सब ब्यक्ति ऐसे प्रारभ्भ पर इस स' विधान के अधीन राष्ट्रपति 
की स'त्रि-परिषद्‌ के सदस्थ हो जायेंगे तथा उस रूप में पदस्थ बने रहेंगे | 


३८२--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्यों के अन्तर्कालीन 
वधान-मंडलों के बारे में उपबंध 
(१) जब तक प्रथम अलुसूचों के ,भाग (कर) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य के 


विधान-मंडल का सदन या के सदन इस स'विधान के उपचन्धों के अधोन सम्यक्‌ रूप से 
धर 
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गठित न हो जायें तथा प्रथम सत्र में अधिवेशित होने के लिये आहूत न हो जायें तब 
तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी प्रान्त के कृत्यकारी विधान-मंडल 
का सदन, या क॑ सदन, इस स विधान के उपवंधों द्वारा ऐसे राज्य के विधान-समंडल के सदन 
या सदनों को दीं गई सब शक्तियों का प्रयोग तथा क्॒तेब्यों का पालन करेगा या करेंगे | 


(२) खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी जहां कि इस स'विधान के गररम्भ 
से पहिले किसी प्रान्त की विधान-सभा के पूनर्गठन के लिये साधारण निर्बाचन का 
आदेश दे दिया गया है वहां ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ निवोचन इस प्रकार पूरा किया 
जा सकेगा मानों कि यह स'विधान प्रवर्तन में नहीं आया है तथा ऐसी पुनर्गेंठित सभा 
उस खंड के प्रयोजनों के लिये उस प्रांत की विधान-सभा समझो जायेगी । 


(३) कोई व्यक्ति, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी ग्रांत की 
विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के अथवा विधान-परिषंद्‌ के सभापति या उप- 
सभापति के रूप में पदस्थ था, ऐसे प्रारम्भ पर प्रथम अनुसूची के भाग (क) में 
उल्लिखित तत्स्थानी राज्य की विधान-सभा का यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा 
विधान-परिषदू का यथास्थिति सभापति या उपसभापति होगा, जब तक कि बहू सभा 
या परिषद्‌ ख'ड (१) के अधीन कृत्य करती है: ! 


परन्तु जहां कि इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी ग्रान्त की विधान-सभा 
के पुनर्गठन के लिये साधारण निर्वाचन का आदेश दे दिया गया है तथा ऐसी पुनर्गठित 
सभा का प्रथम अधिवेशन ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ होता है वहां इस खंड के उपबन्ध 
लागू न होंगे तथा ऐसी पुनर्गेठित सभा अपने दो सदस्यों को क्रमशः अपना अध्यक्ष 
ओर उपाध्यक्ष होने के लिये निर्वाचित करेगी। 


३८३-प्रान्तों के राज्यपालों के बारे में उपब'ध 


इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले जो व्यक्ति किसी प्रान्त में राज्यपाल के 
रूप में पदस्थ है वह ऐसे आरस्म पर अथम अनुसूचो के भाग (क) में डल्लिखित 
तत्स्थानी राज्य का राज्यपाल तब तक होगा जब तक कि भाग ६ के अध्याय २ के. 
उपबंधों के अनुसारनया राज्य पाल नियुक्त न हो गया हो और उस ने अपना पद अहण 
न कर लिया हो। । 


३८४- राज्यपालों की म'त्रि-परिषद्‌ , 
ऐसे व्यक्ति, जिन्हें राज्य का राज्यपाल उस्र लिये नियुक्त करे, इस संविधान के 
अधीन राज्यपाल की सत्री-परिषदू के सदस्य होंगे तथा जब तक नियुक्तियां इस प्रकार 
न को जायें तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी,म्रंच के लिये मंत्रियों 
के रूप में पदस्थ सब व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ पर इस संविधान के अधोन उस राज्य के 
राज्यपाल की मंत्रि-परिषद्‌ के सदस्य हो जायेंगे तथा उस हूप में पदस्थ बने रहेंगे। 
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३८५- प्रथम अनूसची के भाग ( ख ) में के राज्यों के अन्तर्कालीन 


विधान-मंडलों के बारे में उपबन्ध 

जब तक प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्य के विधान-संडल का 
सदन या के सदन इस संविधान के उपबन्धों के आधीन सम्यक्‌ रूप से गठित न हो 
जायें तथा प्रथम सत्तू में अधिवेशित होने के लिये आहूत न हो जायें तब तक वह निकाय 
या प्राधिकारी, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्सथानी देशी राज्य के 
विधान-संडल के रूप में क॒त्यकारी था, उस प्रकार उल्लि।खत राज्य के विधान-मंडल के 
सदन या सदनों को इस संविधान के उपबन्धों हारा दी गई शक्तियों का योग तथा 
कर्तव्यों का पालन करेगा | 


३८६ प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्यों की मंत्रि-परिषद्‌ 
ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्य का राज- 
प्रमुख उस लिये नियुक्त करे, इस संविधान के अधीन ऐसे राजग्रमुख की मंत्री-परिषद्‌ 
के सदस्य होंगे, तथा जब तक नियुक्तियां इस प्रकार न की जायें तब तक इस संविधान 
के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्थानी देशी राज्य के लिये मंत्रियों के रूप में पदस्थ सब 
व्यक्ष्ति ऐसे प्रारम्भ पर इस संविधान के अधीन ऐसे राजग्रमुख की मंत्रि-परिंषद के 
सदस्य हो जायेंगे तथा उस रूप में पदस्थ बने रहेंगे। 
३८७--कुछ निर्वाचनों के प्रयोजनो के लिये जनसंख्या के निर्धारण 
के बारे में विशेष उपचन्ध 
इस संविधान के प्रारम्भ से तीन वष की कालावधि में इस संविधान के उपबन्धों 
में से किसी के अधीन किये गये निवाचनों के प्रयोजनों के लिये भारत या उस के किसी 
साय की जनसंख्या का निर्धारण, इस संविधान में किसी वात के होते हुए भी, ऐसी 
रीति से किया जा सकेगा जेसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेशित करे तथा ऐसे आदेश 
द्वारा विभिन्न राज्यों तथा विभिन्न प्रयोजनों के लिये विभिन्न उपवन्ध बनाये जा सकेंगे | 
टीका--इस विधान के अघीन तीन वर्ष के भीतर चुनाव के लिये जन संख्या उस दंग से 
मालूम की जायगी जो राष्ट्रपति नियत करे | 


३८८--अन्तर्कालीन संसदू तथा राज्यों के अन्तर्कालीन विधान-मंडल में 
आकस्मिक रिक्‍्तिताओं की पूर्ति के बारे में उपचनन्ध 
(१) अनुच्छेद ३७६ के खन्‍्ड (१) के आधीन कृत्यकारिणी अन्तकालीन संसद्‌ के 
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सदस्यों के स्थानों-में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति, जिस के अन्तगत उस अनुच्छेद के 
खंड (३) और (४) में निर्दिष्ट रिक्तताये' भी हैं तथा ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति से सम्बद्ध 
सब विषयों का (जिन के अन्तर्गत ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति के लिये निबांचनों से 
उद्भूत या संसक्त शंकाओं और विवादों का विनिश्चय करना भी है) विनियमन-- 


(क) राष्ट्रपति उस बारे में जो नियम बनाये' उन के अनुसार, तथा 


(ख) जब तक इस प्रकार नियम न बनें तब तक यथास्थिति भारत डोमीनियन 
की संविधान-सभा में वी आकस्सिक रिक्तताओं की पूर्ति के समय, अथवा 
इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले बेसी रिक्तताओं की पूर्ति से तथा 
तत्संसक्त विषयों से सम्बद्ध प्रवृत्त नियमों में, बेसे प्रारम्भ से पहिले उस 
सभा का सभापति तथा तत्पश्चात्‌ भारत का राष्ट्रपति जो अपवाद और 
रूपभेद करे उन के अधीन रह कर उन नियमों के अनुसार, 


होगा.* 


परन्तु जहां ऐसा कोई स्थान, जैसा कि इस खंड में चर्शित है. रिक्त होने से ठीक 

पढिले ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित था जो अनुसूचित जातियों का अथवा मुस्लिस या 

सिक्‍ख समुदाय का है तथा यथास्थिति किसी प्रांत का अथवा प्रथम अनुमची के भाग 

(क) में उल्लिखित किसी राज्य का अतिनिधित्व करता रहा है. वहां जब तक यथास्थिति 

संविधान-सभा का सभापति अथवा भारत का राष्ट्रपति अन्यथा उपबन्ध करना आक- 

श्यक या वाॉछनीय न सममके तब तक ऐसे स्थान की पूर्ति करने वाला व्यक्ति उसी 
संमुदाय काहोगा। 


परन्तु यह और भी कि किसी प्रांत या प्रथम अनुसूची के सांग (क) में उल्लि- 
खित किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के स्थानसें ऐसी क्रिसीरिक्तताकी पूर्ती 
करने के लिये निर्वाचन में यथास्थिति उस प्रांत की या तत्स्थानी राज्य की या उस राज्य 
की विधान समा के प्रत्येक सदस्य को मांग लेने और मत देने का हकक्‍क होगा । 
व्याख्या--इस खंड के ग्रयोजनों के लिये-- 


(क) जो सब जातियों, मूलबंश या आदिमजातियों अथवा जातियों मूलवंशों या 
आदिमज्ञातियों के ज़ो भाग या में के जो यूथ भारत-शासन (अनुसूचित- 
जाति) आदेश १६३६ में किसी ग्रांत के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों 
' के नाम से उल्लिखित है वे तव तक उस आंत अथवा तस्थानी राज्य के 
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सम्बन्ध में अनुसूचित जातियां समझी जायेंगी जब तक कि उस तत्सथानी 
रोज्य के सम्बन्ध में अनुच्छेद ३४१ के खंड (१) के अधीन अनुसूचित 
जातियों को उल्लिडित करने वाली अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा न निकाल 


दी गई हो; 
(ख) किसी प्रांत या राज्य में की सब अनुसूचित जातियां एक ही समुदाय समभी 
जायेंगी । ० 


(२) अल॒च्छेद ३८२ या अनुच्छेद ३८५ के अधीन झत्यकारी राज्य के विधान-मंडल 
के सदन में के सदस्यों के स्थानों में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति तथा ऐसी रिक्तताओं 
की पूर्ति से संसकत सब विषयों का (जिन के अन्तर्गत ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति के लिये 
निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त शंकाओं और विवादों का विनिश्चय भी है) विनियमन 
ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति को शासित तथा ऐसे विषयों का विनियमन करने वाले ऐसे 
उपबन्धों के अनुसार, जो इस संविधान के आरम्भ से ठीक पहले प्रबृत थे, ऐसे अपवादों 
और रूपभेदों के अधीन रह कर जेसे राष्ट्रयति आदेश द्वारा निदेशित करे होगा। 


टठीका--इस आश्थिकल में यह दिया गया है कि जब तक इस विधान के अधीन भारत की 
पारलियामेंट श्रथात्‌ राज्यपरिषद और लोक सभायें स्थापित न की जाये" विधान सभा ही पारलिका- 
मेंट का काम करती रहेंगी और यदि इस विधान सभा में किसी सदस्य की जगद्द खाली हो जाये उन 
नियमों के अनुसार भरी जायेंगी जो कि राष्ट्रपति इस सम्बन्ध में बनाये और जबतक उपरोक्त निय 
बनाये जाये तो वह उन्हीं नियमों के श्रनुसार भरी जायेगी जो कि इंस विधान के लागू होने से पहले 
विधान सभा के सदस्यों की खाली जगह भरने के लिये थे । यदि उपरोक्त खाली जगह किसी शैंड्डल 
जाति, सुसलिम जाति या तिख जाति की थी तो जच्र तक कि राष्ट्रपति इसके सम्बन्ध में और कोई 
आज्ञा देनी श्रावश्यक न समझे वह उसी जाति सदस्य से भरी जायगी जिससे कि वह जगह पहले भरी 
हुई थी। परन्तु उपरोक्त जगह को भरने के लिए चुनाव संयुक्त रीति से किया जायगा । इस विधान 
से पहले की बनी हुई श्रथात्‌ वर्तमान असम्बली व कौंसिल के सदस्यों की कोई जगह खाली हो नाय 
तो वह जगह उन्हीं नियमों के अ्रनुसार भरी जायेगी जो इस विधान के लागू होने से पहले उपरोक्त 
खाली जगहों को भरने के लिये थे | 


३८६--डोमीनियन विधान-मंडल तथा ग्रांतों ओर देशी राज्यों के 
विधान-मंडलों में लम्बित विधेयकों के बारे में उपबन्ध 
कोई विधेयक, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत डोमीनियन के 
विधान-संडल में अथवा किसी प्रान्त या देशी राज्य के विधान-मंडल में लम्बित था, 
किसी ऐसे प्रतिकूल उपवन्ध के अधीन रह कर जो यथास्थित संसद्‌ अथवा तत्स्थानी राज्य 
के संविधान-मंडल द्वारा इस संविधान के अधीन निर्मित नियमों के अन्तर्गत किया जाये, 
चधास्थित संसदू में अथवा तत्स्थानी राज्य के विधान-संडल में इस प्रकार चालू रखा 


आरटिकल ३६०-३६१ ] ( २१० ) 


जासकेगा, मानो कि भारत डोमीनियन के विधान-मंडल में अथवा उस प्रान्त या देशी 
राज्य के विधान मण्डल में उस विधेयक के बारे में की गई कार्यवाहियों संसद्‌ में अथवा 
तत्स्थानी राज्य के विधान-मंडल में की गई थीं | 

टीका--इस विधान के लायू होने के समय कोई बिल जो कि भारत की पार्लियामेंट या 


किसी प्रान्त या रियासत की असम्बली या कोंसिल में प्रस्तुत था ऐसे नियमों की पातन्दी के साथ जो 
कि पारलियामेंट बनाये जारी रहेगा । 


३६०--इस संविधान के प्रारम्भ और १६४० की ३१ मार्च के 
बीच ग्राप्त या उत्थापित या व्यय किया हुआ धन 


भारत की संचित निधि से, अथवा किसी राज्य की संचित निधि से, तथा इन 
निध्चियोँ में से किसी से धनों के विनियोग से, सम्बद्ध इन संविधान के उपबन्ध उन धनों 
के सम्बन्ध में लागू न होंगे जो धन कि इस संविधान के प्रारम्भ के दिन तथा १६५० की 
मार्च के ३१ वें दिन के बीच इन दोनों दिनों को सम्मिलत करके, भारत सरकार या 
किसी राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त या उत्थापित या व्यय किये गये हों तथा यदि उस 
कालावधि में किया गया कोई व्यय, आ्राधिकृत व्यय की किसी ऐसी अनुसूची में 
उल्लिखित है जो भारत डोमीनियम के गवर्नर जनरल या तत्थानी प्रान्त के राज्यपाल 
हारा भारत-शासन-अधिनियस १६३४ के उपबन्धों के अनुसार, प्रसाणीकृत है अथवा 
राज्य के राजप्रमुख द्वारा ऐसे नियमों के अनुसार, जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले 
तत्सथानी देशी राज्य के राजरवों में से व्यय को प्राधिकृत करने के लिये लागू थे, प्राधिकृत 
कर दिया गया है तो वह व्यय सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत किया गया सममा जायेगा । 


टीका-भारत संध श्रोर किसी शज्य के फंड के जमा करने खर्च करने श्रादि के सम्बन्ध 


में जो नियम इस विधान में दिये हैं वे उन रकूमात के जमा करने व खर्च करने आदि 


से लागू न होंगे जो इस विधान के लागू होने की तारीख से ३१ मार्च सन १६४० तक किये जाये 
ओर कोई खर्चा जो कि उपरोक्त समय के भीतर किया जाये' ग्वनमेंट ग्रफ इश्डिया सन्‌ १६३५ 
के अ्रधीन नियमानुसार किया हुआ खची समझा जायेगा | 


३६१--कुछ आकस्मिकताओं में प्रथम ओर चतुर्थ अजुछची के 
संशाधन करने की राष्ट्पति की शक्ति 
(१) यदि इस संविधान के पारित हॉने तथा इस के प्रारम्भ के बीच में किसी 
भारत-शासन-अधिनियम १६३४ के उपवन्धों के अधीन कोई क्रिया की जाती है जिस के 
लिये राष्ट्रपति की राय में प्रथम अनुसूचो ओर चतुर्थ अनुसूची में कोई संशोधन अपेक्षित 
है तो राष्ट्रपति, इस संविधान में किसीवात के होते हुए भी आदेश द्वारा उक्त अनुसूचियों 
में ऐसे संशोधन कर सकेगा जैसे कि!इस प्रकार की गई क्रिया को प्रभावी बनाने के लिये 


(२११) [ आर्िक्लि३६२ 


आवश्यक हों तथा ऐसे किसो आदेश में ऐसे अलुपूरक, प्रासंगिक और आलुषंगिक 
उपबन्ध भी अन्‍्तर्विष्ट हो सकेंगे जेसे कि राष्ट्रपति आवश्यक सम मे । 


(२) जब प्रथम अनुसूची या चतुथे अनुसूची (इस अकार संशोधित की जाये तब 
इस संविधान में उस अलुसूचो के प्रति निदेश का अर्थ ऐसा किया जायेग। कि सानो वह 
इस प्रकार संशोधित बैसी अनुसूचो के प्रति निदेश है । 


टोका--यदि इस कानून के पास किये जाने की तारिख (२६ नवम्बर सन्‌ १६४६) ओर 
इस विधान के लागू होने की तारीख (२६ बनवरों सन्‌ -१६५०) के बीच कोई नया प्रान्त 
बनाया जाये जिनके कारण इस विधान की सूचा १ व ४ में संघोधन करना आवश्यक हो तो 
राष्ट्रपति उपरोक्त सूचीयों में संशोधन कर सकता है। यदद आर्टिकिल विशेष कर इस लिये बनाया 
गया है कि भारत सरकार मद्दाप्ष प्रान्स में से एक नया आानन्‍्त अर्थात्‌ आन्य बताना चाहतो थी। 


४६२--कठिनाइयां दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति 


(१) राष्ट्रपति किन्हीं कठिनाइयों को विशेषतः भारतशासन-अधिनियसम १६३४ के 
उपबन्धों से इस संविधान के उपबन्धों में संक्रमण के सम्बन्ध में कठिनाइयों को दूर करने 
के प्रयोजन से आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि यह सविधान उस आदेश में उल्लिखित 
कालावधि में, ऐसे अनुकूलनों के अधीन, चाहे वे रूपभेद या जोड़ या लोप के रूप में हों, 
रह कर जैसे कि वह आवश्यक या इष्टकर समझे प्रभावी होगा : 


परन्तु साग ४ के अध्याय ३ के अधीन सम्बक्‌ रूप से गठित संसद के प्रथम 
अधिवेशन के पश्चात्‌ ऐसा कोई आदेश न निकाला जायेगा । 


(+) खंड (१) के अधीन निकाला गया प्रत्येक आदेश संसद्‌ के समक्ष रखा 
जायेगा ।: 


(३) इस अनुच्छेद, अनुच्छेद ३२४, अनुच्छेद ३६७ के खंड (३ अर अनुच्छेद 
३६९ द्वारा राष्ट्रपति को दी गई शक्तियां इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले भारत 
डोसीनियन के गवनेर जनरल द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी । 


टीका--राष्ट्रपति को भ्रषिकार होगा कि किसी कठिनाई को दूर करने के लिये जो 
विशेष कर इसलिये उतपन्‍न हो कि गवर्नमेंट श्राप इश्डिया एक्ट सन्‌ १६३५ की बगह नया विधान 
बनाया यया है यह शआराज्ञा दे कि यह विधान ऐसे संशोधन के साथ माना बाये जो कि वह उचित 
पर आवश्यक सम्मे परन्तु इस विधान के भाग ४५ श्रघ्याय २ के अ्रधीन पारलियामेंट बुलाने और 
उसकी पहली बेटक होने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति इस आर्टिकल्न के भ्रधोन कोई आशा नहीं दे सकेगा 
ओर प्रत्वेक आज्ञा जोकि राष्ट्रपति खंड : के श्रधीन दे चुका हो पालिंयामेंट के समक्ष रक्‍्खी 
जायेगी । इध अर्टिकिल व श्रार्टिकिल ३९४, ३४७ ३६१ के अधीन जो श्रधिकार राष्ट्रपति को दिये 
गये हैं उनकों इस विधान के लागू होने से पहले, गवनंर जनरल उपयोग में ला सकता था । 


आर्टिकिल ३६३-१६४ ] (२१२ ) 


भाग २२ 
संपज्लित नाम प्रारम्भ ओर निरसन 


३६३--संक्षिप्त नाम, 
यह संविधान भारत का संविधान के नाम से ज्ञात हो सकेगा । 


ढोका--इस विधान में यह दिया रथ है कि इस विधान का नाम भारत का संविधान 
होगा | प्राय: किसी कानून का नाम उसके आरम्भ में दिया जाता है परन्तु किंसो कारण से इस' 
विधान का नाम अन्त में दिया गया है। 


. यह अनुच्छेद और अनुच्छेद ४», ६, ७, ८, ६, ६०, ३२०, ३६६, ३६७, ३७६, ३८५ 
इ८८, ३६१, ३६४६२ और ३६३ तुरन्त अवबृत्त होंगे, तथा इस संविधान के अर्वाशटष्ट 


उपबन्ध १६४० की २६ जनवरी के दिन प्रवृत्त होंगे जो दिन कि इस संविधान में इस 
संविधान के प्रारम्भ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है | ह 


.. टीका-इस विधान के आर्दथिकिल ४, ६, ७, ८, 8, ६०, ३२७, ३३६, ३६७) ३७६, 
शे८०) शे८प८, रे६१५ ३२६२, १६३, २६ नवम्बर सन्‌ १६४६ ई० से लागू हो गये हैं और बाकी 
अरटिकिल २६ जनवरी १६५० से लागू हो गये हैं । 


थे 
३६४--नरसन ८ 

भारत स्वाधीनता-अधिनियम १६४७ और भारतशासन-अधिनियस १६३५ 
पश्चादक्त अधिनिय्नम के प्रिवी कोंसिलः क्षेत्रधिकार अधिनियम १६४६ को छोड़ कर 
संशोधन या अनुपूरण करने वाली सब अधिनियमितियों के साथ एतदूद्वारा निरकित 
किये जाते 

टीका--इस विधान से गवनमेंट आफ इण्डया एक्ट सन्‌ १६३५ जो इस विधान के बनने 
से पहले भारत में लागू था और इण्डियन इनडिपेन्डेन्स एक्ट सन्‌ १६४७ जो कि विटिश 
पार्लियामेंट ने पास किया था रह कर दिये गये हें । 


( २१३ ) 


प्रथम अनुसूची 
( अनुच्छेद १, ४ और ३६१ ) 
भारत के राज्य ओर राज्य क्षेत्र . 


भाग (क) 
राज्यों के नास तत्थानी प्रान्तों के नाम 
१--आसास अआसाम 
२-जड़ीसा उड़ीसा 
३+पंजाब पूर्वी पंजाब 
४--परिचमी बद्मल परिचमी बद्भगल 
४--चविहार बिहार 
६--भद्रास सद्रास 
७--सध्यप्रदेश सध्य प्रान्त और वरार 
८-शुम्बई चम्बई 
६--युक्त प्रदेश युक्त प्रान्त 


राज्यों के राज्य क्षेत्र 

आसास राज्य के राज्य-च्षेत्र में वे राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होंगे जो इस संविधान 
फे प्रारम्म से ठीक पहिले आसाम प्रान्त, खासी सज्य ओर आसाम आदिमिजाति- क्षेत्र 
के राज्यन्चेत्रों में समाविष्ट थे । 

पच्छिमी चंगाल राज्य के राज्यन्त्षेत्र में वह राज्य-क्षेत्र समाविष्ठ होगा जो इस 
संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले पब्छिमी वंगाल प्रान्त के राज्य क्षेत्र में 
सम्ाविष्ठ था | 

इस भाण में के अन्य राज्यों में से प्रत्येक्ष के राज्यन्त्षेत्र में वे राज्य-त्तेत्र 
समाविष्द होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ रे ठीक पहिले तत्सथानी प्रान्त के 
राज्य-्त्षेत्र में तथा ऐसे राज्य-कत्रों में सम,विष्ट थे जो कि भारत-शासन-अधिनियम 
१६३४ की घारा २६० (क) के अधीन निकाले गये आदेश के आधार पर ऐसे प्रारम्भ 
से ठीक पहिले इस प्रकार प्रशासित थे मानो कि चे उस प्रान्त के भाग रहे हों । 

भाग (ख) 
5 राज्यों के ताम 

४-- जम्मू ओर काइमीर 

२--तिर्वांकुर-कोचीन 

३>पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य-्संघ 

92-मध्य भारत 

४- मेंसूर 

६-राह्स्थधान 
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ल्‍ ( २१४ ) 
७-विन्यय प्रदेश... |. 
८--सोराष्ट्र | 
६-हेदराबाद 
राज्यों के राज्य-क्षेत्र ह 
इस भाग में के राज्यों में से प्रत्येक के राज्यन्त्षेत्र में वह राज्यन्ज्षेत्र संमाविष्ट 
होगा जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्सथानी देशी राज्य में संमाविष्ट 


था तथा-- 
(क) राजस्थान और सोराष्ट्र के प्रत्येक राज्य के विषय में वे रांज्य-क्षेत्र भी 


समाविष्ट होंगे जो तत्स्थानी देशी राज्य की ' सरकार द्वारा प्रान्तातीत 
चेत्राधिकार अधिनियम १६४७ के उपबन्धों के अधीन या - अन्यथा 
: ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रशासित थे; तथा 
(ख) मध्य भारत के राज्य के विषय में वह राज्य-क्षेत्र भी समाविष्ट होगा 
जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले पन्‍थ पिपलोदा के मुख्य आयुक्‍त प्रान्त 
में समाविष्ठ था हे हे 
भाग (ग). 
राज्यों के नाम 
: १- अजमेर 
२० कच्छ 
हे 76 ३--फीच बिहार 
: ५». छ-:कोड्गु ह हु 3 “0000 “मै 
४-त्रिपुरा 428 दर 
७--विलास पुर - लि द 
- भोपाल 
: .. ६--मनीपुर ह 
. १०- हिमाचल प्रदेश ह ु ु 
राज्यों के राज्य-ल्षेत्र 
अजमेर, कोड़गु ओर दिल्ली राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-ज्षेत्र में वही 
राज्य क्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले क्रमशः 
अजमेर-सेरवाड़ा, कोड़गु और दिल्ली के मुख्य आयुक्‍तों के प्रान्त में सम विष्ट था । 
इस भाग में के अन्य राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-च्षेत्र में वें राज्य-क्ष ते 
समाविष्ट होंगे, जो भारत-शासन-अधिनियम १६३४ की धारा २६०८ (क) के अधोन 
निकाले गये आदेश के आधार पर इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले इस प्रकार. 
ऋशासित थे मानो कि दे उसी नाम के मुख्य आयुक्त प्रान्त रहे हों | 
भाग (४) 
अन्दम्मन और निकोबर-द्वीप ! 


( २५५ ) 
दितीय अनुसूची 


[ अनुच्छेद ५६ (३), ६५ (३), ५४५ (8), ६७, १९४५ १४८ (३), १४८ (३), १६४ 
(५), १८६ आर २२१ ] 
भाग (क) 
राष्टपति तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्यों के राज्य पालों के 
लिये उपबन्ध 
राष्ट्रपति तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्यों के 
राज्यपालों को निम्नलिखित उपलब्धियाँ प्रतिमास दी जायगी अर्थात्‌-- 

स्पा की 2 बा ध ह का 5 लव 

राज्य के राज्यपाल को ४०० रुपया 

२- राष्ट्रपति तथा इस प्रकार उल्लिखित राज्यों के राज्यपालों को ऐसे भत्ते 
भी दिये जायेंगे जेसे कि क्रशः भारत ढोमीनियन के गवनेर जनरल को तथा 

स्थानी प्रान्तों के गवर्तरों को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले देय थे। 
३-राष्ट्रपति तथा ऐसे राज्यों के राज्यपाल्ञों को अपनी अपनो सम्पूर्ण 
पद्ावधि में ऐसे वशेषाधिकारों का हक्क होगा जेसे कि इस संविधान के प्रारम्भ से 
ठीक पहिले क्रमशः गवर्नर जनरल तथा तत्सथानी प्रान्तों के गवनेरों को था । 
४--जब कि उपराष्टपति अथवा कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के क्रृत्यों का 
निर्वहन अथवा उस के रूप सें कार्य कर रहा है अथवा काई व्यक्ति राज्यपाल के 
ऊरत्यों का निवेहन कर रहा है तब उसको वैसी ही उपलब्धियों, भत्तों अर विशेषा- 
घिकारों का हक्‍्क होगा जेसा कि यधास्थिति राष्ट्रगति या राज्यपाल को है जिस के 
कृत्यों का बह निवेहन करता है अथवा यथास्थिति जिसके रूप में वह काय करता है। 
भाग (ख) 
संघ के तथा प्रथम अनुघूची के भाग (क) ओर (खत) में के राज्यों के मंत्रियों के 
सम्बन्ध में उपचन्ध, 

४--संघ के प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों में से प्रत्येक को ऐसे वेतन और 
भत्ते दिये जायेगे जेसे कि क्रशः भारत डोमीनियन के प्रधान मंत्रो तथा श्रन्य 
मंत्रियों में से प्रत्येक को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले देय थे । 

६- प्रथम अनुसूची के भोग (क) या भाग (ख) में उल्लिखि। प्रत्येक राज्य के 
मंत्रियों को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि यथास्थिति तत्स्थानी प्रान्त या 
तत्थानी देशी राज्य के ऐसे मंत्रियों को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले देय थे | 

भाग (ग) 
लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्य-परिपद्‌ के सभापति और 
उपसभ।पति के तथा प्रथम अनुसूची के भाग क) में के राज्य की विधान सभा 
के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा ऐसे किसी राज्य की विधान-परिपद के 
सभापति और उपसभापति के सम्वन्ध मं उपतन्ध, 


( २१६ ) 


७-लोक-सभा के अध्यक्ष तथा राज्य-परिषंद' के सभापति को ऐसे वेवन और 
भत्ते दिये जायेंगे जेसे कि भारत डोमीनियन की संविधान सभा के अध्यक्ष को इस 
संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले देय थे. तथा लोक सभा के उपाध्यक्ष को ओर 
राज्य-परिषद्‌ के उपसभाषति को ऐसे वेतेन और भत्ते दिये जायेंगे जेसे कि भारत 
डोमीनियन की संविधान-सभा के उपाध्यक्ष को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक 
पहिले देय थे। 

८--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्य की विधांन-सभा के 
अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष को तथा ऐसे राज्य की विधान-परिषद्‌ के सभापति और 
उपसभापति को ऐसे वेतन अर भत्ते दिये जायेगे जेसे कि क्रमशः दंत्तंथानी भ्रान्त की 
विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान-परियद्‌ के समापति और 
डपसभापति को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले देय थें, तथा जहां तत्त्थानी 
प्रांत की ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले कोई विधान-परिषद्‌ न थी वहां उस राज्य की 
विंधान-परिषद्‌ के सभापति और उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्तें दिये जायेंगे 
जैसे कि उस रज्य का राज्यपाल निर्धारित फरे। 

भाग (घ) 

उचश्चतमन्यायालय तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य के उच्चन्यायालंयों 

के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में उपबन्ध, 

६-- (१) उच्चेतमन्यायालय के न्यायाधोशों को वास्तबिक सेवा में विताये 


समय के बारे में निम्नलिखित दर से प्रति मास वेतन दिया जायगा झअर्थात्‌-- - 
मुख्य न्‍्यायाधिपति * ४५००० रुंपया 


कोई अन्य न्यायाधीश बी पर “०० ' ४,००० रुपया 
परन्तुं यदि उच्चतेमंन्यॉलंय के न्यायाधीश को अपेनी नियुक्ति के समय 
भारत सरकार की या उसकी पूववर्ती सरकारों में से किसी की अथवा राज्यकी सरकार 
की अथवा उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की पहिले की गई सेवा के बारे में 
( नियो ग्तता या छत-पेन्शन से अतिरिक्त ) कोई निवृत्ति-वेतंन मिलता हो तो उच्चतम 
न्यायालय में सेवा के बारे में उसके वेतन में से निवृत्ति-वेतन की राशि घटा 
दी जायेगी | 
[२]-5च्चतमन्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को, बिना किराया दिये 
पंदावास के उपयोग का हक्‍क होगा । 
(३) इस क्ंडिका की उपकंडिकां (२ में की कोई बात उस 
यायाधीश फो, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले-- 
(क) फेडरलन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में पद धारण किये 
. था, तथा जो ऐसे प्रारम्भ पर अनुच्छेद ३७४ के खंड (१ के अधीन 
उच्चतमन्यायालंय का मुख्य न्यायाधिंपति बन गयां हैं; अथवा 
(ख) फेडंरलंन्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के रुपमें पद धारण किये 
था तथा ऐंसे प्रारम्भ पर उक्त खंड के श्रधीन उद्चतमन्यायालय 
का [_ मुख्य न्यायाधिपति से अन्य ] कोई न्यायाधीश बन गया है; 


( २१७ 92 


उस कालावधि में, जिसमें कि वह ऐसे मुख्य न्यायाधिपति या अन्य 
न्यायाधीश के रूप में पद धारण करता है, लागू न होगी, तथा प्रत्येक न्यायाधीश 
फो, जो इस प्रकार उच्चतमन्यायालय का सुख्य न्याधिपति या अन्य न्यायाधीश हो 
जाता है, यथार्थिति ऐसे मुख्य न्यायाधिपति या अन्य न्यायाधीश के रूप में 
वास्तविक सेवा सें ब्िताये समय के बारे में इस कंडिका फी उपकंडिका (९) में 
उल्लखित वेतन से अतिरिक्त विशेष बेतन के रूप में ऐसी राशि पाने का हक होगा 
जो कि इस प्रकार ३ल्लिखित वेतन तथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले उसे मिलने वाले 
वेतन के अन्तर के बराबर है। ह 

(४) उद्चतमन्वायालय का प्रत्येक न्यायाधीश भारत राज्यन्क्षेत्र के भीतर 
अपने कप्तेठ्य पालन में की गई यात्रा में किए गए व्ययों की पूति के लिए ऐसे 
युक्तियुक्त भत्ते पायेगा तर्था यात्रा सम्बन्धी उसे ऐसी सुबिधाय दी जायेंगी जेसी कि 
राष्ट्रपति समय समय पर विहित करे । 

(४) उद्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों की श्रनुपस्थिति छुट्टी (जिस के 
अन्तगंत छुट्टी सम्बन्धी भर्त्ते भी हैं ) तथा निवृत्ति-वेतन के बारे में अधिकार उन 
उपबन्धों से शासित होंगे जो इस सविधानके प्रारम्भ से ठीक पहले फेडरलन्यायालय 
के न्यायाधीशों को लागू थे । ै 


१०--(१) प्रथम अलुसूची के भाग (क) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य में के 
उच्चन्यायालये के न्यायाधीशों को वास्तविक सेवा में बिताये समय के बारे में 
निम्नलिखित दर से प्रति मास वेतन दिया जावेगा, अर्थात्‌ 

मुख्य न्यायाधिपति न्ग्ग्० ढ्०० २००० ४,००० रुपये 

फोई अन्य न्यायाधीश हम के ३,५०० रुपये 
(२) जो व्यक्ति इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले-- 


(क) किसी प्रान्त में के उच्चन्यायालय के *मुख्य न्यायाधिपति के 
रूप में पद घारण किए था तथा ऐसे प्रारम्भ पर अनुज्छेद 
३७६ के खण्ड (१) के अध,न तत्तथानी राज्य के उच्चन्यायालय 
का मुख्य न्यायाधिपति वन गया है, अथवा 
(ख) किसी प्रान्त में के उच्चन्यायालय के किसी श्न्य न्यायाधीश के 
रूप में पद धारण किए था तथा ऐसे प्रारम्भ पर उक्त खण्ड 
के अधीन तत्तथानी राज्य में के उच्चन्यायालय का ९ मुख्य 
न्यायाधिपति से अन्य ) कोई न्यायाधीश बन गया है. 
उसको यदि वह ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले इस हू डिका की उपकंडिका (९) में 
उल्लिखित दर से अधिक वेतन पाता था तो, यथास्थित्ति ऐसे मुख्य न्‍्यायाधिपत या 
अन्य न्यायाघोश के रूप में, वास्तविक सेवा में विताए समय के बारे में उक्त उप- 
करिडका सें उल्लिखित वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में ऐसी राशि पाने का 
हक होगा । जोकि इस प्रकार उल्लिखित वेतन तथा ऐसे प्रारम्भ से 5 ऋ पहिले इसे 
मिलने वाले वेतन के अन्तर के वरावर है। 


( .शश्८ ) 


(३) उच्चन्यायालय का पत्येक न्यायाधीश भारत राज्य-क्षे त्र के भीतर अपने 
कत्तेव्य पालन में की गई यात्रा में किए गए व्ययों की पूर्ति के लिये ऐसे युक्तियुक् 
भत्ते पायेगा तथा यात्रा सम्बन्धी उसे ऐसी सुतिधाये दीं जायेंगी जेसा कि. राष्ट्रपति 
समय समय पर विहित करे 

(४) किसी राज्य के उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों की अनुपस्थिति छुट्टी (ज्ञिस 
के अन्तगंत छुट्टी,भत्ते भी हैं ) और निबृत्ति-वेतन के बारे में अधिकार उन उपबन्धों 
से शासित होंगे ज्ञो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पंहले तत्सथानी प्रान्त के उच्च- 
न्यायालय के न्यायाघीशों को लागू थे। 
११--इस भाग में, जब तक प्ररुग से अन्यथा अपेक्षित न हो-< 

(क)' “मुख्य न्यायाधिपति” पदावलि के अन्तगत कायकारी -मुख्य 
न्‍्यायाधिपति है तथा. “न्यायाधीश” पद के अन्तर्गत तदथ 
न्यायाधीश है. । 

(ख) “वास्तविक सेवा” के अन्तगत है :-- 

(१) न्यायाधीश के रूप में कंत्तेव्य करते हुए. अथवा ऐसे अन्य 
कृत्यों के पालन में, जिनका कि राष्ट्रपति की अकांक्षा. पर 
उसने निवेहन करने का भार लिया हो) न्यायाधीश द्वारा 
व्यतीत" समय) 

. .(२) उस समय को न गिन कर जिसमें कि वह न्यायाधीश छुट्टी 
लेकर अनुपस्थित है, विश्रामावकाश; तथा 

(३) डच्चन्यायालय से उच्चतमन्यायाल्य की अथवा एक उच्च- 

न्यायालय से दूसरे को बदले जाने पर योगकाल-। 


भाग (ड) 
भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के सम्बन्ध में उपबन्ध) 
१२--(१) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक को चार सहखत्र रुपये प्रति 
“ मास की द्र से वेतन दिया जायेगा । 

(२) जो व्यक्ति इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले भारत के महालेखा 
परीक्षक के रूप में पदधारण किए था तथा ऐसे प्रारम्भ पर अजुज्छेद ३७७ के अधीन 
भारत का नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक बन गया है उप्तको इस कंडिका की उपकंडिका 

, (९) में इल्लिखित वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में ऐसी राशि पाने का हक 
होगा जो कि इस भ्रकार उल्लिखित वेतन तथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले भारत के 
महालेखापरीक्षक के रूप में उसे मिलने वाले वेतन के अन्तर के बराबर है । 

(३) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के अनुपस्थिति-छुट्टी और निषृत्ति 
वेतन तथा अन्य सेवा शर्नों' के बारे में अधिकार उन उपबन्धों से यथास्थिति शासित 

' होंगे या शासित होते रहेंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठोक पहिले भारत के 

* महालेखापरीक्षक को लागू थे तथा उन उपवंधों में गबनर जनरल के प्रति सब 

का ऐसा अर्थ किया जायेगा भानो कि वे राष्ट्रपति के प्रति निर्देश हैं। - 


( २९६ .) 


तृतीय अनुसूची 
[ श्रतुच्छेद ७५ (४), ६६, १२४ (६), १४८ (२), १६४ (३), १८८ और २१६ |] 
शपथ ओर प्रतिज्ञान के प्रपत्र - 


१ 
सध के मनन्‍्त्री के लिए पथ-शपथ का प्रपन्न :-- हा 
ईइबर __ इईइवर की श' शपथ लेता हूं कं विधि 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करतां हूँ 
द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा ओर निष्ठा रखू गा, सदट्ठ के सन्‍्त्री के 
रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूचेक और शुद्ध अन्तःकरण से निवेहन करू'गा, 
तथा भय या पक्षपात अनुराग या दष के बिना में सब प्रकार के लोगों के प्रति 
संविधान और विधि के अनुसार न्याय करू गा ।” 


सट्ठ के मन्‍्त्री के लिए अलिले व को प्रपत्र: 
जे .०००००- ० _ ईश्वर की शपथ लेता हूँ च्ः 
। मैं,” असुक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हैं कि जो विषय सह 
भन्‍त्री के-रूप में मेरे विचार के लिये लाया जायेगा अथवा मुमे ज्ञात होगा उसे किसी 
व्यक्ति या व्यक्तियों फो, उस अवस्था को छोड़कर जब कि ऐसे मनन्नी के रूप में अपने 
फर्त्तव्यों के उचित निवेहन के लिये ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में में 
प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में स॑सूचित या प्रकट नहीं करू गा ।” 


हे रे । 
: संसद्‌ के सदस्य द्वारा के. जाने वाली .शपथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्न :-- 
मैं,“ अमुक “जो राज्य-परिषद्‌ ( अथवा लोक-सभा ) का सदस्य 
हज ०4 ५ 
निर्दे रत ईश्वर की शपथ लेता हूँ में 
निर्वाचित ( या नाम-निर्देशित ) हुआ कि में विधि 
(या रेशित ) हुआ हैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करताहूँ 
द्वारा स्थापति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूगा, तथा जिस पद 
को में प्रहण करने वाला हूँ उसके कतेव्यों का श्रद्मा पूवक निवेहन करू गा ।? 
उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियन्त्रक-महालेख्परीक्षक 
हारा को जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र :-- 
पं“ अमुक “जो भारत के उच्चंतमनन्‍्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति 
| दे या न्यायाधीश ) ( या' भारत का नियमन्त्रक-महालेखापरीक्षक ) नियुक्त हुश्रा हूँ 
इबर की शपथ लेता हूँ ली ५ 
“प्र प 77“ किम विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति 
स्त्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान फरता हूँ 2 व द्रल 
श्रद्धा और निष्ठा रखूगा, तथा में सम्यक्‌ प्रकार से और श्रद्धापूषक तथा अपनी पूरी 
योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों को भय या पक्तपात, अनुराग या 
बज हलक __] चर ० ध् ०0 ५ ० 
एप के विना पालन करू गा, तथा में संविधान ओर विधियोंकी मर्यादा पनाये रखूगा। 


( २२० ) 


छू 

राज्य के मन्त्री के लिए पद-शपथ का भ्रपत्र 
#___ ईश्वर की शपथ लेता हूँ 

सत्यनिष्ठा से प्तिज्ञान करता हूँ 
स्थाषित भारत के सविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूगा तथा में ” “ राध्य के 
मन्त्री के रूप में अपने कतेव्यों का श्रद्धापूषक और शुद्ध अन्तःकरण से निवेहन 
करू गा, तथा भय या पक्षपांत, अनुराग या द्वष के बिना में सब प्रकार के लोगो के 
अति सविधान के ओर विधि के अज्ञुसार न्याय करू गा ।? 


कि में विधि द्वारा 


६ है 
राज्य के मन्त्री के लिये गोपनीयता-शपथः का प्रपत्र :-- 


ईइबर की शपथ लेता है के जो विषय 
सत्यनिश से प्रतिज्ञान करता हूँ ै 
राज्य के मनत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जायेगा अथवा मुमे ज्ञात होगा; 
उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, उस अवस्था को छोड़कर जच्र कि ऐसे भन्त्री के 
रूप में अपने कतेव्यों के उचित निर्बेहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य 
अवस्था में में, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संघूचित या प्रकट नहीं करूगा।? 
हु ७ 
राज्य के विधान-मण्डल के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ या श्रतिज्ञान 
का प्रपत्र :-- 
“मैं, **““अमुक “जो आ ५ 2 के लिए सदस्य 
नि 0 र की शपथ लेता हूँ २८ 
निर्वाचित ( या नाम निर्देशितः) हुआ हूँ जत्यनिष्ठा से पतिज्ञान करता हूं. कि में बिधि 
द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्मा ओर निष्ठा रखूंगा -तथा जिस पद 
' को में प्रहण करने बाल? हूँ, उसके कततैव्यों का श्रद्धापूवेंक निवेदन करू'गा । 
पद 


उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ या अ्रतिज्ञात्त 
का प्रपत्र :-- 

“मैं, अम्ुुक “ जो उच्चन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति (या न्यायाधीश 
» इवर की शपथ लेता हैं , ८ 
नियुक्त हुअ निज सं अनिलान करना है धि द्वारा स्थापित के 
ह नजुक्त इत्मा हैं. अनि्ठा से प्रतिज्ञान करता है कस आफ हारा सपा पित: भरत 

संविंधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूगा, तथा में सम्यक्‌ प्रकार से- ओर श्रद्धा 

: पू्वेंक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कतेव्यों को भय 
या पक्तषपात, अलुराग या हं ष के विना पालन करू गा, तथा में संविधान और विधियों 
फो मर्यादा बनाये रखूगा ।? | ह 


(६ २२१ ) 
चतुर्थ भनुसूति 
 अजुच्छेद ४ (0), ८० (२) और ३६१ | 
राज्य-प्रिषद्‌ में के स्थानों का बंटवारा 
इस अछसूची से संलग्न स्थान-सरिणी के प्रथम स्तम्भ में उल्िखित प्रत्येक 


राज्य या राज्य-समूह्‌ को यथास्थिति उत्तने स्थान बांट में दिये जायेंगे जितने कि उक्द् 
रूरिए_ के दूसरे स्तस्म यें उस सच्य या राज्य-समूह के सामने उल्लिबित हैं । 


स्थान-प्ारिणी 
राब्य-परिषद्‌ 


प्र्थम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि 








" ६ र्‌ 
र्ज्य - - कुल स्थान 
१--आखम ट 
२-छणड़ीसः ; ६ 
३--पंजाव दर 
छ४;-परिचमी दंगाल श्र 
४--विह्र घट 
६-भद्रास ञ््छः 
७--सध्य प्रदेश ' टुडे 
छः “सझुच्चई भू 3» 
६--युक्त प्रदेश ३१ 
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( २२२ ) 


प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्यों के श्रतिनिधि - 





१ र्‌ 

राज्य कुल स्थान 
१-जम्मू और काश्मीर ५ 
२-तिरुत्रांकुर-कोचीन ध्‌ 

३-पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य £्क 
४- भध्य भारत 8 
५- मेसूर दि 
६- राजस्थान - ६ 
७--बविन्ध्य प्रदेश 7 2 
८--सौराष्ट्र 4 
६-- हैदराबाद ११ 
बहयअल 


प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि 


१ 





राज्य ओ्रोर राज्यसमूह 


१--श्रजमेर | 
२--करोड़गु 
३--कच्छ 
४-कीच-बिह[र 
श्+दिल्ली | 

- बिलासपुर 
3 हिमालिल प्रदेश | 
८--भोपांल 

६--मनी पुर 
१०--त्रिपुरा | 
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कुल स्थान 

१ 

१ 

१ 

ई 

९ 
है 

है 


कुल / ७ 


कुल स्थानों का जोड़" २०४ 


( #*२२३ ) 


पश्नम अनुसूची 


यह सूची शेडटल्ड क्षेत्रों और शेहल्ड आदिस जातियों के अशासन और 
नियन्त्रण के लिये बनाई गयी जिससे सब साधारण का काम नहीं पड़ेगा । 


पष्ठ अनुसूची 


यह सूचि आसाम में के आदिम जातिन्त्षेत्रों के प्रशासन के लिये बनाई गई 
है इससे भी सर्च साधारण का काम नहीं पड़ेगा । 


सप्तम अनुसूची 
(अनुच्छेद २५६) 
ु सूची १--संघ-सची 

४--भारत की तथा उस के प्रत्येक भाग की प्रतिरक्षा जिसके अन्तगेत प्रतिरक्षा 
के लिये तेयारी तथा सारे ऐसे कार्य भी हैं, जो युद्ध-काल में युद्ध को चलाने ओर 
डसकी समाप्ति के पश्थात्‌ सफलता पू्वेक सेन्‍्य-वियोजन में सहययक हों। 

२--नो, स्थल ओरेर विम्नान वल्ल, संघ के कोई अन्य सशस्त्र बल | 

३--कंटक क्षेत्रों का परिस्रीसन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्तशासन, ऐसे 
क्षेत्रों के अन्दर कटक-प्राधिकारियों का सठन और शक्तियां, तथा ऐसे क्षेत्रों में ग्रह 
जासन का विनियमन (जिस के अन्तर्गत किराये का नियन्त्रण भी है) ! 

9 - लो, स्थल और विमान-वल की कममेशालायें | 

४--शस्त्रास्त्र, अन्न्यस्त्र, युद्धोपफरण ओर विस्फोटक | 

६--अशुशक्ति तथा उस के उत्पादन के लिये आवश्यक खनिज सम्पत । 

७- संसदू-निर्मित विधि द्ारा प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिये अथवा युद्ध चलाने 
के लिये आवश्यक घोषित किए गए उद्योग । 

८--केन्द्रीय गुप्तवार्ता ओर अनुसंधान विभाग । 

६- भारत की प्रतिरक्षा, विदेशीय का्ये या सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से निबारक 
निरोध; इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति | 

४०--विदेशीय काये, सब विपय जिन के द्वार संघ का किसी विदेश से 
सम्बन्ध होता है । 

११-राजनयिक, वाशिज्य-दृतिक ओर व्यापारिक प्रतिनिधित्व | 

१२- संयुक्त राष्ट्र्संघटन । 

१३--अन्तराष्रीय सम्मेलनों, संस्थाओं ओर अन्य निकायों में भाग लेना तथा 
उनमें किये गए विनिशचयों की अभिषूर्ति । 

१४बिदेशों से संधि और करार करना तथा विदेशों से की गई सन्धियों, 
करारों और अभिसमयों क्री अभिषृर्ति । 
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१४/-युद्ध और शान्ति । . .: 
६--बिदेशीय क्षेत्राधिकारं । 
१७-नागरिकता, देशीयकरण तथा अन्यदेशीय । _ 
८+-प्रत्यपेण । 


१६--भारत में प्रवेश ओर उसमें से उठ्रवासन और निर्वासनः पार-पत्र और 
इृष्टांक । 
२०--भारत के बाहर. के स्थानों की तीथ्थयात्राएँ | 
१--महा-समुद्र या वायु में की गई जलदस्युता ओर अपंराध; स्थल या 
: महासमुद्र या वायु में राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध किए गए अपराध । 
श२--रे 
२३ राज-पथ जिन्हें संसदू-निर्भित विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय राज्य-पथ 
घोषित किया गया है । 
२४--यन्त्र-चालित जलयानों के विषय में ऐसे अन्तर्देशीय जल पर्थों में नो 
बहन ओर नो-परिवहन जो संसद्-निर्मित विधि द्वारा राष्ट्रीय जल-पंथ घोषित किए गए 
हैं, तथा ऐसे जल-पर्थों के पथ नियम | 
४--समुद्र-नीवहन और नी-परिवहन जिसके अन्तर्गत ज्वार-जल नौवहन 
ओर नौ-परिवहन भी है; बणिक-पोतीय शिक्षा ओर प्रशिक्षण के लिए उपबन्ध तथा 
'शाज्यों और अन्य अभिकरणों हारा दी जाने बाली ऐसी शिक्षा ओर प्रशिक्षण का 
विनियमन | 
६-प्रकाशस्तम्भ, जिनके अन्तर्गत प्रकाशपोत, आकाशदीप तथा नोवहन 
ओर विमानों की सुरक्षितता के लिए अन्य उपबन्ध भी हैं । 
२७--वे पत्तन जिनको संसदू-निमित विधि या वर्तमान विधि के द्वारा या 
अधीन महा-पत्तन घोषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत उनका परिसीमन तथा उन 
में पत्तन-प्राधिकारियों का गठन ओर शक्तियाँ भी हैं । 
श८-पत्त न-निरोधा, जिस के अन्तर्गत उससे सम्बद्ध चिकित्सालय भी हैं; 
नाविक आर समुद्रीय चिकित्सालय । 
२६--वायु-पथ; विमान ओर ओर विमान-परिवहन, बिभान-क्षेत्र के उपबन्ध, 
विमान-यातायात ओर विमान-क्षेत्रों का विनियमन और संगटन; वेमानिक शिक्षा श्रौर 
प्रशिक्षण के लिए उपबन्ध तथा राज्यों ओर अन्य अभिकरणों द्वारा दी गई ऐसी शिक्षा 
क्रोर प्रशिक्षण का विनियमन | 
३०- रेल-पथ,समुद्र या वायु से अथवा यंत्रचालिंत यानों में राष्ट्रीय जल-पर्थों 
से यात्रियों और वस्तुओं का वहन । 
३१-डाक ओर तार; दूरभाष, वेतार, प्रसारण और अन्य समरूप संचार | 
हे ३२--संघ की सम्पत्ति और उस से उत्थित राजस्त्र किन्तु प्रथम अनुसूचि के 
भाग (क) या (ख) में उल्लेखित क्रिस राज्य में अवस्थित सम्पत्ति के विषय में, जहां 
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तक संसद बिधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे वहां तक, उस राज्य के विधान के 
अधीन रहते हुए। 
३--संघ के प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति का अजन या अधिग्रहण 

६४४- देशी राज्यों के शासकों की सम्पत्ति के लिये प्रतिपालक-अधिकरण । 

३४--संघ का लोक-ऋण । 

३६--चलार्थ , टंकश ओर विधिमान्य; विदेशीय विनिमय । 

३७--चिदेशीय ऋण । 

इ८-भारत का रक्षित बेक । 

३६--डाकघर बचत्त वेक । 

५०-भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वार खंघटित लाटरी । 

७९--विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य; शुल्क-सीमान्तों को पार करने 
वाले आयात ओर निर्यात; शुल्क सीमान्तों की परिभाषा | 

७२- अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य | 

४३- व्यापारिक निगर्मों का, जिन के अन्तर्गत महाजनी, बीमाई ओर वित्तीय 
निगम भी हैं किन्तु सहकारो संस्थाएँ नहीं हैं, निगमन, विनियमन ओर समापन | 

५४--विश्वविद्यालयों को छोड़ कर ऐसे निगर्सों का, चाहे वे व्यापारिक हो या 
नहीं जिनके उद्दे इय एक राज्य तक सीमित नहीं हेँ,निगमन, विनियमन और समापन । 

2४--महाजनी । 

४६- बिनिसय-पत्र, चेक, वचन-पत्र तथा ऐसी अन्य लिखते । 

४५--बीमा । 

४८--श्रेष)्टि-चत्वर और वादा वाजार । 

४६--एकस्व, आविष्कार ओर रूपांकन; प्रतिलिप्यधिकार; व्यापार-चिह्न और 
पण्य चिह्न । 


४०--चांटों ओर मापों का मान स्थापन | 
४१-भारत से बाहर नियांत की जाने वाली श्रथवा एक राज्य से दसरे राज्य 
को भेजी जाने बाली वस्तुओं के गुणों का मान-स्थापन । 


४२- वे उद्योग जिन के लिये संरूदू ने विधि द्वारा घोषणा की है कि लोकहित 
के लिये उन पर संघ का नियन्त्रण इष्टकर है । 


५४३- तेलन्तेत्रों और खनिज तेल सम्पतू का विनियमत और विकास; 


पंट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद; 'सद से विधि -द्वारा भयानक रूप से ज्यालाग्रही 
घोषित अन्य तरल और द्रव्य । ह 


४४- उस सीमा नक खानों का विनियमन और खनितों का विकास जिस तक 


मंघ के नियन्चरण में घेसे विनियमन ओर विकास को संसद विधि द्वारा लोऋ-हित के 
लिये इंट्रकर चोपित कर | 


४४०--४स का विनियमन तथा खानों और नेल-क्षेत्रों में सरक्षितता | 
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४६--उस सीमा तक अन्तर्राज्यिक नदियों और नदी-दूनों का विनियमन ओर 
विकास जिस तक संघ के नियन्त्रण में वेसे बिनियमन ओर विकास को संसद विधि 
द्वारा लोक-हित के लिये इष्टकर घोषित करे । 

४७ --जलम्रांगण से परे मछली पकड़ना ओर मीन क्षेत्र । 

५८--संघ-अभिकरणों द्वारा लवण का निर्माण, सम्भरण ओर वितरण; अन्य 
अभिकरणों द्वारा लवण के निर्माण, सम्भरण ओर वितरण का विनियमन और 
नियन्त्रण । 

४६- अफीम की खेती, निर्माण तथा निर्यात के लिये विक्रय । 

६०-प्रदशन के लिये चल-चित्रों की मन्जूरी। 

६१-संघ के नोकरों से संपृक्‍त औद्योगिक विवाद । 

६२--इस संविधान के प्रारम्भ पर राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय रूुंप्रहालय, 
साम्राज्यिक युद्ध-संग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक, भारतीय युद्ध स्मारक नामों से ज्ञाद 
संस्थाएँ तथा भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः विच-पोषित तथा संसदू से विधि 
द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व की घोषित ऐसी कोई अन्य तद्गुप संस्था । 

६३-इस संविधान के प्रारम्भ पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ 
मुस्लिम विश्व विद्यालय और दिल्ली विश्व विद्यालयों नामों से ज्ञात संस्थाएं तथा 
संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई अन्य संस्था । 

६४--भारत सरकार से पूर्णतः या अंशतः वित्त-पोषित तथा संसद्‌ से विधि 
द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित वेज्ञानिक या शिल्पिक शिक्ञा-संस्थाएँ । 

६४५--संघ-अभिकरण और संस्थाएँ जो-- 

(क) बृत्तिक, व्यावसायिक या शिल्पि-प्रशिक्तषण; जिन के अन्तर्गत आरक्षी 

पदाधिकारियों का प्रशिक्षण भी है, के लिये हैं; अथवा 
(ख) विशेष अध्ययनों या गवेषणा की उन्नति के लिये हैं; अथव 
(ग) अपराध के अनुसन्धान या पता चलाने में वेज्ञानिक या शिल्पिक . 
सहायता के लिये है। 

६६--उच्बतर शिक्षा या गवेषणा की संस्थाओं में तथा वेज्ञानिक ओर 
शिल्पिक-संस्थाओं में एक सूत्रता लाना ओर मानों का निर्धारण । 

६७--संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित ग्राचीन ओर ऐतिहासिक 
स्मारक ओर अभिलेख तथा परातत्वीय स्थान और अवशेष । 

८--भारतीय भूपत्त्मिप, भूत्त्वीय, वानस्पतिक, नरतत्वीय, प्राशकीय 

परिमाप; अन्तरिक्ष-शास्त्रीय संस्थाएं । 

६६--जनगरणाना । 

७०--संध-लोकसेवाएँ, अखिल भारतीय सेवाएँ, संघ-लोकसेवा-आयोग । 

७१--संघ-निवृत्ति-वेतन, अर्थात्‌ भारत सरकार द्वारा या भारत की संचित 
निधि में से दिये जाने वाले निवृत्ति-वेतन । 
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७२--संसद और राज्यों के विधान-सण्डलों के लिए तथा राष्ट्रपति ओर 
उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन; निर्वाचन आयोग । 

७३--संसद्‌ के सदस्यों, राज-परिसदू के सभापति ओर उपसभाषति तथा 
लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन ओर भत्ते । 

७४--संसद्‌ के प्रत्येक सदन की, तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों ओर समि- 
तियों की शक्तियां, विशेषाधिकार ओर उन्मुक्तियां; संसद्‌ को समितियों अथवा संसदू 
द्वारा नियुक्त आयोगों के सामने साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों 
की उपस्थित वाध्य करना । 5 

७५-ाष्ट्रपति और राज्यपालों की उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार तथा 
अनुपस्थिति-छुट्टी के बाररे में अधिकार; सद्द के मन्त्रियों के वेतन ओर भत्ते; 
जियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन, भत्ते और अनुपस्थिती-छुट्टी के बारे में 
अधिकार तथा अन्य सेवा-शर्तें । 

७६-संघ के ओर राज्यों के लेखाओं की लेखापरीक्षा | 

७७- उच्चतम्न भ्यायजलय का गठन, संगठन, क्षे त्राधिकार ओर शक्षियां (जिसके 
अन्तर्गत उस न्यायालय का अवमान भी है ) तथा उसमें ली जाने वाली फीस उद्च- 
तम न्यायालयों के सामने विधि-व्यवसाय करने का हृक़ रखने वाले व्यक्ति | 

७८ - उश्चन्यायालयों के पदाधिकारी ओर श्रृत्यों के बारे के उपबन्धों को छोड़ 
क्र उच्चन्यायालयों का गठन और सट्ठठन; उच्चन्यायालयों के सामने विधि-व्यवसाय 
करने का हकक्‍क रखने वाले व्यक्ति । बे 

७६-किसी राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले किसी उद्चन्यायालय के 
क् त्राधिकार का उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र में विस्तार तथा ऐसे किसी उच्च- 
न्यायालय के क्षे त्राधिकार फा ऐसे किसी क्षेत्र से अपवर्जन | 


८०--किसी राज्य के शआरक्षी बल के सदस्यों की शक्तियां और क्षंत्राधिकार 
का उस राज्य सें न होने वाले किसी कं त्र का विस्तार, किन्तु इस प्रकार नहीं कि एक 
राज्य की आरक्ती, उस राज्य में न होने वाले किसी क्षेत्र में बिना उस राज्य कौ 
सरकार की सम्मति के जिसमें कि ऐसा क्षंत्र स्थिति है, शक्तियां और क्षंत्राधिकार 
का प्रयोग कर सके; किसी राज्य की आरक्ती वल के सदस्यों की शक्तियां और ज्षेत्रा- 
घिकार का उस राज्य से बाहर रेल क्षेत्रों पर विस्तार । 

८९- अन्तर्राज्यीय प्रश्नजन; अन्तर्राज्यीय निरोधा । 

४२-कृषि आय को छोड़ कर अन्य आय पर कर । 

८३--सीमा-शुल्क जिसके अन्तगेत निर्यात-शुल्क भी है । 

८४--भारत में निर्मित या उत्यादित तम्बाकू तथा-- 

(क) मानव उपभोग के मध्य सारिक पानों, 

(ख) अफीम. भट्ट ओर अन्य पिनक लाने वाली ओऔपधियों तथा म्वापकों, 
को छोड़ कर, किन्तु ऐसी औषधीय झौर प्रसाधनीय सामठी को अन्तर्गत करके कि 


(: सश८ ) 


जिन में मचप्तागर अथवा उक्त प्रबेश की उपकरिडका (ख) में की कोई पदार्थ 
अन्तरविष्ट हो, अन्य सब वस्तुओं पर उत्तादन-शुल्क । । 
८४--निगस-कर ।! 

८६- व्यक्तियों या समवायों की अस्ति में से कषि-भूमि को छोड़ कर उसके. 
मूलघन-सूल्य पर कर; समवायों को मूल-धन पर कर । 

८७--कृषि-भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति के बारे में सम्पत्ति-शुक्त । 

८८-क्ृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार के बारे सें 
शुक्क । ु 

८६-रेल या समुद्र या वायु से ले जाने वाल्ली वस्तुओं या यात्रियों पर 
सीमा-कर, रेल के जन-सभाड़े ओर वस्तु भाड़े पर कर | ः 

६०--मुद्रांक-शुल्क को छोड़ कर श्रेप्ठिचत्वर 'ओऔर .वादा बाज़ार के सोदों 
पर कर । - 

६ १-- विनमय-पत्रों, चेकों, वचन-पत्रों, “वहन-पत्रों, प्रत्यय-पत्रों, बीमा-पत्रों 
अंशों के हस्तान्तरण, ऋण-पत्नों, प्रतिपत्रियों ओर प्राप्तियों के सम्बन्ध में लगने 
वाले सुद्रांक-शुल्क की द्र । 

६२-समाचार-पत्रों के क्रय या विक्रय पर तथा उनमें प्रकाशित होने वाले. 
विज्ञापनों पर कर। 

३-इ्स सूची के विषयों में से किसो से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध 


अपराध । ५ 
. ६४-इस. सूची के विषयों में से किसी के अ्रयोजनों के लिए जांच परिमाप 
ओर संख्याकी । 
६४--उच्चतम न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायात्रयों के इस - सूची 
विषयों में से किसी के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार ओर शक्तियां; नवाधिकरण- 
क्षुत्राधिकार । | 
६६--किसी न्यायालय में लिए जाने वाली फीसों को छोड़कर इस सूची में 
के विषयों से किसी के बारे में फीस । ु 
६७--सूची (२) था (३) में से किसी में अवर्णित किती कर के सहित, उन 
सूचियों में अम्रगणित कोई अन्य थिषय | ह 


खची २--राज्यस्ूची हा 
१-सावंजनिक व्यवस्था किन्तु असेनिक शक्ति की सहायता के लिए सद्ध 
के नो; स्थल य। विमान बलों या. किन्हीं अन्य बलों के अ्रयोग को अन्तर्गत न 
करते हुए । 
२-आरक्षी, जिसके अन्तरगत रेल ओर प्राम आरक्षी भी हैं । 


३--न्याय-प्रशासनः उच्चतम न्यायालय ओर उच्च न्यायालय को छोड़ कुर सच 
न्यायालयों. का गठन ओर सद्ठठन; उदच्चन्यायाज्षय के पदाधिकारी और सेवक) भाटक. 


( । श२६ ) 


ऋर राजस्वस्यायालयों छी प्रक्रिया; उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर सत न्यायालय । 
में ली जाने वाली फीसे । पा ग 

४-कारागार, सुधारालय, बोरस्टल संस्थाओं और तद्ग[प अन्य संस्थाएं और 
उन में निरुद्ध व्यक्ति, कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिए अन्य 
राज्यों से प्रव॒न्ध । 

४-स्थानीय शासन अर्थात्‌ नगर-निगम, सुधार-प्रन्यास, जिला-मण्डलों, 
खनिज-वसिति प्राधिकोरियों तथा स्थानीय स्वशासन या प्राम्य प्रशासन के प्रयोजन 
के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकारियो का गठन और शक्तियाँ। 


& सं € 
६-सारवेजनिक स्वास्थ्य ओर स्वच्छता; चिकित्सालय और झओपधघालय । 
७--भारत के बाहर के स्थानों की तीथे याताओं को छोड़ कर अन्य तीथे 
यात्राएं । ठ 

पन्‍मादक पानों अर्थात्‌ मादक पानों का उत्सादन, निर्माण, कब्जा परिवहन, 
क्रय ओर विक्रय । ' 

६--अड्डहीनों और नोकरी के लिए अयोग्य व्यक्तियों की सहायता । 

१०--शव गाड़ना और कबरिस्थान, शव दाह और इमशान | 
| ११-खूची १ की प्रविष्टियों ६ ६४, ६५ और ६६ तथा सूची ३ की प्रविष्टि 
२५ के उपबन्धों के आधीन रहते हुए शिक्षा, जिस के अन्तगत विश्वविद्यालय 
भीहें। 
.. श्स्राज्य से नियन्त्रित या वित्तपोषित पुस्तकालय, संप्रहालय या अन्य 
समतुत्य रूस्थायें; संसद्‌ से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित से भिन्न प्राचीन 
ओर ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख । 

१३- संचार अर्थात्‌ सड़कें, पुल, नोका घाट तथा सूची १ में अनुल्लिखित 
संचार के अन्य साधन; ट्राम-पथ। रघ्जुपथ; अन्तर्देशीय जल-पथ और उन पर 
यातायात, बेसे जल्ल-पथो के विपय में सुची १ ओर ३ में के उपचन्धों के अधीन 
रहते हुए; यंत्र-चालिंत यानों छोड़ कर अन्य यान । 

(४४--कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि,-शिक्षा और गवेपणा, मरकों से रक्षा तथा 
डड्डिद रोगों का निवारण भी हे। 

५४-पशु के नस्ल का परिरक्तण, संरक्षण और उन्नति तथा पशुओं के रोगों . 
का निवारणः शालिहोत्ि प्रशिक्षण ओर व्यबसाय | 

१६-पदवरोध ओर पशुओं के अनिचार का निवारण । 

१७-सूची १ की अविष्टि १६ के उपवरन्धों के अधीन रहते हुए जल, अथातत 
जल-सम्भरण, सिंचाई और नहर, जल: निस्सारण ओर वन्य, जल-संग्रह् ओर 
जल-शकि | न 
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( २३० 


१८-भूमि, अर्थात्‌ भूमि में या पर अधिकार, भूधति जिस के अन्तर्गत 
. भूरंवामी और किसानों का सम्बन्ध भी है, तथा भाटक का संग्रहण, कृषि-भूमि का 
, हस्तांन्तरण ओर झहन्य संक्रामण। भूमि-सुधाए और कृषि सम्बन्धी उधार 
' हंपनिवेषण। - हा 

१६--बंन | ॥ 

२०--वन्य प्राणियों और पत्षियों की रक्षा । 

२१-मीन-क्षेत्र । 

२२--सूची १ की प्रविष्टि ३४ के उपबन्धों के आधीन रहंते हुए पतिपालक 
अधीकरण, भारग्स्त ओर कुक सम्पदायें । 


३-संघ के नियन्त्रणाधीन विनियमन और विकास के सम्बंन्ध में सूची 
१ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए खानों का विनियमन और खनिजों का विकास | 
२४--सूची .१ की प्रविष्टि ६४ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उद्योग । 
४-गेस, गेस-कर्मशालाएं । 


६-सूची ३ की प्रविष्टि ३३ में के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के 
अन्दर व्यापार ओर बाणिज्य । 
२७५--सूंची ३ की प्रविष्टि ३३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए बरतुओं का 
उत्पादन, सम्भरण ओर वितरंण । 
२६-बाजार ओर मेले ।. 
_२६-मान स्थापन को छोड़ कर बाट और माप. 
३०--साहूकारी ओर साहूकार, कृषिऋण ता का उद्धार । 
३१-पान्थशाला ओर पान्थशालापाल । 
३२--सूची १ में उल्लिखित निगर्मों से भिन्‍न निगर्मों का और विश्वविद्यालयों 
का निगम, विनियमन ओर समापन, व्यापारिक, साहित्यिक, वेज्ञानिक, घामिक 
ओर अन्य अनिगमित समाजे ओर सन्थाये, सहकारी समाजे 
.. >३३- नास्यशाला, नाटक अभिनय, प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि ६० के 
उपबन्धों के अधीन रहते हुए चल-चित्न, क्रीड़ा, प्रमोद ओर विनोद । 
३४--पण लगाना और जूआ | 
३४८ राज्य में निहित या उस के स्ववश में की कमेशाला्यें, भूमि और 
भवन । | 
६--छूची ३ की प्रविष्टि ४२ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस के 
. प्रेयोजनो के अतिरिक्त सम्पत्ति का अजन या अधिग्रहण । 
.. ३७--संसद-निर्मित किसी विधि के उपवन्धों के आधीन रंदते हुए राज्य के 
विधान-मण्डल के लिए निर्वाचन | 


( ४१३१ ) 


३८--राज्य के विधान-मण्डल के सदस्यों के, विधान सभा के अध्यक्ष ओर 
उपाध्यक्त के तथा, यदि विधान-परिपद है तो, उसके सभापति और उपसभापति के 
वेतन ओर भत्ते । ह 

३६--विधान सभा ओर उसके सदस्यों ओर -समितियों की तथा, यदि 
विधान परिषद्‌ हो तो, उस परिषद और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ 
विशेषाधिकार ओर उन्मुक्तियाँ. राज्य के विधान-सण्डल की समितियों क्रे सामने 
साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिये व्यक्तियों की उपस्थिति बाध्य करना | 


४०--राज्य के सन्त्रियों के वेतन ओर भत्ते । 
४१--राज्य लोक-सेवाय, राज्य लोकसेवा-आयोग ।-  - : ५ पड 


४२-राज्य,निषृत्ति-वेतन अर्थात्‌ राज्य द्वारा अथवा राज्य की संचित निधि 
में से देय निन्न त-वेतन । । : 

४३- राज्य का लोक-ऋण । 

४४--निखात निधि। 


४४--भूराजस्व जिसके अन्तर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, 
भू-अभिलेखों का वनाए रखना, राजस्व भ्रयोजनों के लिए श्रोर स्वत्व-अभिलेखों के 
. लिये परिमाप और राजस्व का अन्य-सक्रामण भी है.। े ( ० मत 


४६--कषि-आय पर कर । ह 
४७-कषि-भूमि के उत्तराधिकार के विषय में शुक्ल | 
४८--क्ृषि-भूमि के बिषय में सम्पत्ति शुक्ल । 
४६--भूमि और भवनों पर कर । 


५४०-संसद्‌ से, विधि द्वारा खनिज-ब्रिकास के सम्बन्ध में लगाई गई. 
परिसीमाओं के अधीन रहते हुये खनिज-अधि कार पर कर | | 


५१-राष्य में निर्मित या उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क 

तथा भारत में अन्यत्न निर्मित या उत्पादित तत्सम वस्तुओं पर उसी या कम दर से 
अतिशुलक-- * 

(क) सानव उभपोग के लिये मद्यसारिक पान | 

(ख) अफीम, भांग, और अन्य पिनक लाने वाली ओपवियां और इचापक 

किन्तु ऐसी औषधीय ओर प्रसाधनीय सामग्रियों को छोड़ कर . जिनमें 

मयसार अधवा इस प्रविष्ट की उपकण्डिका (ख) में का कोई पदार्थ 

अन्तविष्ट हो । 3 पा 


--किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिये वसस्‍्तओं के 
प्रवेश पर कर । 


५४३०-विद्यत के उपभोग या विक्रय पर कर । ३ गे 


( .२३२ . ) 


४४-समाचार-पत्रों को छोड़ कर अन्य वस्तुओं के क्रय था विक्रय-पर कर | 
. ४४--समाचार-त्रों. में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों -- को छोड़ - कर अन्य: . 
विज्ञापनों पर कर | - | 


-: ४६-सड़कों या अन्तदेंशीय जल-पथों पर ले जाये जाने वांले वस्तुओं ओर 

यात्रियों पर कर ।. 

४७--सडंकों पर उपयोग के योग्य यानों पर, चाहे वे यन्त्रचालित हों यान | 
हों तथा जिनमें सूची ३ की अविष्टि ३४ के उपचन्धों के अधीन टामगाड़ियां भी 
अन्तगत हैं, कर । 

४८--पशुओं ओर नोकाओं पर कर। - 

४६--पथ-कर । 

६०--वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं ओर नोकरियों पर कर । 

६१--प्रतिव्यक्ति-कर । “ 

६२--विलास बस्तुओं पर कर, जिनके अन्तर्गत आमोद, विनोद, पण लगाने 
ओर जुआ खेलने पर भी कर हैं. ह 

६३--मुद्रांक-शुक्लः की द्रों के सम्बन्ध में सूची (१) के उपबन्धों में उल्लिखित- - 
दस्तावेजों फो छोड़ कर अन्य दस्तावेजों के बारे में मुद्रांक-शुल्क की.दूर। : 

६४--इस सूची में के विषयों में से किसी !से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध 
अपराध। * 

६४--इस सूची के विषयों में में किसी के बारे में उच्चतमन्यायालय को--छोड़ 
कर सब न्यायालयों का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ । । 


६६--किसी न्यायालय में लिये जाने वाले शुल्कों को छोड़ कर इस “सूचि में 
के विषयोमें से किसी के बारे! में शुल्क | *ट ा 


घची ३--समवत्ती स्तची 


१-दण्ड-विधि जिसके अन्तर्गत थे सब विषय हैं जो इस संविधान:के है 
प्रारम्भ पर भारत दण्ड-संहिता के अन्तगेत हैं किन्तु सूची १ या सूची २ में उल्लिखित 
विषयों में से किसी से- सम्बद्ध विषयों के विरुद्ध अपराधों को छोड़ कर तथा असेनिक 
शक्ति की सहायतार्थ नौ, स्थल और. -विमान. बलों के प्रयोग को-छोड़ कर-। 

“२- दुण्ड-प्रक्रिया जिसके अन्तगेत थे सब. विपय हैं जो इस संविधान के 
प्रारम्भ पर दण्ड-अक्रिया-संहिता के अन्तगत हैं । ह 

३- राज्य की सुरक्षासे, सावेजेनिक ठंयवरंथा बनाये रखने से अथवा समुदाय 
के लिये अत्यावश्यक संभरणों और सेवाओं को वनाये रखने से संसक्त कारणों: : 
के लिये निवारक निरोध; ऐसे निरुद्ध व्यक्ति / ;3५ 


( २३३ ) 
५--कैदियों, अभियुक्त व्यक्तियों तथा इस सूची की प्रविष्टि ३ में उल्लिखित 
कारणों से निवारक-निरोध सें किये गये व्यक्तियों का एक राज्य से दूसरे राज्य को 
हटाया जाना। 

_ ४--विवाह और विवाह-विच्छेद शिशु ओर अवयस्क, दन्तक-प्रहण, इच्छापत्र 
इच्छापत्रहीनत्व और उत्तराधिकार, अभिभकत कुट्ुम्ब और विभाजन, वे सब विषय 
जिनके सम्बन्ध सें न्यायिक कार्यवाहियों में पक्ष इस-संविधान के आरम्भ से ठीक 
पहिले अपनी स्त्रीय विधि के अधीन थे । 

६- कृषि-भूमि को छोड़ फर अन्य सम्पत्तियों काहस्तान्तरण, विलेखों और 
दस्तावेजों का पंजीयन | 

७-संविदा जिनके अन्तर्गत भागिता, अभिकरण, परिवहन-संविदा ओर 
अन्य विशेष प्रकार की संविदाएँ भी हैं किन्तु कृषि-भूमि सम्बन्धी संबिदाये नहीं हैं.॥ 

८- अभियोज्य दोष | 

६-दि्वाला और शोधाक्षमता | 

१९०--न्यास ओर न्यासी | 

११--मह!प्रशासक ओर राजन्यासी | 

१२--सक्ष्य और शपथ, विधि, सावेजनिक कार्यो' और अभिलेखों और 
न्यायिक कायवाहियों का अभिज्ञान । 

१६--व्यवहार-प्रक्रिया, जिसके अन्तगत वे सब विषय हैं जो इस संविधान 
के प्रारम्भ पर व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता के अन्तर्गत हैं, परिसीमायें ओर भध्यस्थ- 
निर्णय । 

१४--न्यायालय-अबमान, किन्तु जिसके अन्तर्गत उच्चतसन्यायाज्ञय का 
अवमान नहीं है । 

१४--आहिण्डन, अस्थिरवासी ओर प्रश्नाजी आदिमजातियां 

१६--न्माद ओर मनोवेकल्य जिसके अन्तग्गत उन्मत्तों ओर मनोबिकलों के 
रखने या उपचार के स्थान भी हैं । ह 

९७-पशुओं के प्रति निदेयता फा निवारण | 

(८-खाद्य पदार्थों ओर अन्य वरतुओं में अपमिश्रण । 


१६-अफीम विपयक सूचि १ की प्रविष्टि £६ में के उपबन्धों फे अधीन 
रहते हुए आोपधि ओर विष ! 


२०-आशथिक ओर सामाजिक योजना । 
२१ - घाणिब्विक ओर ओद्योगिक एकाधिपत्व, गुदट्ट ओर न्यास | 
२२-ब्यापार-संघ, औद्योगिक ओर श्रमिक बिवाद । 


। ( २४४ ) 

२३-सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक वीमा, नौकरी और वैकारी | 

२४-श्रमिकों का कल्याण जिसके अन्तगत काय की शर्ते, भविष्य-निर्धि 
नियोज्क-उत्तरवादिता, कसंकार-प्रतिकार, असमर्थता और वाधक्य-निबृत्ति घेतत और 
प्रसूति सुविधायें भी हैं । 

२४--श्रमिकों का व्यवसायिक ओर शिल्पी-प्रशिक्षण । 

२६--विधि-बृतित्तयां, वे्यक वृत्तियां और अन्य वृत्तियाँ 

२७--भारत ओर पाकिस्तान की डोमीनियनों के स्थापित होने के कारण अपने 
मूल निषास-संथान से स्थान्तरित हुए व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास । 

२८--पू्त और पूर्त-संस्थाएं, पूती और धार्मिक धर्मस्व ओर धार्मिक संस्थाएं । 


२६--मानवों पछुओं और उद्भिदों पर प्रभाव डालने वाले सांक्रामिक और , 
सांसगिक रोगों ओर मारकों के एक राज्य से दूसरे में फेलने का निधारण | 

३०--जीवन सम्बन्धी सांख्य की, जिसके अन्तगंत जन्म और सृत्यु का 
पंजीयन भी हैं | 

३१--संसद-निर्मित विधि था घतेमान विधि के द्वारा या 'श्रधीन  महा-पत्तन 
धोषित पत्तनों से भिन्न पत्तन 

३२२-राष्ट्रीय जल-प्थों के विषय में सूची १ के उपबन्धों के अधीन- रहते 

हुए 'अन्तर्देशीय जल-पथों पर यन्त्र -चालित यानों विषयक नो-वहन ओर नौ-परिवहन ... 

तथा. ऐसे जल-पर्थों पर, पथ-नियम, तथा अन्‍न्तर्देशीय जल-परथों पर यात्रियों और 
वस्तुओ' फा परिवहन । 8-१६ 

३३--जहाँ संसद से विधि द्वारा किन्हीं उद्योगों का संघ द्वारा नियन्त्रण :. 
लोक-दित में इष्टकर घोषित फ्रिया गया है उन उद्योगों में व्यापाए और वाशिज्य तथा 
उनका उत्पादन, सम्भरण ओर वितरण । 


३४--मूल्य-नियन्त्रण । . 
३४--यंत्र-चालित यान जिनके अन्तगत बे सिद्धान्त भी हैं जिनके अनुसार 
ऐसे यानों पर कर लगाया जाना है । रे 

३६--कारखाने । 

३७--वाष्पयंत्र | 

इ८घ-विद्युत | 

३६--समाचार-पत्र, पुस्तक और मुद्रणालय । | 

४०--संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित से भिन्न पुरातत्व. 
म्बन्धी स्थान और अवशेष । 

४९--विधिं ह्वारा' निष्काम्य घोषित सम्पत्ति की क्पि भूमि सहित अभिरक्षा ' 
प्रबन्ध और प्ययन | " 


च् 


( २३५ ) 


४२--सह्ठ के या राज्य के या किसी अन्य सावेञ् निक्र प्रयोजन के लिए 
अजित या अधिगृहित सम्पत्ति के लिए प्रतिकर निर्धारण करने के सिद्धान्त तथा चैसे 
प्रतिकर के दिये जाने का रूप और रीति । 


४३-किसी राज्य में, उस राज्य से बाहर पेदा हुए कर विषयक दाबों तथा 
अन्य सावेजनिक अभियाचनाओं फी, जिसके अन्तगेत भूराजस्व बकाया और 
इस प्रकार बघूल की जाने वाली बकाया भी है, वसूली । 


४४- न्यायिक मुद्रांकों द्वारा संगृहित शुल्कों या फीसों को छोड़कर श्न्य 
मुद्रांऊ-शुल्क, किन्तु इस के अन्तगत मुद्रांक़ शुल्क की दर नही हैं । 


४४- सूची २ या ३ में उल्लिखत विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिये 
जांच ओर सांख्य की । । 


४६--उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर अन्य न्यायालयों की इस सूची के विषयों 
में से किसी के बारे में क्षेत्राधिकार ओर शक्तियां । 


४७--इस सूची में के विषयों' में से किसी के बारे में फीस किन्तु इनके 
अन्तगेत किसी न्यायालय में ली जाने व.ली फीस नहीं हैं. । 


भ्ष्टम अनुसूची 
[ अनुच्छेद ३४४ (९) और ३५१ ] 
भाषायें 


१-असमियाँ 
२--डड़िया 
३--जदूं 
४-कन्नड 
४- करमीरी 
६- शुजराती | 
<--तासिल 
८-तेलुग़ु 
६-पंजाबी 
१०-वद्भबला 
१६-मभराठी 
(२-मलयालम 
१३- संस्कृत - 
5. १४-हिन्दी 


+ 5] > लि दम 80 4 
“ पंचायत सम्बन्धी पुर्तके 
.... कानून पंचायत एक्ट न॑० २६ सन्‌ ४७ 
इस पुस्तक भें कानून पंचायत टीका संहित सरल भाषा में दिया है और 
' जनता को हमारी यह किताब बहुत पसन्द आई है मूल्य १) 
7. ४ 5 - : कानून पंचायत सम्बन्धी: नियम ह 
यह नियम्र साचे सन्‌ १६४६ में सरकार द्वारा पास हुए हैं इन नियम की संख्या , 
२४६ है हमने इन नियमों को टीका सहित सरल भाषा सें छाता हे इत्त किताव में 
हमने नियमों की सूची ओर हिन्दी. के कठिन शब्दों के अथ-भी दिये हैं: ताकि पहने 
वाले इन नियमों को सली प्रकार समझ सके मूल्य-बिनां जिल्‍द २) जिल्द सहितर॥) ' 
कानून पंचायत की बड़ी पुस्तक ९ 
इस किताब में हमने उपरोक्त दोनों किताबें यानी कानून पंचायत एक्ट नं०२६ 
सन्‌ ४७ ओर कानून पद्चायत सम्बन्धो पूरे ओर सरकार से मार्च सन्‌ ४६ में - पास 
.  हुए२४६नियम टीका सहित सरल.भाषा में दिये हैं और कानून पश्चायत में आये हुए" 
अन्य कानूनों की पूरी धाराओं का परिचय दिया है ओर दाखिल खारिज तसीह,जमा*' * 
बन्दी के मुकदमों का निर्णय करने के लिए हिन्दू धमशास्त्र मुसलिम कानून विरासर :'/ 
ओर क़ानून कब्जा आराजी एक्ट १७ सन्‌ ३६ के आधीन उत्तराधिकारियों के .नाः. : 
भी दिये हैं ओर कानून पंचायत व नियमों के अधीन- नालिशें व श्राथना पत्रों के 
मसौदे भी दिये हैं ओर क्रिताब के शुरू में कानून पद्चायत की धाराओं व नियमों की 
: पूरी सूची भी है जिससे पढ़ने वालों को शीघ्रता से यह मालूम हो सके कि कौन बाते 
' इस किताब के किस पृष्ठ पर दी है अर्थात्‌ इस क्रिताब के पढ़ने से पद्चायत सम्बन्धी 
पूरी जानकारी प्राप्त हो जायेगी और किसी अन्य किताब के पढ़ने की. आवश्यकता 
नहीं रहेगी हमारी यह किताब जिलों की पश्चायत अफसरों इन्सपेक्टरों सरपन्चों सेक्रे- 
टरियों को बहुत ही पसन्द आई हे। कपड़े की सुन्दर जिलद सहित मूल्य ४) रुपया । 
हमारे यहां की अन्य पुस्तकें 
खात्मा ज० व का० को विशेषाधिकार ग्राप्त करने का एक्ट सं ० १० सच ४६ 
हमने इस किताव में खात्मा जमींदारों कानून का मसौदा जो जोलाई सन्‌१६४६ , 
में प्रान्त की धारा-सभा (असेम्बली) में प्रस्तुत किया गया था बहुत ही.सरल भाषा में 
छापा है ओर इस पुस्तक में काइतकारों को विशेषाधिकार प्राप्त करने का एक्ट नं०१२ 
सन्‌ १६४६ भी दिया हे | प्रत्येक जमीदार व काइतकार को यह पुस्तक अबशग् पढ़नी 
चाहिए जिससे उनको अपने अधिकार व कत्तव्यों का पूरा ज्ञान हो जाये। मू० १) रु? 
काप आयकर | 
इस पुस्तक में खेठी सम्बन्धी आमदनी पर इन्कमटेक्स का कानून व उसके 
सम्बन्धी नियम टीका सहित सरल भापा में दिये हैं और इसमें कठिन शब्द के अथे 
ओर पूरी सूची भी हे जमीदार व काइतकार को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये । 
मूल्य बिना जिल्द १) जिल्द सहित १॥) | हा 
नोट--हमारी पुस्तक गांव-सभाओं के पुस्तकालयों आदि में अवश्य रखनी चाहिये । 


मिलने का पता--के नूनी पुस्तकालय, गाजियाबाद । 


